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 No  March  10,  1969/Phalguna  19,  1890  (Saka)

 के  मौखिक  उत्तर/ 0२८1.  ANSWERS  TO  QUESTIONS  :

 5.0
 Q.  Nos.  विषय  Subject

 पृष्ठ  [Pages

 361  गुजरात  का  -  रसायन  Petro  Chemical  Complex  of  Gujarat  7-10

 उद्योग  समूह

 10-11 362  गुजरात  का  भूतत्वीय  Geological  Survey  of  Gujarat

 क्षण

 oc  Ltd.  12-15 363  हिन्दुस्तान  जिंक  लिमिटेड  Hindustan  Zi  GG  आनी Sst  ihe

 366  समान  कार्य  के  लिये  समान  Equal  pay  for  equal  work  15-17

 वेतन

 प्रश्नों  के  लिखित  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS  :

 संख्या (3
 0.  Nos..

 364  केन्द्रीय  सरकार  के  Need  b  aot Seed  eyei  ni mibpimu  m  wage  for  Central
 Govera-

 17
 चारियों  को  wasnt

 meot  Employees

 पर  न्यूनतम

 मजूरी

 365  टिहरी  में  भागीरथी  नदी  Construction  of  a  Dam  on  Bhagirathi  River

 पर  बाघ  का  निर्माण
 in  Tehri  17-18

 367  कोतवालों  चांदनी  Handing  over  of  Kotwali  Chandni  Chowk,

 Delhi  to  Gurdwara  Sisgan)  18-19
 दिल्‍ली  का  गुरुद्वारा

 गंज  को  जाना

 19 368  कृषि  प्रयोग  के  लिये  विद्युत  Electricity  Rates  for  Agricultural  Use

 की  दरें

 369  कलकत्ता  की  बिगड़ती  हुई  Deteriorating  condition  of  Calcutta  aoe  19-20

 स्थिति

 370  वेतन  में  मंहगाई  ad  का  Merger  of  Dearness  Allowance  with  pay  oe  21

 मिलाया  जाना

 *  किसी  भोम  पर  अ  कित  ag  +  चिन्ह  इस  बात  का  alae  है  कि  प्रदत्त  को  .
 सभा  में

 उस  सदस्य  ने  वास्तव  में  पूछा  था  ।

 *The  Sign  +  marked  above  the  name  of  a  Member  indicated  that  the  question  was

 actually  asked  on  the  floor  of  the  House  by  him.



 संख्या|  5.0.  Nos.
 Subject  पृष्ठ /  pages

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर-जारो/क् ९1171 874  ANSWERS  TO

 371  विदेशी  विनियोजन  Foreign  Investment  21-22

 372  gat  भ्र फ़ीका  देशों  से  Investment  by  Indian  Repatriates  from  East

 लोटे  भारतीयों  द्वारा  African  Countries  22

 विनियोजन

 22-23 373  राष्ट्रीय  भय  National  Income

 374  टाटा  एण्ड  स्टील  L.LC.  Purcha:  ee  of  Share ae  wil  s  of  Tata  Iron  and
 Steel  Co.  Ltd

 कम्पनी  लिमिटेड  के  शेयरों

 की  जीवन  बीमा  निगम

 द्वारा  सरोद

 375  सरकारी  क्षेत्र  के  तेलशोधक  Sale  of  Crude  Oil  to  Public  Sector  Refineries  ....  23-24

 कारखानों  को  अवरोधित

 तेल  की  fant

 24-25 376  महाराष्ट्र  में  कोयना  बांध  Konya  Dam  in  Maharashtra

 377  आयुर्वेदिक  यूनानी  Prices  of  Ayruvedic  and  Unani  Medicines  25

 मौलवियों  के  मुल्य

 378  को  बैलून  के  रूप में  Selling  of  Nirodh  as  Balloons  25-26

 बेचना

 379  बिहार  उडीसा  की  Report  of  Expert  Committee  on  Flood  Problems

 बाढ़  समस्याओं  सम्बन्धी  of  Bihar  and  Orissa  .  o  26-27

 विशेषज्ञ  समिति  का

 वेदन

 380  स्वदेशी  चिकित्सा  प्रणाली  All  India  Body  of  Experts  on  Indigenous
 Systems  of  Medicines  27

 विशेषज्ञों  की  अखिल

 भारतीय  संख्या

 Central  Government  Health  Scheme  for 981  दिल्‍ली  प्रशासन  के

 चारियों  के  लिये  केन्द्रीय
 Delhi  Administration  Employees  ae  27-28

 सरकारी  स्वास्थ्य  सेवा  का

 लाम

 382  अनिवार्य  जमा  योजना  Compulsory  Deposit  Scheme  one

 383  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  नियुक्त  Allowances  to  P  &  T  Employees  Postedi  n

 डाक  व  तार  कर्मचारियों  Hill  Areas

 के
 मत्त

 (it)



 5.0  0.  Nos.  faqa  Subject  J*S/Pages
 के

 लिखित  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS-Contd.

 384  बर्मा  दल  ढारा  उर्वरक  Eatablishment  of  Fertilizers  Factory  by  Burmab

 Shell  |  28-29
 कारखाने  की  स्थापना

 Flood  Control  Programme  29 385  बाढ़  नियंत्रण  कार्यक्रम

 386
 मिलावट  के  बढ़ते  हुए  Punitive  Measures  to  check  increasing

 Adulteratiop  on  29-30
 मामलों  को  रोकने  के

 लिये  दण्डात्मक  उपाय

 387  संसद  सदस्यों  को  फ्लैटों  का  Flats  for  Members  of  Parliament

 गाव टन

 388  भायल  इण्डिया  लिमिटेड  में  Majo  i  11% |  Shares  in  Oil  India  Ltd  ी  30-31

 सरकार  द्वारा  50

 दत से  श्रमिक  शेयर

 प्राप्त  करना

 89  केन्द्रीय  सरकार  के  Residential 1A Accom चेल  ि  modation  to  Central  Govern-

 चारियों  के  लिये  आवास  ment  Employees  ee  ry

 स्थान

 oon  31-33 390  मंहगाई  मत्त  को  वेतन के  Merger  of  Dearness  Allowance  with  Pay

 साथ  मिलाया  जाना

 5.  (0.  Nos.

 2251  हृदय  के  रोगों  के  लिये  Manufacture  of  Pr  *paratioos  from  Indian
 mexte for  Heart  Ailments  33-34

 भारतीय  जड़ी  बूटियों  से

 औषधियां  तेयार  करना

 2252  परिवार  नियोजन  Family  Planning  Programme

 क्रम

 253  उर्वरक  कारखानों  के  लिये  Requirement  of  Catalysts  for  Fertilizer  Factories  34-36

 उत्प्रेरकों
 लिस्टों  )

 को  भावइयकता

 2254  दिल्‍ली  अध्यापक  Delhi  State  Teachers’  Cooperative
 Housing सहकारी  भवन  निर्माण  Society

 afafa

 2255  बरौनी  उर्वरक  Fertilizers  Plant  at  Barauni  36-37

 खाना

 (ill)



 (0.  Nos.  विषय  Subject  953/Paes

 के
 लिखित  उत्तर-जारो/भारा पा एव  ANSWERS  TO  QUES  TIONS-Contd:

 2256  मध्य  प्रदेश  में  केन्द्रीय  qe  Residential  Quarters  for  Central  Government
 कार  के  कमंचारियों  के  37

 Employers
 in  Madhya  Pradesh

 लिये  रिहायशी  क्वाटर

 Minerals  in  Madhya  Pradesh  37-38
 2257

 मध्य  प्रदेश  में  खनिज

 पदार्थ

 9258  गंगा  कबो ढक  परियोजना  Ganga  Kabodak  Project  38

 2259  चण्डीगढ़  में  सरकारी  Rent  of  (50४६  Buildings  in  Charcdigarh..  38-39

 भवनों  का
 किराया

 2260  परिवार  नियोजन  Funds  for  Family  Planoing  Programme...  39-40

 क्रम  के  लिये  निधि

 2261  उत्तरी  बम्बई  में  निषिद्ध  Seizure  of  contraband  textile  Goods  in  North

 Bombay  40

 वस्तुओं  की  बरामदगी

 Water  Loggiag  in  Puojab  40-41 2262  पंजाब  पानी  का  जमा

 हो  जाना

 क है
 2263  कनाट  नई  दिल्‍ली  New  Look  to  Connaught  Place,  New  Delhi

 को  नया  रूप  देना

 41-42
 2264  हिन्दुस्तान  इन्सेक्टीसाइड्स

 Hindustan  Insecticides  Ltd,

 लिमिटेड

 42
 2265  बिहार  में  wat  का  Rural  Electrification  in  Bihar

 विद्या  करण

 2266  खगरिया  सब  डिवीजनल  Construction  of  Embankment  along  Ganga  in

 Khagaria  Sub-division,  Bibar  42-43
 गंगा  के  साथ

 तटबन्ष  का  निर्माण

 43 2267  aaa  भारत  निधि  Tax  Arrears
 due  from  M/s  Bharat  Nidhi  Ltd....

 टेढ  पर  कर  की  बकाया

 रानी

 डिवीजन  Supply  of  Kerosene  Oil  in  Khangaria  Sub- 2268  खगरिया  सब
 दं

 division,
 Bihar  43-44

 में
 के

 तेल को  सप्लाई

 Revision  of  Pay  Scales  oe  44-45
 2269  वेतन  क्रमों

 का
 पुनरीक्षण

 45
 2270  बलिया  और  आजमगढ़  Soil

 Erosion  at  Ballia  and  Azamgarh  ..

 में  भूमि  का  कटाव

 (iv)



 संहया / ए .5.  Q.Nos.  विषव  Subject  /  Pages

 mat  के  लिखित  उत्तर-जारी । भारा पाथ  ANSWERS  TO  QUESTIONS  -Contd.

 2271  भारतीयों  द्वारा  विदेशों  में  Accounts  maintained  by  Indians  Abroad  45-46

 4  aa गये  खाते

 Remittances  Abroad 2272  विदेशों  को  wa  भेजना  46-48

 Master  Plans  for  (  ujarat  Towns  48
 2273  गुजरात  के  नगरों  में  वृहत

 योजना

 2274  गुजरात  में  ग्राम  विद्या
 Rural  Electrification  Scheme  in  Gujarat  48

 करण  योजना

 Housing  Scheme  in  Gujarat  be  48-49 2275  गुजरात  में  aaa  योजना

 2276  गुजरात  में  मकान  बनाने  Co-operative  Housing  Societies  in  Gujarat  49

 सम्बन्धी  सहकारी

 तियां

 2277  संसद  सदस्यों  का  दिल्‍ली  Representation  of  M.Ps.  on  DDA  .  ae  48-49

 विकास  प्राधिकार  में

 प्रतिनिधान

 Allopathic  and  Ayurvedic  Systems  of  Medicines  49-50 2278  एलोपेधिक  तथा  आयुर्वेदिक

 चिकित्सा
 प्रणालियां

 eee 2279  कोचीन  रिफाइनरी  Cochin  Refineries  Ltd.

 लिमिटेड

 2280  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  Retirement of  Officers  in  Petroleum  and
 Chemicals  Ministry  oon  30-51

 मंत्रालय  में  अधिकारियों

 की  सेवा  निवृत्ति

 Lossdue  to  floods  in  1968  oo 2281  1968  में  बाढ़  के  कारण  31

 क्षति

 2282  aga  का  निर्यात  Export  of  Naphtha  we  51-52

 International  currency  Racket  52 2283  मुद्रा  में  जालसाजी  करने

 वाला
 अन्तर्राष्ट्रीय

 गिरोह

 2284  सूरन  में  वापी  के  निकट  Seizure  of  contaband  goods  near  Vapi  in  Surat  52  -53

 निषिद्ध  वस्तु झ्र ों  ar.

 पकड़ा  जाना

 itv)



 संख्या  /  5.  0.  Nos.  विषय  Subject  Pages
 प्रश्नों

 के  उसर-जारी  /  WRITTEN  ANSWERS  TO  QUBSTIONS-Contd.

 2285  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  Foreign  Experts  in  Oil  and  Natural  Gas
 Commission  $3-55 आयोग  के  विदेशी

 यज्ञ

 2286 नई  दिल्ली  के  शेक्षिक  Foreign  Eachange  Violation  by  Education
 Resources  Centre,  New  Delhi  55 संसाधन

 '  केन्द्र

 aaa  रिसोर्सिज

 द्वारा  विदेशी

 सम्बन्धी  विनियमों  का

 उल्लंघन

 2287  गुजरात के  रसायन  उद्योग  Establishment  of  Pilot  Research  Units  for
 Chemical  Industries  in  Gujarat  ्  55 के  लिये  प्राथमिक

 संघान  एकक
 की

 पना

 55-56 2288  हृदय  रोग  पर  चाय  का  Impact  of  Tea  on
 Heart

 Dieseases

 प्रभाव

 56 2289  मध्य  बम्बई  में  निषिद्ध  Seizure  of  Contraband  gold  in  Central  Bombay

 सोने  का  पकड़ा  जाना

 Power  kariaceae  tn  Puniah  56-57 2290  पंजाब  तथा  हरियाणा  में  shortage  MW  Puja  and  Haryana

 बिजली  की  कमी

 2291  सहायकों  आशुलिपिकों,/अनु-  Pay  Scales  of  Assistants/Stenographers/Tranelators  57-58

 arent  के  वेतन  मान

 Tenugbat  and  Patratu  Projects  in  Bibar..  58-59 2292  बिहार  में  तेनुघाट  पतरातू

 परियोजनाएं

 2293  औद्योगिक  faa  निगम  Industrial  Finance  Corporation  .  59-60

 Revision  of  Excise  Tariffs  60 2294  उत्पादन  प्रफुल्ल  का

 शिक्षण

 2295
 उड़ीसा  में  सुनारों  के  लिये  Rehabilitation  of  Goldsmiths  in  Orissa  .  60-61

 रोजगार  कौ  व्यवस्था

 करना

 oe  61 2296  गुजरात  में  घरों  सिंचाई  Dharoi  Irrigation  Project  in  Gujarat

 परियोजना

 2297  श्रमजीवी  लोगों  में  oe  62 Incideoce  of
 T.B.  among  Working  People

 रोग  का  प्रकोप

 (vi)



 झरता  &./U.S.Q.Nos,  faa  Subject  355/  Pages

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर  /WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS-Contd.

 62 2298  mat  की  चिकित्सा  Research  for  Cure  of  Cancer

 लिये  अनुसंधान

 2299  केन्द्रीय  सरकार  के  Full  Neutralization  of  Dearness  Allowance  of

 Central  Government  Employees  e  62-63
 चारियों  के  लिये

 गाई  च्  को  पूरी  तरह

 से  निष्प्रभावी  करना

 Scheme  for  construction  of  Apartments  for 2300  उच्च  मध्यम  वर्ग  के  लिये

 मकान  निर्माण  योजना
 Upper  Middle  Class  63

 2301  विदेशों  के  gat  में  मार  Accounts  of  Indians  in  Banks  Abroad  ae  63

 तीय  लोगों  के  खाते

 2302  ‘afeqe’  तथा  लिक  Patriot  and  Link,  a  64

 Foreign  Exchange  to  Persons  going  to  Pakistan  64-65 2303  पाकिस्तान  जाने  वाले

 व्यक्तियों  के  लिये  विदेशी

 मुद्रा

 2304  दिल्‍ली  की  mat  बस्तियों  Repair  of  Houses  in  Slum  Areas  in  Delhi  65

 में  मकानों  की  मरम्मत

 65-66 2305  480  निधियां  P.L,  480  Funds

 2306  उत्तर  प्रदेश  का  बिक्री  कर  Sales  Tax  Department  of  U.P.  66-67

 विभाग

 2307  जिला  बस्ती  उत्तर  प्रदेश  Supply  of  Canal  Water  in  District  Basti  U.P.  *  67

 में  नहर  के  पानी  की

 सप्लाई

 2308  केन्द्रीय  करों  की  वसूली  Realisation  of  Central  Taxes  oe  ore  67-68

 2309  पेट्रोलियम  उत्पादों  भौर  Import  of  Crude  Oil  and  Petroleum  Products  68

 कच्चे  तेल  का  आयात

 69 2310  बैंकों  द्वारा  वैयक्तिक  ऋण  Scheme
 to

 Revive  Persona)  Loans  by  Banks

 की
 योजना  पुनः  चलाना

 Production  and  Distribution  of  Solvent  —  6% 2311  सौलवेंट का  उत्पादन  तथा

 वितरण

 Assistance  for  Drought  Hit  Areas  of  U.P.  ae  69-70 2312  उत्तर  प्रदेश में  सुखा-प्रीत

 क्षेत्रों  को  सहायता

 2313  कलकत्ता  में  नगरीय  विकास  Urban  Development  Bank  at  Calcutta  aes  70

 बेक

 (vii)



 /U.S.Q.  Nos.  faqa  Subject  /Pages
 प्राणों

 के
 लिखित  उत्तर-(जारो )  WRITTEN

 ANSWERS  TO

 70-71 2314  आयकर  के  निर्घारण  में  Time  Taken  in  Assessment  of  Income-Tax

 समय का  लगना

 2315  महाराष्ट्र  तथा  गोआ  की  Construction  of  Dam  at  Tilari  River  on

 सीमा  पर  तिलारी  नदी  ै  81121880178  and  Goa  Border  71-72

 पर  बांध  का  निर्माण

 2316  दिल्‍ली  में  सिचाई  के  लिये  Release  of  Dirty  water  for  Irrigation  purp  568

 गन्दा  पानी  दिया  जाना
 in  Delhi  च  _  72

 2317  श्री
 जगदगुरु

 ज दाकराचाय  Criticism  by  Shri  Jagadguru  Shankaracharya  of

 Family  Planning  programme  _  72-13
 द्वारा  परिवार  नियोजन

 कार्यक्रम  की  आलोचना

 2318  देख  अब्दुल्ला  को  उनकी  Bungalow  alloted  to  Sheikh  Abdullah  after

 his  last.release  from  Jail  73
 पिछली  जेल  से

 रिहाई  के  बाद  fear

 गया  बंगला

 2319  हरिहरपुर  के  निकट  खिरोई  Construction  of  Sluice  gates  in  Khiroi  River
 —  73-74

 नदी  पर  जल  कपाटों  का  near  Hariharpur

 निर्माण

 74
 2320  कमला  नदी  पर  तहबन्द  Embankments  on  River  Kamala

 Shortage  of  Kerosene  Oil  in  Bibar  74
 2321  बिहार में  मिट्टी  के  तेल
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 झ्रध्यक्ष  महोदय  मुझे  समा  को  बड़े  दु:ख  के  साथ  अपने  तीन  मित्रों  श्री  गणपत
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 थे  तथा  वर्ष  1961-62  के  दौरान  भी  वह  इस  सभा  के  सदस्य  रहे  ।  वह  हमारे  बयोत्रद्धि

 सदस्यों  मैं  से  थे  परन्तु  इतनी  अवस्था  होने  पर  मी  ag  सदन  में  बड़े  नियमित  रूप  आते  थे  ।

 ४6  वर्ष  की  arg  में  उनका  दिनांक  8  1969  को  नई  दिल्‍ली  में  हुआ  ।

 श्री  दलविन्द्र  ताथ  माइती  भी  पश्चिम  बंगाल  के  मिदनापुर  चुनाव  क्षेत्र  से  वर्तमान  लोक
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 पाल  भी  रहे  तथा  एक  कुशल  राजनीतिज्ञ  थे  ।  उनका  निधन  बम्बई  में  दिनांक  9  1969

 को  87
 पदो

 को  आयु  में  हुआ  |
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 व्पपने  इन  तीनों  मित्रों  के  निधन  पर  हम  गहरा  दुःख  प्रकट  करते  हैं  तथा  qk  विश्वास  है
 कि  इन  के  दुःखी  परिवारों  के  प्रति  अपनी  समवेदना  प्रकट  करने  में  यह  सभा  मेरे  साथ  है  ।

 प्रधान  परमाणु  शक्ति  मो  तथा  योजना  मंत्री  इन्दिरा  :.  इस

 सप्ताह  के  अन्तिम  भाग  में  क्र  काल  ने  हम  से  हमारे  तीन  प्रिय  मित्र  छीन  जिन  में  से

 दो  तो  हाल  ही  तक  हमारी  इसी  सभा  के  सदस्य  थे  ।

 श्री  गणपति  सहाय  स्वतंत्रता  संग्राम  के  एक  बहुत  बड़े  पुराने  सेनानी  थे  ।  वह  पिछले  60

 वर्ष  से  कांग्रस  दल  के  साथ  थे  ।  इलाहाबाद  विश्वविद्यालय  में  वह  एक  प्रतिभाशाली  छात्र  रहे
 तथा  वहीं  प्राध्यापक  भी  रहे  ।  बंगाल  के  विभाजन  के  समय  वह  डा०  ऐनी  बसन्त  तथा  महात्मा

 गांधी  द्वारा  चलाये  गये  आन्दोलन  में  शामिल  हो  गये  ।  वह  लम्बे  समय  तक  उत्तर  प्रदेश  विधान

 सभा  के  सदस्य  रहे  तथा  इस  सभा  के  मी  दो  बार  सदस्य  रहे  ।  समा  को  मालूम  है  कि  उन्होंने

 इस  सभा  की  विभिन्न  समितियों  में  भी  ara  राजनीतिक  गतिविधियों  के  साथ-साथ  वह

 अन्य  रुचियों  के  विकास  में  भी  भाग  लेते  थे  ।  उन्होंने  कई  शिक्षा-संस्थानों  तथा  खैराती  caval

 को  भी  विकसित  किया  ।  वह  खेल-कूद  के  बड़े  प्रमी  थे  ।  अनेक  सामाजिक  कार्यक्रमों  में  भाग

 लेने  वाले  श्री  गणपत  सहाय  के  निधन  से  हमने  एक  अग्रगामी  राजनीतिज्ञ  तथा  स्वतंत्रता  संग्राम

 के  सेनानी  को  खो  दिया  है  ।

 इसी  प्रकार  श्री  दलविन्द्र  नाथ  माइती  भी  स्वतंत्रता  संग्राम  के  एक  निडर  सेनानी  थे  ।  वह

 भिदना पुर
 के  प्रसिद्ध  श्रान्दोलनकारियों  में  से  थे  ।  देश  की  स्वतंत्रता  के  लिये  वह  लम्बी  अवधि

 तक  जेल  में  रहे  ।  उनका  सारा  जीवन  जनता  की  सेवा  में  बीता  ।  इस  समा  में  श्री  सहाय  की

 भांति  उनकी  याद  हमें  सतायेगी  ।  न  प्रसिद्ध  देश  acl  को  खोकर  देश  को  बड़ी  हानि  हुई  है  ।

 थ्री  होमी  मोदी  की  मृत्यु  पर  भी  हम  यहां  अपना  गहरा  दोक  प्रकट  करते  हैं  ।  वह  हमारी

 उस  पीढ़ी  के  व्यक्ति  थे  जो  ag  धीरे-धीरे  समाप्त  हो  रही  है  ।  वह  बड़े  सम्मानीय  व्यक्ति  थे  ।

 वह  देश  के  वयोवृद्ध  वरिष्ठ  राजनीतिज्ञ  तथा  प्रमुख  उद्योगपति  थे  ।  वह  बड़े  हंसमुख  मेरा

 उनसे  उस  समय  से  परिचय  था  जब  कि  मैं  बच्चो  थी  तथा  वह  उत्तर  प्रदेश  के  राज्यपाल  थे  ।

 उसके  बाद  मैं  उनसे  अनेक  बार  मिली  ।  अपनी  बीमारी  में  भी  तथा  मृत्यु  के  समीप  होते  हुए

 उनकी  प्रतिभा  तथा  हास्यप्रियता  यथावत्‌  बनी  रही  ।

 उनका  जीवन  बड़े  ठाठ-बाट  से  तथा  विविधता  ga  ढंग से  बीता  ।  वहू  राजनीति  से  लेकर

 खेल-कूद  तथा  सांस्कृतिक  क्रियाकलापों  तक  सभी  में  रुचि  रखते  थे  ।  हम  में  से  जिस  किसी  का

 खनके  साथ  gar  परिचय  था  ।  वे  उनके  मोहक  स्वभाव  और  प्रतिभापुणं  व्यक्तित्व  को  याद

 करेंगे  देश  को  अपना  TH  सज्जन  पुत्र  खोकर  उनके  शोक  संतप्त  क्षति  पहुची  है  परिवार  कें

 सदस्यों  के  प्रति  हमारी  पुरी  समवेदना यें  हैं  तथा  इस  सभा  के  माननीय  सदस्य  श्री  पीलू  मोदी

 तथा  उनकी  माता  श्रीमती  मोदी  के  प्रति  हमें  अत्यन्त  सहानुभूति  है  ।

 अध्यक्ष  आपसे  निदवेन है  कि  आप  हम  सब  की  ओर  से  शोक  संतप्त  परिवारों  को

 हमारी  हार्दिक  समवेदनायें  पहुंचा  दें  ।

 2



 मौखिक  उत्तर 19  1890
 का

 अपने  दल  की  ओर  से  मैं  उन  सभी  भावना यों  से श्री  मी०  Go  आसानी

 सहमत  हूँ  जो  कि  आपने  तथा  समा  के  नेता  ने  यहां  व्यक्त  की  हैं  ।  श्री  गणपत  सहाय  जिनके

 सुन्दर  कौर  तेज़पुर  चेहरे  को  हम  अपने  बचपन  से  देखते  जाये  के  बारे  में  जो  कुछ  यहां  कहा

 गया  है  उससे  और  अधिक  मैं  क्या  कह  सकता  हूं  ।  यही  बात  श्री  माहतो  के  बारे  में  मी  है  ।

 परन्तु  जहां  तक  श्री  होमी  मोदी  का  सम्बन्ध  मैं  उन्हें  अपने  बाल्यकाल  से  जानता  हूँ  ।

 उनके  निधन  से  हमने  एक  वरिष्ठ  व्यापारी  तथा  एक  लेखक  खो  दिया

 सर  होमी  बड़े  उदार  तथा  देश-रक्त  व्यक्ति  थे  ।  देश  की  आवश्यकताओं  तथा  लोगों  की

 इच्छाओं  के  प्रति  उनकी  रुचि  का  उस  समय  पता  लगा  जब  वह  वाइसराय  परिषद  के  सदस्य  थे  ।

 1943  में  जब  थि राव दा  जेल  में  महात्मा  गांघी  को  प्रशासन  ने  मुक्त  करने  से  इन्कार

 कर  दिया  तो  श्री  होगी  जी  के  लिये  उस  पद  पर  बने  रहना  असम्भव  हो  गया  ।

 श्री  होमी  के  साथ  मेरा  पहला  राजन  तिक  मुकाबला  सन्‌  1935  में  हुआ  जबकि  मैं  बम्बई

 निगम  में  कांग्रेस  दल  का  सदस्य  था  तथा  ag  दूसरे  दल  प्रो  faa  दल  के  नेता  थे  1943

 में  उन्होंने  बड़ी  उदारता  का  परिचय  fear  जबकि  मैं  बम्बई  के  महापौर  के  पद  के  लिये  खड़ा

 था  और  ag  जानते  हुए  भी  कि  मेरे  इस  पद  के  लिये  चुनाव  लड़ने  से  उनका  अपना  उम्मीदवार

 हार  उन्होंने  मेरे  चुनाव  लड़ने  में  बाघा  नहीं  डाली  ।

 भारतीय  संविधान  सभा  में  भी  वह  हमारे  साथी  थे  तथा  वहां  उन्होंने  aaa  समितियों

 और  उप-समितियों  में  कार्य  किया  ।

 वर्ष  1959  स्वतंत्र  दल  बनाने  में  उन्होंने  हमारा  साथ  fear  तथा  वहां  उनके  साथ

 मेरा  सात-आठ  वर्ष  तक  सहयोग  रहा  ।  हमने  साथ  मिलकर  एक  ऐसी  (21m)  भावना  से

 काय  किया  जिसकी  उदहारण  सार्वजनिक  जीवन  में  दुर्भाग्य  से  बहुत  कम  मिलता  है  ।

 प्रधान  मंत्री  ने  ठीक  ही  कहा  है  कि  वह  बड़े  हास्य-प्रिय  व्यक्ति  थे  तथा  कोई  मामला

 कितना  ही  गम्भीर  दुखपूर्ण  कयों  न  वह  उसमें  भी  हास्य  निकाल  लेते  थे  जिसके

 परिणामस्वरूप  बातचीत  में  यदि  दोषपूर्ण  वातावरण  मी  पदा  हो  जाता  तो  वह  एकदम  शान्त

 हो  जाता  था  और  हसी  के  फव्वारे  छूटने  लगते  ।

 अध्यक्ष  आपसे  अनुरोध  है  कि  आप  हम  सबकी  ओर  से  उनकी  श्रर्धागंनी  जीवन

 संगिनी  लेडी  उनके  पुत्र  श्री  पीलू  मोदी  जो  कि  यहां  हमारे  साथी  भी  तथा  उनके

 परिवार  के  सभी  सदस्यों  व  सम्बन्धियों  के  प्रति  हमारी  हादिक  समवेदनायें  उन  तक  पहुँचा  दें  ।

 Shri  Balraj  Madhok  (South  Delhi)  :  and  my  party  fully  associate  with  the  senti-

 ments  expressed  here  by  you,  the  Prime  Minister  and  Shri  Masani  on  the  sad  demise  of

 our  two  hon.  Men  bers  and  that  of  Shri  Homi  Modi,  Shri  Ganpat  Sahai  was  an  elderly

 and  much  respected  hon,  Member  of  this  House.  Even  21  his  age,  his  face  exuded  eoulli-

 ence  and  he  devoted  his  time  to  and  took  interest  in  the  business  of  this  Sabha  His

 whole  life  was  devoted  to  the  service  of  the  nation.  And  similar  was  the  case  with  She

 Maiti  also.
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 Shri  Modi  telonged  to  the  generation  of  great  National  leaders  and  stateman  Shri

 Tej  Bahadur  Sapru  aod  Shri  M.  R.  Tikar.  Although  he  had  never  been  10  jails,  he  was
 nevertheless  a  great  patriot  Not  only  did  he  work  ceaselessly  in  the  struggle  for  ‘reedom
 but  also  he)ped  the  country  to  stand  on  her  Jegs-economically,  He  set  up  Many  industries,
 Such  people  are  always  very  much  needed  by  the  country.  He  was  always  above  party-
 politics  and  proviocialism.

 His  son,  Shri  Piloo  Mody  who  is  now  a  Member  of  this  House  also  inherits  the
 qualities  of  wit  and  humour.

 On  this  occasion  our  hearts  go  out  to  Shri  Piloo  Modi  and  Lady  Modi,  and  we  all

 join  in  requesting  you  to  convey  our  sincere  condolence  and  deep  sympathy  to  the  berea-
 ved  families.

 श्री  एस०  कन्इप्पत  :  द्रविड़  मुनेत्र  कठिन  पार्टी  की  ओर  से  मैं  वटी

 भावनायें  व्यक्त  करता  जो  विभिन्न  माननीय  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  की  गई  है  ।  यद्यपि  व्यक्तिगत

 रूप  से  Gh  उनके  साथ  गहन  सम्पर्क  स्थापित  करने  का  अवसर  प्राप्त  नहीं  तथापि  मुझे

 इस  बात  को  पुरी  जानकारी  है  कि  उन्होंने  मातृभूमि  की  महान  सेवा  को  है  ।  अतः  मैं  आपसे

 निवेदन  करता  हूँ  कि  आप  हमारी  ओर  से  उनके  शोक  संतप्त  परिवारों  को  हमारी  समवेदना

 भेज  दें  ।

 हो ०  ना०  मुकदमों  उत्तर  पूर्व े)  मियां  प्रकृति  जिसने

 देह धारण  की  उसे  मरना  जरुर  हैं  और  जब  कोई  व्यक्ति  दीर्घ  जीवन  व्यतीत  करके  तथा

 तिष्ठा  प्राप्त  इस  संसार  को  छोड़  कर  जाता  तो  हमें  उसके  निघन  पर  दुःख

 नहीं  होना  चाहिये  ।  परन्तु  मानव  होने  के  नाते  यह  हमारी  कमजोरी  है  कि  जब  कोई  हमसे

 बिछुइता  है  तो  हमें  उसकी  जुदाई  का  गहरा  ga  होता  है  ।  हमें  अपने  इन  तीन  मित्रों  की  मृत्यु

 का  पथरा  दुःख  है  |

 यद्यपि  मैं  श्री  गनपत  सहाय  को  बहुत  निकट  से  नहीं  जानता  तथापि  इस  सभा  में

 उनकें  wy  सुनने  के  अतिरिक्त  gh  कभी-कभी  उनसे  बातचीत  करने  के  अवसर  मो  प्राप्त  होते

 रहे  हैं  ag  न  केवल  स्वतंत्रता  संग्राम  के  एक  अद्वितीय  सेनानी  अपितु  उनमें  शिष्टाचार

 के  वे  गुणा  जिन्हें  उत्तर  प्रदेश  का  प्रतीक  समा  जाता  या  ।  उन्होंने  तीन  पीढ़ियों  के  बीच

 एक  कड़ी  का  काम  किया  यद्यपि  उन्होंने  हदीसे  जीवन  व्यतीत  करने  और  सम्मान  प्राप्त

 करने  के  बाद  इस  संसार  को  छोड़ा  तथापि  हम  सबको  उनकी  मृत्यु  पर  दुख  है  ।

 श्री  सचिन्द्र  नाथ  माइती  से  यद्यपि  मेरी  बहुत  घनिष्ठता  नहीं  तथापि  मैं  उन्हें  अच्छी

 तरह  से  जानता  था  ।  उन्होंने  अपना  सारा  जीवन  स्वतंत्रता  संग्राम  में  अर्पित  कर  दिया  ।
 qh

 खुशो  है  कि  प्रधान  मंत्री  ने  मिदनापुर  का  उल्लेख  किया  जिसे  सतारा  के  समान  समझना

 जहां  ब्रिटिश  साम्राज्य  को  शेष  देश  में  स्वतंत्रता  प्राप्ति  से  बहुत  पहले  उखाड़  फेंका

 गया  था  ।  श्री  माइती  अजय  मुकर्जी  के  घनिष्ठ  मित्र  थे  ।  श्री  माइती  का  जीवन  मूक  साधना

 का  जीवन  था  ।  उनके
 अचानक  निधन  से  हम  सबको  गहरा  दुख  हुआ  है  |

 aft  होमी  मोडी  का  नाम  भारत  के  सार्वजनिक  जीवन  में  एक  प्रमुख  गाम  रहा  है  ।  उनकी

 अमर  कृति  बाई ग्रा फी  आफ  सर  फिरोजशाह  मेहताਂ  के  लिये  उन्हें  सदा  याद  किया  जाता
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 रहेगा  वह  देश  के  एक  महान  सपूत  थे  ।  घनी  व्यक्ति  होते  हुए  भी  वह  सर्वसाधारण  के  साथी

 थे  ।  उनके  श्री  पीलू  मोडी  को  उनके  देहान्त  से  जो  दुःख  हुआ  उसका  वर्णन  नहीं  किया

 जा  सकता  ॥

 भय  मुझे  विशवास  है  कि  आप  दोक  संतप्त  परिवारों  को  हम  सभी  की  ओर

 से  हमारा  संवेदना  सन्देश  भेजेंगे  |

 Rabi  Ray  (Puri)  Sir,  on  behalf  of  my  party-the  5.  5.  ए  ;  1  request  you  to

 convey  our  to  convey  cur  heart-felt  sympathies  to  the  bereaved  families  of  three  departed

 patriots—viz  ;  Shri  Ganpat  Sahai,  Shri  Maiti  and  Shri  Modi

 did  not  know  Shri  Ganpat  Sahai  iotimetely,  but  he  was  the  eldest  member  of  this

 House  1  had  a  few  occasions  of  discussing  with  him  the  ways  and  means  of  eradicating

 poverty  from  U.  P.  apd  1  found  him  keenly  interested  in  the  matter

 Shri  Modhi  was  a  very  liberal  hearted  Jeadar.  He  was  a  self  respecting  man  In
 1943,  he  resigned  from  the  Viceroy’s  Council  op  account  of  Gandhiji’s  fast,  because  he
 found  it  against  his  self  respect  to  continue  in  that  office  Sir,  I  request  you  to  convey  our
 sincere  condelence  and  deep  sympathy  to  Shri  and  Shrimati  Piloo

 Mody,
 to  whom

 the  blow  must  have  come  in  a  maaner,  which  no  man  can  describe.

 I  personally  knew  Shri  Maiti  since  last  two  and  a  haJf  years  when  he  was  elected

 this  House  It  is  very  sad  that  he  passed  away  after  a  shert  illness  He  was  one  of  those

 He revolutionaries  of  Bengal  who  dedicated  their  lives  for  the  freedom  of  the  country.
 was  an  extremely  simple  man  He  was  so  much  dedicated  to  the  service  of  the  nation
 that  he  did  not  marry  in  his  life  Althcugh  he  never  participated  in  the  discussions  of  the
 House,  be  took  keen  interest  in  the  proceedings  of  the  House

 Sir,  1  request  you  to  convey  our  keart  felt  sympathies  to  the  braved  families

 श्री  SaTATA
 :

 अध्यक्ष  श्री  गनपत  राय  और  श्री  ऐसे  देश

 मुक्त  थे  जिन्होने  aqa—qqy  क्षेत्रों  में  लोगों  के  लिये  तथा  समस्त  देश  के  लिये  शांतिपूर्वक  कार्य

 किया  ।  मैं  अपने  दल  की  ओर  से  उनके  प्रति  आपके  द्वारा  व्यक्त  किये  गये  दोक  में  शामिल

 होता  हूँ  ।  उनके  परिवारों  को  जो  संत्रेदना  संदेश  भेजा  जा  रहा  मैं  उसमें  शामिल  होता  हूं  ।

 जहां  तक  श्री  होमी  मोडी  का  सम्बन्ध  है  उनके  द्वारा  लोगों  की  की  गई  जो  सेवाओं

 नैतिक  मुल्यांकन  किया  गया  उसके  हम  पूरी  तरह  सहमत  नहीं  है  उनके  बारे  में  हमारा  भ

 मूल्यांकन  है  ।  किन्तु  उनके  परिवार  को  जो  संबेदना  संदेश  जा  रहा  विशेष  रूप  से  हमारे

 साथी  श्री  पिल्लू  उनकी  पत्नी  और  परिवार  के  अन्य  सदस्यों  को  जो  संवेदना  संदेश  भेजा

 जा  रहा  उसमें  मैं  शामिल  होता  हूँ  ।

 थो  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  जो  मानना  ब्यान  किये  गये  हैं  उनमें  मैं

 रीक  होता  हूँ  भोर  अपने  तीन  साथियों  के  निघन  पर  गहरा  शोक  प्रकटਂ  करता  हूँ  ।  जमा  कि

 प्राप  जानते  हैं  श्री  गनपत  सहाय  यद्यपि  वह  पुरानी  पीढ़ी  से  सम्बन्ध  रखते  दूसरों  की

 मलाई  में  अपना  जीवन  लगा  दिया  ।  मैं  समझता  हूं  कि  हमारे  देश  में  बहुत  कम  लोग  इस  श्री

 के  पात्र हैं  जो  सर  होमी  मोडी  और  श्री  गनपत राय  को  मिला  है  ।  ये  दोनों  अपने  जोवन  के
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 अन्तिम  में  भीं  बिना  किसी  बाधा  सार्वजनिक  सेवा  करते  रहे  ।  श्री  सहाय  दूसरी  लोक

 सभा  के  सदस्य  थे  ।  तीसरी  लोक  सभा  में  उन्होंने  अपना  पुत्र  भेजा  ।  जहां  तक  मु  याद  है

 उनके  पुत्र  भी  उसी  चुनाव  क्षेत्र  से  आये  थे  ।  अपने  चुनाव  चेत  में  उन्होंने  सामाजिक  तथा

 राजनीतिक  क्षेत्रों  में  इतनी  सेवा  की  कि  लोग  उन्हें  प्यार  करते  थे  और  उनकी  पूजा  करने  लगे  ॥

 गत  वर्ष  चुनाव  के  दौरान  मैं  उस  चुनाव  क्षेत्र  में  था  ।  रेलवे  स्टेशन  पर  मैं  उनमे  मिला  उस

 अवस्था  में  भी  लोगों  ने  उनका  स्वागत  किया  ।  उन्होंने  लोगों  से  कहा  इस  चुनाव  में  कौन

 जीतता  है  इसमें  मेरी  अधिक  रूची  नहीं  किन्तु  में  लोगों  को  बताने  आया  हूं  कि  उन्हें  बया

 करना  चाहिये  वह  एक  ऐसे  देश  भक्त  जिनके  बारे  में  हम  कह  सकते  हैं  कि  वह  अपना

 aq  निभाते  हुए  मृत्यु  को  प्राप्त  हुए  ।

 श्री  मोहंती  के  बारे  में  जसा  कि  हम  सब  जानते  है  वह  इस  सभा  के  खामोश  सदस्यों  में

 से  एक  किन्तु  हमारे  सार्वजनिक  जीवन  में  उन  जेसे  त्यागी  पुरुष  बिरले  ही  मिलते  हैं  ।  उनकी

 कांस्य  निष्ठा  भौर  संवैधानिक  सेवा  का  उनका  रिकार्ड  हम  सब  के  लिये  भविष्य  में  एक

 रण

 जहां  तक  सर  होमी  मोडी  का  सम्बन्ध  बह  हमारे  सार्वजनिक  जीवन  में  एक  बहुत

 अनुभवी  ब्यक्ति  थे  ।  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  कि  उनके  राजनीतिक  विच  र  भिन्न  किन्तु  उन्होंने

 देश  की  जो  सेवा  उसे  भुलाया  नहीं  जा  सकता  व्यापार  के  क्षेत्र  में  उन्होंने  किसी  हद

 तक  नेतृत्व  fear  att  उदार  राजनीति  के  क्षेत्र  में  वह  उस  अवस्था  को  पहुंच  गये  थे  जिसे

 वर्तमान  पीढ़ी  याद  रंखेगी  |  वर्तमान  समय  में  ऐसे  महान  देश  भक्तों  की  ate  भी  अधिक

 यकता  है  ।  हमारी  सहानुभूति  श्री  पिल्लू  मोडी  के  साथ  हैं  जो  इस  समय  सभा  में  नहीं हैं
 ।

 आशा  करता  हूं  कि  हमारा  सदेश  उन  तक  तथा  उनके  परिवार  के  अन्य  सदस्यों  तक  पहुंचा

 दंगे  ।

 थ्री  नि०  च०  चार्जों  उत्तर  प्रदेश  और  दोनों  ने  स्वतन्त्रता

 संग्राम  में  महत्वपूर्ण  कार्य  किया  हैं  और  उत्तर  प्रदेश  के  श्री  सहाय  भीर  मिदनापुर  के  श्री  माइती

 के  निधन  पर  हमें  गहरा  दुख  है  ।  दोनों  ही  क्रान्तिकारी  थे  ।  राजाजी  के  कहने  पर  WH  श्री

 मी  मोडी  के  साथ  काम  करने  का  अवसर  मिला  था  ।  हमारे  gua  मित्र  श्री  एस०  Fo

 पाटिल  ने  कहा  है  कि  सर  होमी  मोडी  ने  बम्बई  में  अपने  लिये  एक  स्मारक  बना  लिया  है
 |

 ज़ब  वे  कलकत्ता  में  थे  उन्होंने  अपने  प्यार  और  अपनी  परम्परा  की  एक  यादगार  बना  at

 थी  ।  समस्त  भौद्योगिक  जगत  में  उनकी  स्थिति  अद्वितीय  थी  ।  वह  एक  राजनीतिज्ञ  और  देश

 wad थे  ।

 मुक्के  याद  है  मुक्के  श्री  Fo  एम०  मुशी  से  तार  मिला  था  जिसमें  मुझसे  कलकत्ता  से  यहां

 आ  कर  उस  सम्मेलन  में  भाग  लेने  के  लिये  कहा  गया  था  जो  सर  तेज  बहादुर  सुपर  के
 नेतृत्व

 में  उस  समय  gar  थां  ऐसा  लगता  था  कि  महात्मा  गांधी  मरने  ही  वाले  हैं  ।  डा०  we

 मौर  श्री  नलिनी  रंजन  सरकार  से  त्यागपत्र  देने  की  आशा  की  जाती  थी  ।  किन्तु  सरकार  द्वारा

 महात्मा  गांधी  को  रिहा  करने  से  इन्कार  किये  जाने  पर  जब  सर  होमी  मोड़ी  ने  त्यागपत्र  दें

 fear  तो  भारत  को  एक  हल्का  से  भटका  लगा  ।
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 वह  बहु  गुण  सम्पन्न  व्यक्ति  थे  ore  बंगाल  संवैधानिक  संकट  से  गुजर  रहा  है
 ।  यदि

 होमी  मोडी  star  राज्य गल  होता  तो  संभवतया  सभी  समस्याओं  का  एक  ऐसे  तरीके  से

 घान  हो  जाता  जो  सब  को  मान्य  सरकार  को  मी  और  लोगों  को  केन्द्र  को  भी  और

 राज्य  को  भी  ।

 मजाक  को  सहन  करने  की  उनमें  अद्भुत  क्षमता  थी  कौर  मैं  समझता  हूं  मेरे
 माननीय

 मित्र

 art  मसानी  ने  उनकी  विनोद-प्रियता  की  भावना  का  उल्लेख  किया  ॥  यह  एक  महत्वपूर्ण  गुण

 है
 ।  हमें  खुशी  है  कि  उनके  पुत्र  श्री  freq  मोडी  में  मी  उनका  यह  गुण  विद्यमान  है  ।

 संतप्त  परिवार  के  सदस्यों  के  प्रति  हम  अपनी  हार्दिक  सहानुभूति  संवेदना  प्रकट

 करते हैं  ।

 श्री  स०  चे  सामन्त  )  प्रधान  मंत्री  तथा  अन्य  मित्रों  द्वारा

 जो  भावनाएं  व्यक्त  की  गई  हैं  मैं  उनमें  बारीक  होता  हूं  ।  हमने  अपने  तीन  मित्र-खो  दिये  हैं  ।

 दो  को  मैं  निकट  से  नहीं  जानता  था  किन्तु  श्री  मानती  को  मैं  निकट  से  जानता  ari  1920  से

 qa  ag  दिक्षा  ग्रहण  करने  इटली  गये  थे  ।  वापसी  पर  1923  में  हमने  महात्मा  गांधी  के

 आह्वान  पर  दिक्षा  पद्धति  में  सुधार  करने  के  लिये  मिलकर  काम  किया  ।  महात्मा  गांधी  ने

 हमसे  aaa  स्कूलों  और  कालिजों  का  बहिष्कार  करने  को  कहा  उसके  बाद  1930  में  वह

 स्थानीय  सहयोग  आन्दोलन  में  शामिल  हो  गये  और  जेल  गये  ।  1931  में  मिदनापुर  के  जिला

 मजिस्ट्रेट  तथा  दो  अन्य  मजिस्ट्रेटों  की  हत्या  की  गई  ।  श्री  माइती  को  संदेह  में  गिरफ्तार  किया

 गया  किन्तु  बाद  में  रिहा  कर  गया  ।  फिर  भी  ada  के  काष  से  वह  बच  नहीं  सके  ।

 1941  से  1945  तक  az  जेल  में  रहे  और  आपको  यह  जामकर  as  होगा  निरोध  शिविर

 हमारे  मित्र  डा०  त्रिगुण  सेन  उनके  समय  थे  ।  वह  एक  खामोश  किस्म  के  व्यक्ति  किन्तु

 कमठ  व्यक्ति  थे  ।  और  जन-प्रिय  व्यक्ति  थे  उनके  निधन  पर  हमें  दुख  हैं  ।

 BA Tr o>
 आप  से

 प्रार्थना  करते  है  कि  आप  सतप्त  परिवार
 के

 सदस्यों  तक  हमारा  संवेदना  पहुं  चा  दें

 इसके  पश्चात  सदस्य ane  के  faa  मौन  खड़े  रहे

 The  Members  Theo  stood in  silence  for  a  short  while

 प्रश्नों के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 गुजरात  का  पटको-रसायन  उद्योग  समूह

 *361.  को  रा०  को ०  प्रवीन  श्री  जनादनन :

 थ्री  योगेन्द्र  शर्मा  ; श्री  क०  fio  मधुकर

 डा०  रोनेन  सेन

 क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  alt  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि



 Oral  Answers
 ian

 19,  1890  (Saka)

 क्या  aa  तक  गुजरात  राज्य  के  डन्स  उद्योग  समूह  के  डाउन  स्ट्रीम  एककों

 के  लिये  लाइसेंस  दे  दिये  गये  है ं;

 यदि  तो  ये  कबਂ  तक  जारी  किये  जायेंगे

 सम्पूर्ण  योजना  की  कार्यान्वित  में  विलम्ब  के  बया  कारण  हैं  ;  शरीर

 योजना  को  कार्यान्बित  करने  हेतु  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  ओर  खान  तथा  ag  मन्त्रालय
 में  राज्य  मन्त्री  दें ०  रा०

 चव्हाण  और  :  गुजरात  पेट्रोकेमिकल्स  जैसा  अब  आयोजित  में  दो

 मूल  है
 :-

 (1)  सुगन्धि  परियोजना  और

 (2)  seat  मजाक  परियोजना  ।  सुगन्धि  परियोजना  से  जुड़ी  हुई  अनु प्रवाह  इकाइयों  के

 लिये  सरकारी  अनुमोदन  किया  जा  चुका  है  ।  नेफा  मंजर  से  जुड़ी  हुई  इकाइयों

 के  प्राइवेट  पार्टियों  से  प्राप्त  प्रार्थनापत्रों  का  सम्बन्धित  मंत्रालयों  के  विचार

 fara  से  मुल्यांकन  किया  गया  है  ate  अन्तिम  निराले  शीघ्र  ही  लिया  जायेगा  |

 कौर  अनुप्रवाहू  इकाइयों  को  अन्तिम  रूप  देने  में  विलम्ब  के  मुख्य

 उनके  मूल्यांकन
 में  लगा  समय  भोर  मूल  परियोजनाओं  के  fea  उचित  तकनीकी  सहयोग  का

 ख  यन  है  ।  नैफ्था  was  के  लिए  और  अपेक्षित  बिदेशी  मुद्रा  की  प्राप्ति  तथा  मूल

 योजनाओं  के  साध  साथ  अनु प्रवाह  इकाइयों  के  कार्यान्वित  होने  के  लिए  यथा-सम्भव  समकालीन

 की  अ्र।वब्यकता  |  परियोजनाओं  के  कॉम्प्लेक्स  को  चतुथें  योजना  में  सम्पूर्ण  होने  की  सम्भावना

 है  और  इस  दिशा  में  सब  उचित  कदम  उठाये  जा  रहे  है  ।

 mt  रा०  को ०  अमीन  मुरे  आशा  है  कि  माननीय  मंत्री  को  ae  बात  का  पता  है  कि

 गुजरात  के  लोग  पेट्रोलियम  रसायन  उद्योग  समूह  को  कायें  रूप  देने  में  अत्यधिक  विलम्ब  पर

 बहुत  es  विशेषकर  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  अन्य  राज्यों  में  ऐसी  हो  पेट्रोलियम

 रसायन  उद्योग  समूहों  की  योजना  बनाई  गई  थी  उनमें  काम  आरम्भ  हो  गया  है  जर्बाक  गुजरात

 राज्य  में  कुछ  भी  काम  आरम्भ  नहीं  हुआ  है  ।  कई  बार  तो  सरकार  यह  कह  देती  है  तथा  प्रशन

 पूछने  पर  भी  यह  कह  दिया  जाता  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  नैफ्था  भजन  क/रखाने  की  स्थापना

 में  देरी  होने  के  कारण  ऐसा  हो  रहा  सभी  अनु प्रवाह  उद्योग  नैफ्था  मजाक  कारखाने

 पर  निर्भर  करते  हैं  तथा  जब  उसमें  देरी  हो  जाती  है  तो  अन्य  क्षेत्रों  में  विलम्ब  होना  अनिवार्य

 है  ।  इसके  अलावा  प्रकिया  जोड़ने  समन्वय  स्थापित  करने  वाली  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 इसलिये  क्या  सरकार  हमें  आश्वासन  देगी  कि  वह  ऐसी  समय  सीमा  निर्धारित  करेगी  जिससे

 पढ़ले  सभी  अनु प्रवाह  योजना  क्रियान्वित  की  जायेगी  तथा  न्या  ag  यह  मी  बतायेगी  कि  जो

 विलम्ब  पहले  हो  चुका  है  उसका  असर  दूर  करने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  करेगी  ।

 थी  द०  राठ  चन् होरा  जिसकी  मैं  मुख्य  उत्तर  में  बता  चुका  इसमें  दो  परियोजना

 नायें  हैं  -  परियोजना  तथा  agar  भजन  परियोजना  ।  एक  परियोजना  के  बारे  में  मैं

 बता  चुक  हैँ  कि  जिन  पाटियों  ने  लाइसेंस  के  लिये  आवेदनਂ  पत्र  भेजे  हैं  उन्हें  कर  लिया
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 गया  है  ।  जहां  तक  नैफ्था  भंजक  परियोजना  का  सम्बन्ध  है  मैं  ने  यह  बताया  है  कि  इसे  अन्तिम

 रूप  दिया  जा  रहा  है  तथा  उसके  बारे  में  निराश्रय  करने  में  बहुत  समय  नहीं  लगेगा  ।  मैं

 सही  सही  तारीख  नहीं  बता  सकता  कि  उसे  वास्तव  में  कब  तक  कार्यान्वित  किया  जायेगा  परन्तु
 उसे  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  क्रियान्वित  करने  का  विचार  हैं  ।

 रा०  को ०  जमीन  :  इस  पेट्रोलियम  रसायन  उद्योग  समूह  के  बारे  में  योजना  चार

 अथवा  पांच  ay  पहले  बनाई  गई  थी  जब  गुजरात  राज्य  में  तेल  और  गेस  के  संसाधनों का  कम

 मात्रा  में  उपलब्ध  होने  का  अनुमान  था  अब  दिन-प्रति  दिन  नई  खोजें  हो  रही  है  तथा  तेल  और

 गस  के  भारी  मात्रा  में  पाये  जाने  का  अनुमान  इन  नई  घटनाओं  और  खोजों  की  हट्टी  में

 रखते  हुए  क्या  सरकार  गुजरात  राज्य  में  सम् पू रां  पेट्रोलियम-रसायन  उद्योग समूह  के  बारे  में  फिर

 से  योजना  बनाने  और  उसे  नया  रूप  देने  के  बारे  में  विचार  करेगी  ?

 ait  द०रा०  चव्हाण  :  जब  योजना  बनाई  गई  थी  तो  अशोधित  तेल  का  उत्पादन  बहुत

 कम  था  जो  अब  काफी  मात्रा  में  बढ़  गया  हैं  ।  उस  के  बाद  अब  भी  स्थिति  यह  है  कि  हमें

 मग  16  मिलियन  टन  कच्चे  माल  की  आवश्यकता  है  जिसे  विदेशों  से  मंगाया  जाता

 है  ।  देश  में  कुल  पूर्वी  तथा  परिश्रमी  क्षेत्र  को  मिला  कर  लगभग  6  मिलियन  टन

 इस  लिये  अब  भी  मांग  और  पूति  में  अन्तर  लगभग  10  मिलियन  टन  का  है  |

 थ्री  योगेन्द्र  शर्मा  :  गुजरात  पेट्रोलियम  रसायन  उद्योग समूह  एक  ऐसे  परिवार  की  तरह

 है  जिसमें  ऐसी  दो  योजनायें  है  जिनका  उल्लेख  माननीय  मंत्री  ने  अभी  किया  है  ।  उनमें  से  एक

 को  माता  कहा  जा  सकता  है  अनुप्रवाह  इकाइयों  जिसके  बारे  में  लाइसेंस  की  समस्या

 पुत्री  कहा  जा  सकता  है  समझता  हू  कि  सरकार  जो  परिवार  नियोजन  के  बारे  में

 बहुत  उत्सुक  उद्योगपति  को  नियोजन  की  ओर  भी  उतना  ही  ध्यान  देना  चाहिये  ।  ऐसा  प्रतीत

 होता  है  कि  मां  की  तो  देख  पालकी  जा  रही  हैं  तथा  पुत्री  की  अवहेलना  की  जा  रही  है  ।

 इसका  परिणाम  यह  होगा  कि  यह  परिवार  विकसित  नहीं  हो  पायेगा  |

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  बताना  चाहता  g  fr  राष्ट्रीय  श्रम  ग्रा योग  का  एक  अध्ययन  दल

 स्थापित  किया  गया  था  तथा  इसके  निष्कर्ष  इस  प्रकार  है

 यह  सुनिश्चित  किये  बिना  कि  आयात  की  आवश्यकताओं  को  लगातार  पूरा  किया

 जायेगा  बड़े  पैमाने  पर  उत्पादन  कार्यक्रम  आरम्भ  करने  की  हमारी  योजना  बनाने  के  तके  की

 प्रशंसा  करना  aga  कठिन  डी

 इस  अध्ययन  दल  को  मारी  रसायन  के  sea  पर  विचार  करने  के  लिये  स्थगित  किया

 गया  है  ।  योजना  उत्पादन  यानी  माता  के  बारे  में  बनाई  गई  है  परन्तु  पुत्री  के  लिये  कुछ  नहीं

 किया  जा  रहा  है  ।  इस  लिये  मेरा  प्रदान  यह  है  कि  क्या  प्रस्तावित  निगम  इन  दोनों  अनुप्रवाह

 इकाइयों  की  आवश्यकताओं  पर  विचार  करेगी  ताकि  उद्योग समूह  उचित  अनुपात  में  ate

 चित  रूप  है  बढ़  सकें  ।

 श्री  ई  रा०  चव्हाण  :  माननीय  सदस्य  को  और  पुत्री  के  प्रशन  को  बीच  में  नहीं

 लाता  चाहिये  था  ।  जो  कुछ्  मैं  ने  अमी  कहा हैं  यदि  उसे  वह  समान  गये  हों  तो  यह  स्पष्ट  ही
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 हैक  माता  और  पुत्री  दोनों  की  ओर  ध्यान  दिया  गया  है  ।  ate  केवल  माता  ही  ध्यान

 रखा  जाता  और  पुत्री  का  नहीं  तो  यह  एक  अच्छा  परिवार  न  होता  ।  अत  इसकी  दो

 योजनायें  सुगन्धि  परियोजना  तथा  नैफ्था  भंजक  परियोजना  ।  ये  परियोजनाओं  बुनियादी  कच्चे

 माल  का  उत्पादन  करती  हैं  ।  जहां  तक  बुनियादी  कच्चे  माल  का  सम्बन्ध  जिसके  सुगन्धि

 योजना  द्वारा  तैयार  किये  जाने  की  सम्मावना  उसके  लिये  पहले  हो  मंजूरी  दी  जा  चुकी  है  ।

 जहां  तक  agar  परियोजना  का  सम्बन्ध  है  उस  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  तथा

 निराले  शीघ्र  ही  कर  लिया  जायेगा  ।

 Shrimati  Jayaben  Shah  A  similie  of  mother  and  daughter  has  been  given  here.  Io
 that  cconection  would  like  to  submit  that  care  has  been  taken  of  the  daughter  first  and  it
 is  now  to  be  taken  about  the  mother.  The  planning  has  been  done  about  the  production-
 the  Neptha  cracker  scheme,  that  is  20001  the  mother,  but  nothing  is  done  about  the  do-

 wostream  units.  i.e.  the  daughter  so  the  mother  should  get  a  prefential  creatment  over

 the  daughter,

 मैं  ने  इस  प्रश्न  का  उत्तर  अभी  दिया  है  ।  निराले  शीघ्र  ही श्री  To  रा०  :

 कर  लिया  जायेगा  ।

 Shri  Kanwar  Lal  Gupta  The  question  of  naphtha  cracker  project  is  being  discu-

 ssed  for  the  last  three  or  four  years  and  is  engagiog  the  attention  of  the  Government  acti-

 vely  for  the  last  one  and  half  years  or  so,  however,  much  delay  has  been  caused  so  far  and

 the  reputation  of  Government  is  eroding  because  of  in  decision,  delay  and  red  tapeism.

 Similar  is  the  cate  in  81]  mathers.  May  ह  know  whether  any  time  Jimit  is  being  fixed  with  a

 view  to  avoid  unnecessary  delay  in  the  matter  so  that  the  image  of  the  Government  does

 not  get  spoiled  as  also  the  country  is  not  put  to  any  losses.

 धो  व्०  राठ  चव्हाण  :  सरकार  के
 सम्मान  को  ठेस

 पशु  चने
 का  कोई  प्रशन  ही  नहीं  उठता  ।

 जब  हम  योजना  बनाते  हम  उचित  योजना  बनाते  है  क्योंकि  यह  एक  वहां  उद्योग समूह  है

 जिस पर  लगभग  37  करोड़  रुपये  को  लागत  जायेगी  ।  इस  मामले  में  शीघ्रता  करने  का

 जिसकी  मैं  पहले  बता  चुका  जहां  तक  aga  भंजक  परियोजना  का
 कोई  लाम  नहीं  है  ।

 सम्बन्ध  है  उसके  सम्बन्ध  में  विचार-विमश  किया  जा  रहा  है  तथा  शीघ्र  ही  लगभग  एक  वर्ष  में

 यानी  1969-70  में  निशंक  जायेगा
 ।

 गुजरात  का  सु तत्व ोय  सर्वक्षण

 a  362.  श्री  नरेन्द्र  fag  महिला  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  alt  खान  तथा

 arg  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  गुजरात  में  भूमिगत  जल  की  मात्रा  का  अनुमान  लगाते  के  लिए  एक  व्यापक

 भूतत्वीय  सर्वेक्षण  किया  गया  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 पैट्रोलियम  तथा  रसायन  धौर  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगन्नाथ

 wa):  ate  ः  गुजरात के  चुने  हुए  क्षेत्रो ंमें
 1924  से  1953

 तक
 के
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 वर्षों  के  दौरान  कई  अल्पावधि  जल  प्रदाय  अन्वेषण  किये  गये  हैं  ।  इन  अन्वेषणों  के

 भूतल  जल  के  विकास  सम्भाव्यता  वाले  क्षेत्रों  में  विस्तृत  भूजल-वैज्ञानिक  टोह  अध्ययन

 और  समावेशी  ब्यान  किये  गये  ।  इस  समन् वेषण  के  गुजरात  के  सौराष्ट्र  और

 कच्छ  क्षेत्रों  में  बलुआ  पत्थर  पेय  भूतल  जल  के  लिये  अच्छी  संचायक  चट्टानें  सिद्ध  हुई  ।

 धीरे-धीरे  सारे  aa  को  व्यवस्थित  भूजल-वैज्ञानिक  अध्ययनों  के  अन्तगंत  लिया  जा  रहा  है  |

 थ्रो  ata  fag  गुजरात  में  विभिन्न  खनिज  पदार्थ  परियोजनाओं  के  लिये

 भूतत्वीय  सर्वेक्षण  किये  जा  रहे  इन  खनिज  garg  परियोजनाओं  को  भारती  करते  समय

 कया  केन्द्रीय  सरकार  का  भूतत्वीय  सर्वेक्षण  विभाग  तथा  गुजरात  भूमिगत  संस्थानों

 का  भी  उपयोग  करेंगे  ?  क्या  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  भूतत्वीय  सर्वक्षण  विभाग  तथा

 गुजरात  सरकार  को  यह  भी  करने  के  आदेश  दे  दिये  हैं  ?

 थी  जगन्नाथ  Ua:  गुजरात  सरकार  तो  खोज  भाग्य  कर  रही  हैं  तथा  भारत  सरकार

 का  भूतत्व  सर्वेक्षण  विभाग  उन्हें  तकनीकी  सहायता  दे  रहा  है  ।

 sit  नरेन्द्र  सिह  महिला  :  बड़ौदा  जिले  में  पावागढ़  नाम  को  एक  घाटी  है  ।

 प्रयोग  में  लायेगी  ।

 माही  और  सावर  नदियों  में  मी  भूमिगत  तथा  बहता
 हुआ

 जल  क्या  सरकार  उसे  भी

 भी  जगन्नाथ  उसे  1968-69  में  प्रयोग  में  लाया  जा  रहा  है  ।

 थी  एम०  बी०  प्रदान  भूतत्वीय  सर्वेक्षणਂ  का  है  ।  मैं  जानना  चाहता

 हु  कि  क्या  पानी  के  अलावा  भी  किसी  चीज  का  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ?

 थी  जगन्नाथ  राव  गुजरात  के  sey  क्षेत्र में  लगभग  13,000  बग  किलोमीटर

 क्षेत्र
 की

 खोज  की  गई  तथा  उस  क्षेत्र  में  जूरासिक  बलुआ  पत्थर  उत्पादों  सिद्ध  हुए  ।  गुजरात  के

 अन्य  भागों  में  लगभग  5,000  वर्ग  किलोमीटर  क्षेत्र
 की

 खोज  की  गई  तथा  उसमें  कोई  के

 ईदें-गंदा  केवल  400  वर्ग  किलोमीटर  क्षेत्र  उत्पादन  सिद्ध  हुमा  है  ।

 श्री  एस०  कंडप्पन  :  कुछ  दिन  पहले  जब  शिक्षा  मन्त्रालय  के  शरीर-विज्ञान  सम्बन्धी

 विभाग  में  किये  गये  अनुसंघान के  बारे  में  प्रश्न  उठाया  गया  तो  माननीय  मन्त्री  डा०  वी०  के०

 आर
 ०

 वी०  राव  ने  उत्तर  देते  हुए  यह  स्पष्ट  रूप  से  कहा  था
 कि  वह  भारतीय  भूतत्वीय  सर्वेक्षण

 विभाग  से  बातचीत  करेंगे  और  देश  के  भूमिगत  जल  संसाधनों  का  पता  लगाने  के  लिये  भ्रू कम्प

 तथा  इलेक्ट्रानिक  भाप यन्त्रों  के  बारे  में  अनेक  नवीनतम  निष्कर्षो  की  नवीनतम  स्थिति  का  पता

 लगायेंगे  मैं  जानना  चाहुंगा  कि  जब  वे  भूमिगत  जल  का  पता  लगाते  के  लिये  राज्य

 सरकारों  की  सहायता  करते  तो  वे  देश  के  नवीनतम  निष्कर्षों  से  भी  उन्हें  अवगत  करेंगे  ।

 कभी  जगन्नाथ  राव  निचय  ही  सभी  नवीनतम  आविष्कारों  की  ओर  ध्यान  दिया

 जायेगा  तथा  समूचे  देश  के  भूमिगत  जल  का  पता  लगाने  में  उन्हें  प्रयोग  में  लाया  जायेगा  |
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 Phalguna  19,  1890  (Saka)

 eee

 हरि  तान  जिंक  लिमिटेड NM '  जु

 *  363,  प्रम  चन्द  वर्मा
 :  व्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  कौर  खान  तथा  धातु

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिन्दुस्तान  जिंक  लिमिटेड  की  स्थापना  करने  में  कोई  विदेशी  सहयोग  प्राप्त

 किया  गया  यदि  at,  तो  उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  और  सहयोग  की  शर्तें  क्या

 इस  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  ad  की  गई

 इस  समय  यह  कम्पनी  क्या-क्या  वस्तुए  तैयार  कर  रही

 गत  तीन  वर्षों  में  कम्पनी  द्वारा  बिक्री  तथा  निर्यात  की  मात्रा  कितनी

 भर

 इस  कम्पनी  के  संचालन  में  क्या  कठिनाइयां  है  ate  इन्हें  दूर  करने  के  लिये

 कार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  wt  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगन्नाथ

 से  (=)  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  ।  [  पुस्तकालय  में  रखा
 गया  ।

 देखिये  संख्या  एल०  eto  263/69]

 Shri  Prem  "Chand  Verma:  Sir,  am  happy  that  the  hon.  Minister  has  submitted

 many  facts  before  the  House.  But  he  has  not  specified  18165  of  electricity  being  charged
 in  Rajasthan  by  the  Electricity  Board  and  how  they  compare  with  the  rates  in  other

 States.  The  hon,  Minister  has  given  a  break-up  of  the  production  and  the  sale.  want  to

 know  the  production  capacity  of  the  plant  in  regard  to  the  ilems  listed  inthe  Statement.
 At  the  same  time  I  want  to  know  the  production  targets  of  these  items  fixed  for  the

 year  1968-69  and  the  extent  to  which  these  targets  are  likely  to  be  achieved.

 थी  जगन्नाथ  राव  :  राजस्थान  सरकार  बिजली  पर  10  पसे  प्रति  कि०  वा०  की  दर  से

 प्रभार  ले  रही  है  भर  यह  प्रभार  बहुत  अधिक  है  ।  भूतपूर्व  खान  ale  ag  मन्त्री  ने

 मुख्य  मन्त्री  से  बात  चीत  की  थी  और  उन्होंने  इस  प्रभार  की  दर  को  घटाकर  8.5  पेसे  कर

 दिया  था  ।  यह  दर  मी  अधिक  ही  सभी  जाती  है  ।  हम  मुख्य  मन्त्री  से  बातचीत  करने  का

 प्रयत्न  कर  रह ेहैं  तथा  उनसे  विचार  विमर्श  करके  इस  मूल्य  को  और  भी  कम  करने

 का  प्रयत्न  करेंगे  ।  किन्तु  राजस्थान  सरक।र  अन्य  राज्यों  से  किस  मूल्य  पर  बिजली  लेती

 इस  बात को  ध्यान  में  रखना  होगा  ।

 इस  कारखाने  की  सत्पादन  क्षमता  के  बारे  में  मैंने  मूल  बं क्त व्य  में

 सिंगल-सुपर  फो
 रांगा  और  चांदी  के  उत्पादन  का  उल्लेख  कर  दिया  है  1968  में  क्षमता

 के  अनुसार  ही  उत्पादन  हुआ  है  ।

 Shri  Prem  Chand  Verma  :  You  have  not  replied  tomy  question  regarding  the

 production  capacity  of  the  plant  and aguw  the  targets  of  the  production  fixed  for  the  year

 1968-69  ?
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 10  1969  मौखिक  उत्तर

 घी  जगन्नाथ  राव  :  जस्ते  की  उत्पादन  क्षमता  प्रति  बल  18,000  टन  है  ।  जहां  तक

 रांगे  के  उत्पादन  का  सम्बन्ध  है  वह  लगभग  क्षमता  के  अनुसार  ही  है  ।

 Shri  Prem  Chand  Verma  :  Sir,  he  has  given  an  indication  that  their  sale  has  become

 Stagnant  due  to  certain  imported  116  115,  Does  it  not  mean  that  this  organisation  inclue

 ding  its  sale-department  15  quite  ia  efficient  and  it  does  not  make  any  efforts  to  depose
 of  it  stocks  ?  Is  it  not  a  fact  that  there  is  no  co-ordination  between  the  employees  and
 the  management  of  the  plant  and  due  to  the  factionalism  in  the  company,  this  plant  has
 been  corroding  day  by  day  ?  I  would  like  to  know  whether  he  would,  send  a  responsible
 Officer  there  to  look  into  the  affairs  of  this  plant  21  the  ministerial  level  if  he  is  not

 willing  to  set  up  any  enquiry  committee  for  the  purpose.

 थ्रो  जगन्नाथ  राव  :  यह  सत्य  है  कि  पिछले  ad  सुपर  फॉस्फेट  का  भण्डार  इकट्टा  होद्टंग या

 था  किन्तु  ऐसा  जिन  कारणों  से  हुआ  उनका  इस  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  का  कोई  नियन्त्रण

 नहीं  था  ।  कारण  यह  था  कि  1967  में  सुपरफोस्फोटेट  का  भारी  मात्रा  में  निर्यात  किया

 गया  था  तथा  इस  सम्बन्ध  में  रबी  की  फसल  के  लिए  ast  भेजे  गए  थे  ।  किन्तु

 समस्या  के  कारण  माल  को  उठाया  नहीं  जा  सका  ।  1968  में  वहू  माल  1968  के  हेडेन  के  साथ

 यहां  पहुंचे  जिससे  माल  की  भरमार  हो  गई  ओर  उसे  उठाया  नहीं  जा  सका  ।  मुल्य  वक्तव्य  में

 मैंने  किए  गए  उपायों  का  उल्लेख  कर  दिया  है  ।  तथा  gy  आशा  है  कि  माल  के  भण्डारों  को

 उठाया  जा  सकेगा  |  इस  समय  इसकी  मात्रा  लगभग  13,000  मीट्रिक  टन  है  तथा  खाद्य

 मन्त्रालय  ने  हमसे  वायदा  किया  है  कि  वह  विभिन्न  राज्य  सरकारों  के  द्वारा  इस  माल  को

 उठवाएगा  t

 श्रम  की  समस्या  के  समाधान  के  लिये  मैं  अपने  एक  वरिष्ठ  साथी  के  साथ  राजस्थान

 जा  रहा  हू  ।

 थो  देवकीनन्दन  पाटो दिया  :  हमारे  देव  में  जितना  जस्ते  का  उत्पादन  हो  रहा  है  हमें

 उससे  कहीं  अधिक  की  भव़्यता  है  ।  इसे  ध्यान  में
 रखते  हुए  क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  पास

 राजस्थान  सरकार  ने  वर्तमान  कारखाने  की  क्षमता  बढ़ाने  तथा  एक  और  नया  पर  कारखाना

 खोलने  की  प्रार्थना  या  अभिवेदन  भेजा  ?  राजस्थान  द्वारा  भेजे  गये  इस  प्रस्ताव  के  सम्बन्ध

 में  तीन  बातें  हैं  ।  यह  उसी  सहयोग  व्यवस्था  के  अंतगर्त  आता  दूसरे  राजस्थान  में

 पर्याप्त  मात्रा  में  कच्चा  मांल  उपलब्ध  हैं  तथा  तीसरे  वहां  पर  रोक-फॉस्फेट  मी  काफी  हैं  ।

 मैं  जानना  चाहता  g  कि  राजस्थान  सरकार  के  अभिवेदन  पर  केन्द्रीय  सरकार  का  क्या

 रुख  हैं  और  क्या  उस  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  कर  दिया  गया  है  ।

 eit  जगन्नाथ  राव :  हिंदुस्तान  जिंक  स्मेटूट  कारखाने  की  ada  क्षमता  लगभग

 18,000  मीट्रिक  टन  प्रति  age  ।  यह  क्षमता  दुनी  होने  जा  रही  हैं  अर्थात  36,000

 मौद्रिक  टन  ।  जावर  में  नई  खानें  भी  पाई  गई  हैं  तथा  उनकी  क्षमता  आदि  के  बारे  में  पता

 लगाना  है  ।  फॉस्फेट  की  जो  खानें  पाई  गई  हैं  उनका  मी  हिसाब  लगाना  है  ।  सैद्धांतिक  रूप

 में  इसे  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  तथा  wast  पंचवर्षीय  योजना  में  लेने  के  लिए  इसको  शामिल

 कर  लिया  गया  है  !  चोथी  योजना  में  इस  कार्य  के  लिए  नियतन  भी  कर  दिया  गया  जहां  तक

 वर्तमान  कारखाने  की  वृद्धि  कना  प्रदान  हु
 be saueonet
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 थ्री  देवकीनन्दन  पाटो दिया  :  नया  कारखाना  स्थापित  करने  के  बारे  में  स्थिति  कया  है  ?

 थी  जगन्नाथ  राव  जहां  तक  वर्तमान  कारखाने  के  विस्तार  का  सम्बन्ध  Bore

 थो  देवकीनन्दन  पाटो दिया  :  इस  बारे  में  दो  अलग  अलग  प्रस्ताव  हैं  ।  एक  के  भ्रन्तर्गत

 विंमान  कारखाने  का  विस्तार  है  तथा  दूसरे  में  नया  कारखाना  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।

 शो  जगन्नाथ  राव  :  विंमान  कारखाने  के  विस्तार  के  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया

 गया  है  ।

 Sbri  Onkar  Lal  Bohra  :  Mr.  Speaker,  Sir,  I  would  ॥  ike  (0.  know  that  after  taking
 over  the  Metal  Corporation  and  investing  money  in  the  name  of  public  purposes  by  tbe

 Hindustan  Zinc  Ltd.  for  what  reasons  the  production  of  this  plant  has  been  going  down

 for  last  three  years  ?  Earlier  the  production  of  Zinc  Ore  in  Zawar  miney  was  to  the  tune

 of  2,000  tonnes  but  now  it  has  come  down  to  700  tonnes  only.  Last  year,  when  this

 point  was  raised.  it  was  told  that  the  mine  was  running  to  its  full  capcity.  Therefore  I  want

 It  has  been to  know  the  reasons  for  rurning  it  only  to  40  or  45  per  cent  of  its  capacity,

 repeated)y  pointed  out  in  the  Parliament  that  certain  officers  and  the  management  in

 tbe  Plant  are  responsible  for  corruption.  An  enquiry  was  also  demanded  in  the  matter

 because  it  has  given  rise  to  labour  problems.  Where  500  or  550  workers  are  required  to

 be  employed.  more.than  1,000  wokers  are  deptoyed  which  result  iu  increase  in  the  cost

 of  production.  Will  the  hon.  Minister  be  pleased  to  state  why  inspite  of  our  best

 efforts  single  superphosphate  is  not  finding  customers  and  why  there  has  been  a  fall  in

 production,  I  wou'd  also  like  to  know  whether  he  was  any  information  about  the

 injustice  being  meted  out  to  labour  ?

 थी  जगन्नाथ  राव :  मैंने  पहले  ही  बता  दिया  है  कि  वर्ष  1968  के  आरम्भिक  महीनों

 में  देश  में  सुपरफोस्फेट  बहुत  अधिक  मात्रा  में  जमा  हो  गया  था  और  उसकी  खपत  नहीं  हो  पाई

 थी  ।  परन्तु  अब  लगभग  13,000  मीट्रिक  टन  के  वर्तमान  भण्डारों  की  निकासी  के  लिए  कदम

 उठाये  जा  चुके  हैं  ।  कृषि  मन्त्रालय  ने  आश्वासन  दिया  है  कि  वे  राज्य  सरकारों  से  इन  भण्डारों

 को  लेन ेके  लिए  कहेंगे  ।

 मैं  जानता  हु  कि  आदरणीय  सदस्य  कार्मिक  संघ  का  प्रतिनिधित्व  करते  हैं  ।  मैं  ग्रोवर  मेरे

 एक  वरिष्ठ  सहयोगी  इस  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  वहां  जा  रहे  हैं  ।

 18,000  मीटरिक  टन  की  arias  क्षमता  का  उत्पादन  करने  के  लिए  प्रतिदिन  2000

 मीट्रिक  टन  कच्चे  लोहे  की  आवश्यकता  पड़ती  परन्तु  खानों  में  2000  मीट्रिक  टन  के  उत्पादन

 की  क्षमता  नहीं  है  ।  कच्ची  सामग्री  के  संचित  भण्डारों  और  भारतीय  धातु  निगम  द्वारा  आयात

 किए  हुए  कुछ  भण्डारों  के  कारण  आजतक  यह  सत्र  इतना  उत्पादन  कर  सका  हैं  ।  इसी

 समस्या  की  ओर  हमारा  ध्यान  है  और  हम  इसी  को  gama  के  निमित्त  वहां  जा  रहे  हैं  ।

 Shri  Maharaj  Singh  Bharati  :  Owing  to  the  shortage  of  Phosphores  in  the  single

 Superphosphate  its  sale  in  the  market  has  come  down  which  has  created  this  difficulty.

 You  have  stated  in  your  statement  that  ban  is  being  imposed  on  the  sale  of  diamonium

 phosphate  in  Rajasthan  and  Madbya  Pradesh  in  order  to  clear  the  stocks  of  single  super-

 phcsphate.  The  rates  of  the  fertilizers  are  higher  in  comparison  with  that  of  the  interna-

 tional  market  and  Mr.  Morarji  Desai  has  imposed  tax  buy  on  it.  This  single  superphosphate
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 has  no  value  in  world  market  and  no  developing  country  purchases  this  fertilizer  and  it  has

 become  absolate.  Mue  to  shortage  of  PTO’s  in  the  superphosphate  its  cost  of  production
 has  considerably  increased,  whereas  diamonium  phosphate  with  20  percen*  nitrogen  has

 g0od  and  immediate  effect  on  agriculture.  would  like  to  know  from  the  hon.  Minister

 When  the  farmers  of  the  developed whether  he  has  sent  abroad  any  agriculture  specialists.
 countries  are  not  willing  to  take  this  single  superphosphate  why  is  it  being  imposed  upon
 our  farmers,  Why  do  you  not  produce  diamonium  phosphate  by  using  raw  materials  or

 convert  single  superphosphate  into  double  phosphate,  why  does  the  hon,  Minister  impose
 ban,  On  the  consumption  of  superior  quality  of  things  and  why  do  you  not  produce  good

 things  ?

 थी  जगन्नाथ  राव  :  मैं  माननीय  सदस्य  से  सहमत  ह  कि  कृषकों  को  सिंगल  सुपरफास फेट
 पसन्द  नहीं  है  ।  प्रत्येक  कृषक  मिश्रित  उर्वरक  चाहता  है  ।  अभी  दो  हो  दिन  हुए  हैं  योजना  आयोग

 ने  एक  समिति  बनाई  है  जो  इस  सम्बन्ध  में  विचार  करेगी  कि  सुप्रभात केस
 में  किस  तरह

 चट  की  जाए  ताकि  वह  यौगिक  संयुक्त  sate  बन  जाए  और  जिसे  कृषक  लेने  को  तेयार  हो

 जाए  ।

 Shri  Bhola  Nath  Master  Recently  Hindustan  Zinc  Ltd,  has  exported  large  quantity
 of  cadium  worth  lakhs  of  rupees.  Why  the  production  capacity  of  this  Zinc  Smelter  Plant
 is  not  being  increased  instead  of  establishing  another  plant  ?  The  production  of  Jhawar

 Mines,  which  was  stopped  should  be  started  by  working  this  plant  so  that  this  Zinc  Smel-
 ter  may  handle  more  work  in  future,

 att  जगन्नाथ  राव  :  मैं  पहले  ही  कह  चुका हैं  कि  हमने  उदयपुर  स्थित  जिंक  स्मैलटिंग  संयंत्र

 की  क्षमता  को  दुगना  करने  का  निश्चय  किया  है  और  इसकी  व्यवस्था  चौथी  योजना  के  अंतगर्त

 ठो  चुकी  है  ।  कंडीमम  का  उत्पादन  लगभग  75  से  78  मीटरिक  टन  तक  परन्तु  देश  में  इसकी

 मांग  बहुत  अधिक  नहीं  और  इसीलिए  अधिकरण  को  फरवरी-मार्च  1969  में  इसकी  कुछ

 मात्रा  का  निर्यात  करने  की  अनुज्ञा  दे  दी  और  शेप  से  देश  की  मांग  पूरी  को  जायेगी  |

 Equal  Pay  for  Equal  Work

 "366.  Shri  Suraj  Bhan  ;  Shri  Ram  Gopal  Shalwale  :

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  : Shri  Ranjit  Singh  :

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  ;

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  agree  with  the  view  thst  there  should  be  ‘equal  pay  for

 equal  work’  in  respect  of  different  classes  of  employees  of  the  Central  and  State  Governm-

 ents  and  local  administrative  bodies;  aad

 (b)  if  so,  the  steps  taken  in  this  direction  and  the  results  thereof  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  To  ०  :  और  :  केन्द्रीय

 कार  fas  अपने  कर्मचारियों  से  सम्बन्ध  रखती  है  और  उनके  मामले  में  काम  के  लिए

 समान  वेतनਂ  की  धारणा  पर  पढ़ले  ही  अमल  हो  रहा  है  ।  राज्य  स्थानीय  निकायों  के

 कर्मचारियों  के  मामले  में  विचार  करना  राज्य  स्थानीय  निकायों  का  काम  है  ।
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 Shri  Suraj  Bhan;  Mr,  Speaker,  the  condition  of  the  employees  of  State  Goverom-
 ents,  Local  Bodies  and  Zila  Parishads  is  very  deplorable  and  Central  Government  can  not
 shirk  its  responsibility  to  simply  by  stating  that  that  was  the  concern  of  the  respective  Sta-
 te  Governments,  and  Local  Bodies.  I  waot  to  know  from  the  hon.  Minister  whether
 Central  Government  accept  in  principle  the  concept  of  ‘equal  pay  for  equal  work,’

 Shri  | हिन  Sethi:  So  far  as  the  Central  Government  employees  are  concerned  we
 accept  this  concept  and  also  make  efforts  to  implement  it,  So  far  as  the  employees  of
 State  Governments  are  concerned,  the  position  regarding  their  pay-scales  ,  etc.  differs
 from  one  state  to  another  and  one  Local  Body  to  another.

 Shri  Suraj  Bhan  :  The  answer  given  by  the  Hon.  Minister  is  evasive  Central  Govern:

 ment,  if  it  so  desires,  can  give  grants  to  the  State  Governments  in  this  regard.  Similarly
 directions  can  be  issued  to  the  Local  Bodies.  I  would  like  to  know  from  the  Hon.  Minister
 that  as  the  Employees  of  the  State  Governments  and  local  bodies  should  ‘also  agitate  for

 their  pay-scales  etc.  like  the  employees  of  Central  Government.

 Shri  C.  Sethi  As I  have  already  told,  all  this  depend  upon  the  resources  of

 the  respective  State  Governments.  So  far  the  grants  and  other  things  to  State  Governments

 are  concerned,  these  are  being  given  to  the  extent  it  is  possible  but  inspite  of  this  there

 are  some  termitations.

 Shri  Ranjit.  Stooh  :  As  ह  know  to  this  Government  and  to  all  of  us,  there  are  some

 employees  in  che  adminstration  who  are  called  parasites,  they  do  not  work  and  get  more

 pay.  Similariy  there  are  also  much  employees  who  work  hard  but  get  lesser  salaries.  This

 type  of  disparily  exists  only  in  India  and  not  in  foreign  countries.  Government  appointed

 so  many  Pay  Commissions  to  consider  the  revision  of  the  wage  stracture,  and  other

 things  but  now  the  Hon.  Minister  says  that  it  was  the  responsibility  of  the  respective  State

 Governments  and  Local  Bodies.  I  would  like  to  know  from  the  Hon,  Minister  whether

 he  has  considered  any  possibility  of  incorporating  directive  principles  in  the  Constitution

 in  this  resp2ct  so  thatthe  State  Governments  or  Loca]  Bodies  are  not  given  a  free  hand

 and  it  becomes  obiligatory  for  them  to  implement  it.

 श्री  to  चे  सेठी  :  मैं  प्रादरणीय  सदस्य  का  ध्यान  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  की  उन

 सिफ़ारिशों  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  जिनमें  कहा  गया  है  कि  दूसरे  संघीय  जसे  अमरीका

 और  कनाडा  में  जहां  वेतनमानों  की  रचना  का  मानदण्ड  एक  समान  वहां  केन्द्रीय  सरकार  के

 तमंचा  रियों  और  राज्य  सरकार  के  कमंचारियों  के  वेतनमानों  में  एक  रूपता  नहीं  है  ।

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  The  concept  ‘Equal  pay  for  equal  work’  has  already

 been  accepted  and  this  has  been  included  in  the  directive  principles  of  the  Constitution.

 The  Minister  has  stated  that  this  concept  of  Equal  pay  for  equal  work  has  been  impleme-

 nted  by  the  Centre  but  so  far  asthe  Employees  of  State  Government,  Local  Bodies  and

 Zila  Parishads  are  concerned  the  responsibility  to  implement  it  has  been  left  to  the  respec-
 tive  State  Governments,  Local  Bodies  &  Zila  Parishads.  Owing  to  limited  resources,  the

 State  Governments  and  Lower  Public  Undertakings  look  to  the  Centre  for  grants.  Wheo

 Centre  gives  them  grants,  it  should  give  necessary  financial  aid  for  implementing  this

 principle,  For  how  long  this  four  cornered  struggle  between  Centre,  State,  Zila  Parishads

 and  Municipalities  will  last  and  will  the  Government  decide  to  bring  an  end  to  this  State

 of  affairs.

 Fhe  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance (  Sbri  Morarji  Desai  This

 issue  cannot  be  settled  for  years  together.
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 Sbri  Ram  Gopal  Shalwale  Teachers  of  Uttar  Pradesh  have  been  on  token  hunger
 atrike  for  many  months.  In  many  cases  there  is  a  disparity  between  the  pay  scales  of

 Headmasters  of  schools  run  by  zial  Parishad  and  Peons  of  Centra]  Ministers.  The  Peons

 are  drawing  more  pay  than  the  Headmasters  of  schools  run  by  Zila  parishad.  I  want

 to  know  whether  Government  will  appoint  a  Commission  on  All  India  level,  to  -remove

 this  sort  of  disparity  and  establish  uniform  pay  structures.

 Secondly  |  want  to  know  the  difference  between  the  pay  scales  of  men  and  women

 employees,  their  capacity  to  work  and  facilities  and  the  reasons  therefor,

 Sbri  Morarji  Desal:  I  do  not  find  it  possible  to  maintain  uniform  pay  scale  throu-

 ghout  India,

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  ध्रावश्यकता  पर  आघारित  न्युनतम  मसूरी

 थ्रो  श्रीगोपाल  arg  :

 att  शारदा  नन्द  :

 थमो  श्रीलंका  सिह  :

 कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिये  आवश्यकता

 पर  आधारित  न्युनतम  मजूरी  के  लिये  कोई  कसौटी  निर्धारित  करने  का  है

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  प्रगति  हुई

 केन्द्रीय  सरकार  के  सभी  कर्मचारियों  को  आवश्यकता  पर  आधारित  न्युनतम

 मजूरी  देने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कायें वाही  की  भीर

 सरकार  का  विचार  अपने  कर्मचारियों
 "

 आवश्यकता  पर  आधारित  न्यूनतम

 मजूरी कब  देने  का  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्र०  चे  :  नहीं  ।

 (a)  यह  प्रदान  नहीं  उठता  ॥

 यह  प्रशन  नहीं  क्योंकि  केन्द्र  सरकार  के  सभी  कम में चा  रियों  को  *'झाषदयकता

 पर  आधारित  न्युनतम  वेतनਂ  देना  सम्भव  नहीं  सभा  जाता  |

 यह  प्रदान  नहीं  उठता  ।

 टिहरी  में  भागीरयो  नदो  पर  ate  का  निर्माण

 #365.  डॉ  करण  fox  :  क्या  fa  श्वा ग्य avg  था  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः
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 क्या  यह  सच  है  कि  टेहरी  में  भागीरथी  नदी  पर  बांध  के  निर्माण  को  ध्यान  में

 रखते  नई  सड़क  निर्माण  के  लिये  93  लाख  aura  सड़कों  की  मरम्मत  के  लिये

 52  लाख  विभिन्न  क्षेत्रों  में  पुलों  के  निर्माण  के  लिये  7.25  लाख  रुपये  कौर  स्कूलों  के

 लिये  5.35  लाख  रुपये  के  अनुदान  रोक  लिये  गये

 क्या  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  बांध  के  निर्माण  कार्य  को  शामिल  कर  लिया

 गया

 यदि  तो  इसके  बया  कारण  हैं  और  क्या  उपरोक्त  भाग  में  उल्लिखित

 परियोजनाओं  के  लिये  नियत  जो  राशियां  रोक  ली  उन्हें  दे  दिया  जायेगा  और  ये

 योजनाएं  पूरी  की  और

 गत  तीन  वर्षों  में  टेहरी  के  निकटवर्ती  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  लिये  कुल  कितनी  राशि

 दी  गयी  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मन्त्री  go  सन्  :  से  :  भागीरथी  नदी

 पर  एक  बांध  बनाने  को  स्कीम  की  इस  समय  विस्तृत  जांच  हो  रही  है  ।  इसको  योजना  में

 शामिल  करने  भर/अगथवा  इसको  कार्यान्वित  करने  के  प्रशन  पर  श्रमुसंघान  कार्य  qa  होने

 तथा  स्कीम  रिपोर्ट  के  तेयार  होने  के  पश्चात  बिचार  किया  जाएगा  ।  प्रस्तावित  जलाशय  स्तर

 के  नीचे  के  जोकि  जलमग्न  बन्द  कर  दिए  गए  हैं  fara  उसके  ऊपर  के  arg  किए

 जारहे

 1961-62  से  टेहरी-पौड़ी  और  अल्मोड़ा  के  सहवर्ती  पहाड़ी  क्षेत्रो  में  बिजली  के

 बिकास  के  लिए  कुल  लगभग  89  लाख  रुपये  की  राशि  अलाट  की
 गई  है  ।

 Handing  over  of  Kotwali  Chandni  Chowk,  Delhi  to  Gordwara  Sisganj

 *367.  Shri  Kanwar  Lal  Gupta  :will  the  Mivister  of  Health  and  Family  Planning
 abd  Works,  Housiog  and  Urban  Development  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  decided  to  haod  over  a  portion  of  Kotwali,  Chan-

 dni  Chowk,  Delhi  to  the  Gurdwara  Sis  Ganj;

 (b)  if  so,  the  area  and  the  price  thereof;

 (c)  the  reasons  for  not  giving  it  free  keeping  io  view  its  sacred  character  and  the

 sentiments  of  people;  and

 (d)  whether  some  requests  have  been  received  by  Government  ip  this  regard  and

 if  from  whom  and  the  details  thereof  ?

 The  Minister  of  Health  and  Family  Planning  and  Works,  Housing  and  Urban  Develo-

 pment  (Shri  K.  K.  Shah):  (a)  Yes,  Sir.

 (७)  and  (c):  The  area  of  the  land  to  be  transferred  is  0,7  acres,  The  transfer  will

 The  estimated  cost  of  constructing  a necessitate  the  demolition  of  the  existing  building.

 new  Kotwali  building  is  Rs.  16.35  lakhs,  excluding  the  cost  of  land.  Government  have

 considered  it  reasonable  to  recover  this  cost  of  a  new  building  from  the  Gurdwara  Par-

 bandhak  Committee,  and  the  latter  have  agreed  to  this  stipulation.  For  the  present,  no

 price  for  the  transferred  land  is  being  charged  to  the  Committee.  However,  according  to
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 the  agreement,  the  Committee  will  pay  to  the  Government  the  cost  of  any  1800  that  the

 Delbi  Administration  may  have  to  acquire  for  the  new  Kotwali  building.

 (b)  The  following  bodies  have  written  to  the  Government  not  to  charge  any  price

 for  this  transfer  of  property;

 1  All  India  Sikh  Students’  Association,  Chandigarh

 2  Shri  Guru  Singh  Sabha,  Calcutta.

 3  Shri  Guru  Singh  Sabha,  Raipur.

 4  Eastern  India  Sikh  Council,  Post  Office  :  Kustore,

 District  LD)  anbad  Bihar.

 Shri  Guru  Singh  Sabha,  Muzaffarpur.

 6  Haryana  Sikh  Board,  Ambala  City.

 कृषि-प्रयोग  के  लिये  बिद्या  को  दर

 #368,  et  कामेश्वर  fag:  क्या  सिचाई  amr  विद्य/त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  राज्य  विद्युत  को  निदेश  दिया  है  कि  वे

 कृषि  प्रयोग  के  लिये  किसानों  से  बिजली  की  प्रति  यूनिट  12  पेसे  से  अधिक  दर  न  और

 यदि  तो  बिहार  विद्युत  बोड़  द्वारा  खेती  के  प्रयोगों  के  लिये  विद्युत  की  प्रति

 यूनिट  कितनी  दर  ली  जाती  है  ?

 ्
 लिखाई  तथा  विद्युत  मन्त्री  Go  ल०  च  और  area  सरकार

 न्य *
 ने  यह  महसूस  किया  कि  कृषि  सम्बन्धी  उपभोक्ताओं  से  12  पसे  प्रतियूनिट  से  अधिक  दर  न  द

 लेना  चाहिए  और  इसलिये  यह  मान  लिया  कि  12  पसे  प्रतियूनिट  से  जितनी  अधिक  दर  की

 राशि  उसको  सरकार  उपदान  के  रूप  में  दे  दे  और  इस  उपदान  राशि  को  केन्द्रीय  सरकार

 भर  सम्बद्ध  राज्य  सरकार  50:50  के  अनुपात  में  बांट  लें  ।  इस  स्कीम  को  1-4-1966  से

 तीन  बर्षा  के  लिए  लागू  किया  गया  ary

 बिहार  राज्य  बिजली  बो  निचाई  और  कृषि  के  लिए  निम्नलिखित  दरें  लेता  —

 पहले  100  प्रति  बी०  एच०  पी०  प्रति  पैसे  प्रति  यूनिट

 ana  20  ड्  |  ह  ड्

 अगले  30  n  | 1

 150  यूनिट  से  अधिक  प्रति  dto  एच०  पी०  प्रति  न  ”  tr

 Deteriorating  Condition  of  Calcatta

 *369,  Shri  Brij  Bhushaa  Lal  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  and

 Works,  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  refer  to  the  reply  given  to  Unsta-
 rred  Question  No.  151  on  the  11th  November,  1968  and  state  :

 (a)  whether  information  regarding  the  deteriorating  condition  of  Calcutta  city
 has  since  been  received;
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 (b)  if  so,  the  details  thereof:

 (c)  the  remedial  Steps  taken  in  this  connection  and  the  results  achieved;  and

 (d)  if  the  reply  to  part  (a)  above  be  in  the’  negative,  the  reasons  for  the  delay  ?

 The  Minister  of  Health  and  Family  Planning  and  Works,  Housing  and  Urban  Develo-
 pment  (Shri  K.  Shah)  ;:  (a)  to  (0)  :  The  Government  of  India  have  seen  certain  Press
 reports.  The  problems  of  Calcutta  Metropolitan  District  were  recognised  at  the  begin-
 ning  of  the  Third  Plan.  The  Government  of  West  Bengal  set  up  the  Calcutta  Metropolitan
 Planning  Organisation  in  June  1961  to  prepare  a  comprehensive  development  plan  for
 Calcutta  Metropolitan  District  containing  programmes  and  policies  for  its  development.
 The  Organisation  published  the  Basic  Development  Plan  for  the  District  in  January  1967.
 The  Plan  contains  recommendations  for  a  period  of  20  years  (1956  ९6),  regarding  drinking
 water  supply,  sewerage  and  drainage  for  the  entire  population  in  the  District,  roads  and

 transportation  links  to  facilitate  the  flow  of  people  and  goods  within  the  District,  clear-
 ance  of  slum  busties  through  acquisition  and  improvement  of  busti  land,  provision  of a
 second  bridge  across  Hooghly  to  improve  communication  facilities  between  Ho  rah  and

 Calcutta,  and  creation  of  new  self-contained  townships  within  the  District  so  as  to  take

 care  of  the  future  growth  of  the  city  and  to  facilitate  shifting  of  the  population  from

 congested  areas,  The  Plan  also  recommends  a  five  year  action  programme  for  taking  up
 certain  schemes  on  a  priority  basis.  The  Organisation  has  also  prepared  the  Master

 Plan  for  Water  Supply  and  Sewerage  and  Drainage  in  Calcutta  Metropolitan  District,  the

 Howrah  Development  Plan,  the  Traffic  and  Transportation  Plan  for  the  District,  200

 other  related  programmes  and  projects.

 A  special  pool  provision  of  Rs.  20  crores  (on  50-50  basis  of  sharing  between  the

 Central  Government  and  the  Government  of  West  Bengal  was  made  during  the  Third

 Five  Year  Plan  for  the  implementation  of  the  various  development  schemes  of  the  Cal-

 culta  Metropolitan  District.  However,  an  expenditure  of  Rs,  840.92  lakhs  only  was

 incurred  by  the  State  Government  during  the  Third  Plan  period.  Consequently,  a  sam

 of  Rs,  420.46  lakhs  (50  per  cent  of  the  total)  was  released  to  the  State  Government  as

 Central  assistance.  This  pattern  was  continged  during  1966  67  also,  when  against  the

 total  expenditure  of  about  Rs.  250  lakhs,  an  amount  of  about  R-.  125  lakhs  was  released

 as  Central  assistance.

 The  State  Government  have  reported  that  from  the  beginning  of  the  [Third  Plan  to

 the  end  of  the  current  financial  year,  the  total  outlay  on  valious  development  programmes

 pertaining  to  the  Calcutta  Metropolitan  District  was  about  Rs.  55  24  crores  (including  the

 Government  of  India  have  also  deci- provision  from  the  special  0001  of  Rs.  20  crores).

 ded  to  provide  an  additional  sum  of  Rs.  2.3  crores  for  the  purpose  during  the  current

 financial  year.

 The  Government  of  Bengal  have  proposed  a  Fourth  Plan  outlay  of  Rs.  43,38

 crores  for  water  supply,  sewerage  and  drainage,  treffic  and  transportation,  slum  improve-

 ment,  housing  and  urban  development,  and  other  schemes  in  Calcutta  Metropolitan

 District.

 Faraka  Barrage  is  already  on  the  anvil  and,  with  its  completion,  the  position  of

 drinking  water  supply  in  the  District,  as  also  port  facilities  at  Calcutta  Port  are  expected

 to  improve,  To  relieve  the  pressure  on  the  Calcutta  Port,  Haldia  is  being  developed  as

 an  alternative  port.  Government  of  India  is  also  providing  cent  percent  grant  assistance

 for  the  preparation  of  a  development  plan  for  Haldia  township.  The  State  Government

 have  already  passed  a  law  for  controlling  development  and  another  law  for  setting  up  a

 metropolitan  water  supply  and  sanitation  autbority.
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 चेक  सें  महंगाई  कि  का  मिलाया  जाना

 370.  श्री  धीन  :

 |..1|  हिम्मत  सिहुला
 :

 श्री  go  कु०  तापड़िया  :

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सेवा  के  विभिन्‍न  प्रश्नों  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  वेतन  के  साथ

 महंगाई  भत्ता  मिला  दिए  जाने  के  परिणामस्वरूप  कर्मचारियों  की  विभिन्‍न  श्र  रियों  को  क्या

 वित्तीय  लाभ  होने  की  सम्मावना  और

 इस  कारण  सरकार  द्वारा  प्रतिशत  अतिरिक्त  saa  किए  जाने  की

 सम्भावना  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्र०  |. ह  :  मंहगाई  भत्ते  के  एक

 को  मंहगाई-वेतन  मान  लिये  जाने  के  सरकारी  कर्मचारियों  को  होने  वाले  वित्तीय

 लाभों  का  उनको  मिलने  वाले  वास्तविक  वेतन  से  ही  नहीं  बल्कि  काम  करने  के  स्थान

 तथा  उनको  मिले  हुए  सरकारी  आवास  जैसी  अन्य  बातों  के  साथ  भी  है  |

 कर्मचारियों  को  उपदान  तथा  अ  भविष्य  fafa  में  वुद्धि  होने

 से  लाभ  होगा  ।  प्रतिभूति  के  तौर  पर  कर्मचारियों  को  मिलने  वाले  मकान  किराया

 प्रतिपूर्ति  परियोजना  दूरस्थ  स्थानों  के  लिये

 हानिकर  जलवायु  शीत-ऋतु  मत्त  सहित  पैंतीस  क्षेत्र  प्रतिपूर्ति  भत्ता  आदि  सब  उन

 कमंचारियों  के  मामले  में  बढ़  जिनका  वेतन  अब  मंहगाई  वेतन-मिलाने  से  उस  सीमा  को

 पार  नहीं  करता  जो  इन  मत्तों  को  पाने  की  योग्यता  के  लिये  निर्घारित  की  गई  हैं  ।

 अतिरिक्त  व्यय  की  सही-सही  रकम  झांकना  कठिन  है  ।  मोटे  तोर  प्रतिवर्ष

 17.35  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  व्यय  होने  का  अनुमान  है  ।  पेंशन  में  मिलने  वाले  लाभों  के

 संबंध  तीसरे  साल  और  उसके  बाद  के  वर्षों  में  यह  रकम  1,02  करोड़  रुपये  प्रतिवर्ष  के

 हिसाब  से  बढ़ने  की  सम्भावना  जो  कोई  10-20  वर्षों  में  जा  कर  स्थिर  होगी  ।

 Foreign  Investment

 "371.  Shri  Narain  Swarup  Sharma  :
 Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  :
 Kumari  Kamala  Kumari  :-

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  amount  of  foreign  capital  invested  in  the  various  industries
 in  the  couniiy:

 (b)  the  amount  remitted  by  the  foreign  companies  abroad  anoually  in  form  of
 profit:

 (c)  whether  Government  have  adopted  any  specific  policy  for  attracting  foreign
 capital;  and

 (d)  if  so,  the  nature  thereof  ह
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 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  :  (a)  The
 latest  figures  of  outstanding  foreign  business  investments  in  India  are  available  as  at  the
 end  of  March,  1965.  A  statement  showing  the  broad  industrywise  break  up  of out-

 standing  foreign  business  investments  at  the  end  of  March,  1965  and  approvals  accorded
 thereafter  is  Jaid  on  the  Table  of  the  Lok  Sabha.  [Placed  in  Library.  See  No,  LT-264/69]

 (b)  Astatement  showing  the  remittances  made  abroad  on  account  of  current

 profits,  accumulated  profits  and  dividends  during  the  years  1961-62  to  1767-68  is  laid  on

 the  Table  of  the  Lok  Sabha.  [Placed  in  Library.  See  No.  LT  264/69)

 (c)  and  (d)  :  Government’s  policy  is  to  attract  foreign  capital  into  India  ona

 selective  basis  in  desired  industrial  fields  where  scientific,  technical  and  industrial  know-

 how  is  not  indigenously  available  or  the  necessary  capital  equipment  is  not  manufactured

 in  the  country.  Towards  this  end  Government  has  given  an  assurance  that  once  foreigo

 investment  in  any  particular  project  is  approved  there  will  be  no  discrimination  against

 it  the  foreign  investors  will  be  free  to  remit  their  profits  and  dividends  after  payment  of

 taxes  and  also  free  to  repatriate  their  capital.

 Investment  by  Indian  Repatriates  from  East  African  Countries

 *372  Shri  Om  Prakash  Tyagi:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  Government  have  permitted  or  would  permit  Indian  repatriates  from

 Fast  African  countries  to  bring  from  abroad  all  sorts  of  machines  for  setting  up  industries
 in  India;

 (b)  if  so,  in  what  form;

 (c)  whether  Government  have  taken  any  steps  tu  see  that  those  people  bring  with

 them  such  machines  for  such  specific  industries  which  cannot  be  set  up  in  this  country

 for  want  of  foreign  exchange;  and

 (0)  if  so,  the  steps  taken  in  this  regard  7

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (Sbri  Sethi)  :  (8)  to  (d):  The

 Concessions  for  repatriates  from  East  Africa  are  essentially  intended  to  enable  them  to

 repatriate  their  possessions,  As  such  they  are  allowed  to  bring  all  machinery  owned  and

 used  by  them  without  import  licence.  The  concessions  were  first  allowed  in  early,  1964,

 and  in  order  not  to  cause  any  hardship  repatriates  were  also  allowed  to  import  unused

 new  machinery  for  which  orders  had  been  placed  on  or  before  31st  December,  1963  with-

 out  import  licence.  Duty  is  exempted  only  where  the  value  of  machinery  is  less  then

 Rs.  16,000.

 As  regards  import  of  othec  new  machinery  the  normal  import  policy  is  followed

 in  the  case  of  repatriates  too,  except  that  the  repatriates  are  permitted  to  import  from

 the  country  of  theic  choice  if  the  import  is  financed  from  their  foreign  exchange  resources.

 राष्ट्रीय  भाव

 श्री  go  श्रीधरन  :  क्या  faa  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  1967-68  में  पिछले  वर्ष  से  9.1  प्रतिशत  अधिक  राष्ट्रीय

 बाय हुई

 यदि  तो  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  मूल्यों  में  वृद्धि  तथा  इसी  अवधि  में  बढ़ते

 हुए  निर्वाह  व्यय  को  देखते  हुए  राष्ट्रीय
 आय  में  ag  वृद्धि  पिछले  वर्ष  की  आय

 से
 वास्तव  में

 कितनी  अधिक  और
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 पिछले  बर्ष  की  प्रति  व्यक्ति  आय  की  तुलना  में  1967-68  में  प्रति  आय

 कम  थी  या  अधिक  तथा  geal  att  निर्वाह  व्यय  में  वृद्धि  से  यह  भाव  areca  में  कितनी  कम

 हो  गई

 नवीनतम  उपलब्ध  आंकड़े  के विस  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  प्र०्चं०  :

 अनुसार  1967-68  के  दौरान  वर्तमान  कीमतों  पर  राष्ट्रीय  आय  में  गतवर्ष  की  ग्राम  से

 18.0  प्रति  बृद्धि  हुई  वास्तव  में  1967-68  में  राष्ट्रीय  आय
 में  वृद्धि  8.9

 प्रतिष्ठित  थी  ।

 टाटा  धाय रम  एण्ड  टोल  कम्पनी  लिमिटेड  के  शेयरों  को  जोवन

 aia  निगम  द्वारा  खरोद

 ४  374.  थी  ag  लिमये  :  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  ने  हाल  ही  में  टाटा  आयरन

 एण्ड  स्टील  कम्पनी  के  शेयर  बड़ी  संख्या  में  खरीदे

 यदि  at,  तो  उन  शेयरों  के  लिये  क्या  मूल्य  दिया  गया

 क्या  यह  मी  सच  है  कि  इस  खरीदारी  के  कारा  शेयरों  के  मूल्यों  में  बहुत  श्रमिक

 afa  हो  गई

 जीवन  बीमा  निगम  को  इतनी  बड़ी  संख्या  में  ये  az  हिन  कारणों  से  खरीदने

 ai

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  खरीदारी  के  कारणों में  से  एक  कारण  यह  था  कि

 इडियन  आयरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  लिमिटेड  के  शेयरों  के  मूल्य  बढ़  जायें  शरीर  उससे
 कुछ

 विशिष्ट  वर्गों  और  व्यक्तियों  को  लाभ  प्राप्त  हो
 ?

 चित्त  मंत्रालय  में  उप-मान्त्रो  जगन्नाथ  और  :  जीवत

 बीमा  निगम  ने  मामूली  तौर  से  अपना  पेसा  लगाने  के  सिलसिले  में  टाटा  आयरन  एण्ड  स्टील

 कम्पनी  लिमिटेड  के  सामान्य  शेयरों  का  एक  बडा  समुह  है  ।  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा

 अलंग-अलग  कम्पनियों  के  शेयरों  के  लेन-देन  के  ब्यौरे  जाहिर  करना  जनहित  में  नहीं  होगा  ।

 इस  खरीद  के  बाद  स्टील  शेयरों  की  कीमतें  ऊपर  गयी  लगती  जो  अस्वाभाविक

 |

 दायरों के  लिये  जो  दाम  दिये  गये  हैं  उनके  हिसाब से  जीवन  बीमा  निगम इन

 ya  को  अच्छा  निवेश  मानता  है

 नहीं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  तेलशोधक  कारखानों  को  ध्रशोधित  तेल  को  faa

 #375,  थी  बेसब्री  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  ake  ख़ान  तथा  चाहते  मन्त्री

 बेह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 >t
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 क्या  आयल  इंडिया  द्वारा  उत्पादित  अशोधित  तेल  गोहाटी  स्थित  सरकारी  क्षेत्र

 के  तेल  दोधक  कारखाने  को  उस  मुल्य  से  अधिक  मूल्य  पर  बेचा  जाता  है  जो  तेल  निकाले  जाने

 के  स्थान  पर  बेचे  जाने  वाले  अशोधित  तेल  के  अन्तर्राष्ट्रीय  औसत  मुल्य  की  तुलना  में  अधिक

 क्या  यह  सच  है  कि  आयल  इण्डिया  लिमिटेड  को  अधिक  मूल्य  देने  से  इस  कम्पनी

 का  ara,  जिसके  पचास  प्रतिदिन  देयर  वर्मा  आयल  कम्पनी  के  पास  बढ़  गया  है  और  इसके

 परिणामस्वरुप  हमारी  विदेशी  जिसे  बाहर  जाने  से  रोका  जा  सकता  विदेशों  को  जा

 रही  भर

 यदि  तो  इसे  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  करने  को  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  कौर  खान  तथा  ag  मन्त्री  त्रिगुण  :

 गौर  :  क्रम  तेल  का  स्त्रोत  पर  कोई  सांसारिक  aaa  मूल्य  नही ंहै  ।  हवाला  शायद

 आयात  समानता  की  और  है  ।  गोहाटी  शोधनशाला  आयल  इण्डिया  को  आयात-समा नता  के

 आघार  पर  मूल्य  देती  है  ।  आयल  इण्डिया  को  दिया  जाने  वाला  मूल्य  भारत  सरकार  और

 वर्मा  घायल  कम्पनी  के  बीच  हुए  द्वितीय  अनुपूरक  करार  की  घारा  9  के  निर्धारित

 किया  जाता है
 ।  यह  न्यूनतम  9  प्रतिशत  भर  अधिकतम  13  प्रतिशत  शुद्ध  लाभांश  सुनिश्चित

 करता  है  ।  सर  री  शोधनशाला ओं  द्वारा  न्यूनतम  खपत  के  इस  घारा  के  अंतगर्त

 आयल  इण्डिया  लि०  को  दिया  जाने  वाला  अन्तिम  मूल्य  कुछ  वर्षों  तक  आयात-समानता  मूल्य

 से  अघिक  था  ।  फिर  इन  दोनों  मूल्यों  के  प्रकार  का  गोहाटी  शोधनशाला

 किसी  मी  सरकारी  क्षेत्रीय  शोघ नशा लाओं  पर  नहीं  डाला  परन्तु  उसे  भारत  सरकार  ने

 पूरा  किया  ।

 1967  ऐ  अन्तिम  मूल्य  आयात  समानता  मूल्य  के  बराबर  है  या  कम  है
 ।  मुल्यों के

 मन्तर  को  भारत  सरकार  द्वारा  पूरा  किये  जाने  से  विदेशी  मुद्रा  पर  कोई  परीक्षाएं  निष्कासन

 नहीं  रहा  है  क्योंकि  लाभांश  नीति  द्वितीय  अनुपूरक  करार  में  निहित  है  ।

 set  ही  नहीं  उठता  |

 महाराष्ट्र  में  कोयना  बाघ

 4376.  शी  क्०

 डा०  सुशीला  शेयर  :

 क्या  सिचाई  तथा  बिद्दू त
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोयना  oa  में  बार-बार  भूकम्प  के  भटके  लगने  के  परिणामस्वरूप  महाराष्ट्र

 में  कोयना  बांध  को  मजबूत  बनाने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  a  रहा  धौर

 यदि  तो  उस  पर  कितना  घन  खां  आयेगा  कौर  इससे  किस  सीमा  तक  समस्या

 का  समाघान  हो  जायेगा  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मन्त्री  कु०  ल०  कोयना  बांघ  की  मरम्मत

 तथा  उसको  यक्का  करने  के  लिए  निम्नलिखित  किये  गये  —
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 1.  तत्कालिक  मरम्मत  कार्य

 (1)  इपाकमसी  रेसिन  और  पोस्टर  द्वारा  कोयना wins  ा
 ry

 दरारों  में  पतली

 भराई  करना  ।

 (2)  स्टील  मेल  द्वारा  पक्की  की  गई  गुनाइटिंग  की  ag  द्वारा  बाघ  में  दरारों

 को  बन्द  कर  देना  |

 (3)  हाइडोस्टेटिक  दबाव  खत्म  करने  के  लिए  बांध  में  निकास  छिद्र  बनाना

 (4)  पूर्व  परिचित  केबलों  द्वारा  सात  उच्च  मोनो लि थों  को  मजबूत  करना  ।

 Il.  ate  को  स्थाई  खप  से  पक्का  करना

 az  फैसला  किया  गया  है  कि  ata  के  अनुप्रास  माग  को  और  कंक्रीट  ढाल  कर  पक्का  कर

 दिया  जाए  ।

 aaa
 ै तात्कालिक  मरम्मत  कार्य  और  स्थायी  दिखाकर  T  कार्य  पर  लगभग  5.50  करोड़

 रुपये  व्यय  होने  का  अनुमान  है  ।

 आकाश  है  कि  इन  होकर  उपायों  से  यह  aia  1967  के  जेसे  भूकम्पों

 सुरक्षित  बहुत  कर  सकेगा  ।

 झा युव दिक  तथा  युनानी  mila feat  के  मूल्य

 #377,  sit  गार्डिलिगन  ale  :  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  झोर  खान  तथा  धातु

 मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  है. उ

 क्या  यह  सच  है  कि  आयुर्वेदिक/परूनानी  श्रौषघियों  के  मुल्य  हाल  ही  में  बढ़  गये

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 मुल्यों  को  बढ़ने  से  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 पैट्रोलियम  तथा  समापन  शौर  खान  तथा  घात  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दा०  रा०

 चव्हाण )
 :  जी

 हां  ।  कुछ  राज्यों  की  रिपोर्टों
 से

 इंगित  होता  है  कि
 ब्राडवे  दिक/युनानी

 ओषधियों  के  मूल्य  बु छह  हद  तक  बढ़  गये  हैं  ।

 मुख्य  कारण  कच्चे  माल  के  मजदूरी  प्रकार  आदि  में  वृद्धि  है  ।

 इस  समय  युनानी  ate  सिद्ध-वस्त्र  (sidnna  Systems)  की  सारी

 औषध  मूल्य  एवं  नियन्त्रण  )
 1966  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  नहीं

 भाती  हैं  ।  परन्तु  उपनेता  पर  निगरानी  रखी  जायेगी  भर  सरकार  जब  कभी  आवश्यक  होगा

 यथा  सम्भव  उपाय  अपनायेगी  ।

 को  aga  के  रूप  में  बेचना

 #378.  थो  बाबू  राव  पटेल  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  धीर

 शरीर  anita  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.
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 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  राज्यों  में  प्लास्टिक  के  गईं  निरोधक  को  बलून
 के  रूप  में  बच्चों  को  बेचा  जा  रहा  है  ॥  '

 यदि  तो  वे  स्थान  कौन  से  हैं  तथा  ऐसा  करने  के  क्या  करणा

 (7)  नया  करीब  अपराधों  को  पकड़ा  गया  है  तथा  दण्ड  दिया
 गया

 और

 यदि  तो  उसके  नया  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  ate  श्रीवास  तथा  नगरों  विकास  मन्त्रालय

 में  राज्य  मन्त्री  श्री  चन्द्रशेखर  )  :  और  :  निरोध  जो  रबड़  बना  एक

 गर्भ  निरोधक  बच्चों  को  गुब्बारे  के  रूप  में  बेचा  जाता  है  ।  इसे  एक  गर्भ  निरोध  के  रूप

 में  मुफ्त  या  बहुत  रियायती  कीमत  पर  बेचा  जाता  फिर  भी  उत्तर  दिल्‍ली  और

 दक्षिण  भारत  के  oy  हिस्सों  में  गुब्बारे  के  रूप  में  निरोध  के  दुरूपयोग  किए  जाने  के  समाचार

 मिले हैं  ।

 और  :  यद्यपि  निरोध  गर्भ  निरोध  के  लिए  दिया  जाता  फिर  भी  इसका

 किसी  और  eg  में  प्रयोग  करना  किलो  भी  वर्तमान  कानून  के  अन्तर्गत  अपराध  नहीं  है  ।  निरोध

 के  वितरकों  के  साथ  इस  सम्बन्ध  में  बात-चोट  की  गई  है  जहां  तक  सम्भव  हो

 निरोध  का  दुरुपयोग  रोका  जाए  ।

 बिहार  तथा  उड़ीसा  को  बाद  समस्या ग्र ों  सम्बन्धों  विशेषज्ञ  समिति  का  प्रतिवेदन

 #379,  शी  भोगेन्द्र

 थ्री  रामावतार  शास्त्री  :

 भी  मोरेश्वर  कविता  :

 am  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  तथा  उड़ीसा  की  बढ़  सम्बन्धी  समस्या ग्र ों  की  जांच  करने  के  लिये

 नियुक्त
 की  गई  विशेषज्ञ  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  सरकार  ने  विचार  कर  लिया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  ?

 और  :  अधवाड़ा सिचाई  तथा  विद्युत  मन्त्री  (STo  Fo  ल०
 :

 नदियों  की  बाढ़  समस्याओं  की  जांच  करने  के  लिए  और  उत्तरी  बिहार  की  निकास  सम्बन्धी

 समस्याओं  का  अध्ययन  करने  के  लिए  1964  और  1965  में  भारत  सरकार  ने  fa

 ga  समिति  नियुक्त  को  थी  ।  जिहार  राज्य  सरकार  ने  1965  में  कोसो  की  शेष  बाढ़  समस्याओं

 की  जांच  करने
 के  लिए  एक  विशेषज्ञ  समिति  स्थापित  की  ।

 उड़ीसा  सरकार  ने  अपने  राज्य  की  बाढ  समस्याओं  को  जांच  करने  के  लिए  1959  में

 एक  विशेषज्ञ  समिति  स्थापित  को  ।

 बिहार  राज्य  सरकार  अधवाड़ा  बेसिन  के  लिए  सुझाई  गई  बाढ़  नियन्त्रण  स्कीमों  का

 bay
 विस्तृत  अध्ययन  कर  रही  है  ।  निकास  में  सु  IN  लाज iv  3s  ची  सुझावों  पर  राज्य  सरकार  विवार  कर
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 रही  है  ।  दगमारा  बराज  को  छोड़  कोसी  समिति  द्वारा  को  गई  अधिक्तर  सिफ़ारिशों

 बिहार  सरकार  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  हैं  ।

 विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  सुनाए  गये  कुछ  घन  की  उपलब्धता  के  THAT

 सरकार  द्वारा  कार्यान्वित  किए  जा  रहे  हैं  ।

 स्वदेशी  चिकित्सा  प्रणाली  के  विशेषज्ञों  को  प्रतीत  भारतीय  संस्था

 #380.  थी  रा०  क्  तह  क्या  स्वास्थ्  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  fant किय  दि  ध्रावास

 भोर  नगर  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  स्वदेशी  चिकित्सा  प्रणाली  का  विकास  करने  के  लिये  स्वदेशी  चिकित्सा

 प्रणाली  से  सम्बन्धित  विशेषज्ञों  को  अखिल  भारतीय  संस्था  स्थापित  करने  का  सरकार  ने

 निकाय  किया  और

 यदि  तो  प्रस्तावित  संस्था  के  उद्दीन  भर  कृत्य  कया  हैं  और  इसको  कब

 स्थापित  किया  जायेगा  ?

 स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन  श्र  श्रीवास  तथा  नगरीय  fasta  मन्त्री

 के०  के ०  :  att  (a)  :  स्वदेशी  चिकित्सा  पद्धतियों  में  अनुसंधान

 काय  का  विकास  करने  के  लिये  1979-70  में  एक  स्वायत्त  परिषद  की  स्थापना  करने  का

 विचार  है  ।

 दिलो  प्रशासन  के  कर्मचारियों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकारी

 स्वास्थ्य  सेवा  का  लाभ

 #381.  श्री  राठ  बरुआ

 ait  नदी  र०  भास्कर

 कया  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  श्रावस्ती  ate  नगर  विकास  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  किं

 नया  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  सामने  यह  प्रस्ताव  रखा

 है  कि  केन्द्रीय  सरकारी  स्वास्थ्य  सेवा  का  लाम  दिल्‍ली  प्रशासन  के  कर्मचारियों  को  भी  उपलब्ध

 होना

 यदि
 तो  इस  बारे  में  सरकार  को  कया  प्रतिक्रिया

 नये  प्रस्ताव  पर  कुल  कितना  धन  ae  और

 इस  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निशा  कब  तक
 किये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर  झावास  तथा  नगरोय  विकास  मन्त्री  (sit

 के ०  के०  :
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 से  :  यह  प्रस्ताव  सरकार  को  मान्य  फिर  मी  बजट  तथा  प्रशासनिक

 विवरण  तय  करने  हैं  जिसमें  कुछ  समय  लगेगा  ।  28  लाख  रुपये  ख़र्च  होने  का  अनुमान  है  ।

 अनिवार्य  जमा  योजना

 #382,  श्रीमती  इलापाल  चौधरी  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1  1969  को  लौटाई  जाने  वाली  अनिवार्य  जमा  योजना  के  अन्तर्गत  31

 1968  को  कुल  कितनी  राशि  जमा  को  और  उस  पर  ब्याज  कितना  कौर

 पूरी  घन  राशि  (  ga  तथा  ब्याज  सहित  )  4  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  ब्याज  पर

 सरकार  के  पास  कितनी  अवधि  तक  रखा  जा  सकता  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्र०  चे  :  अनिवार्य  जमा  योजना  के

 श्रन्त गंत  जमा  की  गयी  रकमों  में  से  31  1968  को  लगभग  28.8  करोड़  रुपये  की

 रकम  बकाया  थी  ।  इसमें  से  लगभग  25  करोड़  रुपये  की  रकम  1969-70  में  चुकाने  योग्य

 हो  जायेगी  और  उस  पर  दिया  जाने  वाला  ब्याज  लगभग  5  करोड़  रुपया  होगा  |

 जमा  इस  योजना  के  अन्तर्गत  जमा  की  गई  अपनी  रकम  जितने  समय  तक

 चाहे  सरकार  के  पास  रख  सकता  है  ।  उसे  उस  रकम  पर  आय  कर  मुक्त  4  प्रतिशत  साधारण

 ब्याज  मिलता  रहेगा  ।

 पहाड़ी  क्षत्रों  में  नियुक्त  डाक  a  तार  कर्मचारियों  के  दत्त

 श्री  हेमराज  :  व्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  1

 क्या  यह  सच  है  कि  तीसरी  लोक  समा  में  उनसे  पहले  वित्त  मन्त्री  ने  Fars  एवं

 चेत  के  घार  के  सिद्धान्त  पर  दूरस्थ  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  नियुक्त  डाक  व  तार  कर्मणा  रियों
 को

 प्रतिकर  भत्ता  दिये  जाने  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  को  aria  दिया  कौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्र०  न  तथा  :  पत्रंतोक्षेत्रों

 में  तैनाती  के  लिए  प्रतिपूर्ति  न्यस्त  की  दरें  निर्धारित  करने  में  ऊचाई  एवं  दूरी  के  सिद्धान्त  को

 अपनाने  के  लिए  माननीय  सदस्य  1964  में  तत्कालीन  faa  मन्त्री  को  एक  सुभाव  प्राप्त

 हुआ  जिसकी  जांच  की  गई  थी  और  व्यावहारिक  कारण  से  उसे  स्वीकार  करने  योग्य  नहीं

 पाया  गया  |

 बर्मा  शैल  द्वारा  उब  रक  कारखाने  को
 स्थापना

 #384,  शी  बे०  Ho  दासचौघरी  :  ei  स०  सुदा नम  :

 भी  हरिभाई  sto  पटेल  :  थ्री  भोला  नाथ  मास्टर  :

 थी  पीठ  मु०  सईद

 कया  पैट्रोलियम  तथा  रसायन  कौर  खान  तथा  घातु  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  दिए
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 क्या  बम्बई  में  अपनी  रिफाइनरी  के  निकट  stew  कारखाना  लगाने के  लिए

 वर्मा  कौल  ने  जो  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  था  उसको  अस्वीकार  कर  दिया  गया

 यदि  तो  प्रस्ताव  किन  कारणों  से  अस्वीकार  किया  गया

 बया  किसी  अन्य  रिफाइनरी  से  कारखाना  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  मिला

 भोर

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  नीति  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  कौर  खान  तथा  धात  संचालन  में  राज्य
 मन्त्री

 ato  रा

 :  और  :  मस  बर्मा  धौल  ने  भारत  में  एक  उर्वरक  परियोजना  in

 स्थापना  के  लिए  पेशकश  को  थी  परन्तु  उसने  अपना  प्रस्ताव  वापिस  ले  लिया  है  ।

 जी  नहीं  ।

 set  नहीं  उठता  ।

 rol Flood  Cont  GUE  Programme

 #385.  Shri  Prakash  Vir  Shastri:
 Shri  Sitaram  Kesri

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  further  progress  made  in  the  effectlve  implementation  of  flood  controt

 programme;

 (b)  whether  any  amount  has  been  earmarked  for  this  purpose  for  1969-70;  and

 (c)  the  names  of  projects  which
 will  be  implemented  fi, ९  under  this  programme  ?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power  K.  L,  Rao)  :  (a)  Since  1954,  when  a  sysste-
 matic  flood  control  programme  was  initiated  54  lakh  hectares  (134  lakh  acres)  had  been

 given  protection  from  10005  up  to  the  end  of  the  Third  Plan,  The  fiood  control  works
 included  the  construction  ot  7062  km  (4388  miles)  of  8,727  km  (5422  miles)
 of  drainage  channels,  144  town  protection  works  aud  raising  of  4,582  villages  above  Flood
 level,  [tis  estimated  that  during  the  period  from  1-4-1966  to  31-7+1969,  the  works
 executed  wou'd  heave  afforded  protection  to  another  10  lakh  hectares  (25  lakh  acres),

 (bi  and  (c):  Flood  Controt  schemes  ate  included  in  the  State  Sector  and  the  ann-
 wal  plan  is  not  yet  finalised.  The  provision  of  funds  for  1969-70  may  be  of  the  order  of

 13  crores,  most  of  which  would  be  required  for  ७  mtinuing  schemes,

 मिलावट  के  aga  हुए  मामलों  को  रोकने  के  लिये  दण्डात्मक  उपाय

 e386,  थी  समर  गुह :  क्या  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  श्रावित

 शर  नगर  विश्वास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  !

 क्या  यह  सच
 है

 कि  बनावटी  औषधियों  के  उत्पादन  तथा  शिशु-आहार

 और  डिब्बा  बन्द  विभिन्न  अन्य  खाद्य  पदार्थों  में  मिलवट  बहुत  बढ  रही  है  ;
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 1967-68  में  देश  मर  में  ऐसी  वस्तुओं  के  लिये  पुलिस  द्वारा  मारे  गये  छापों

 की  रिपोर्ट  क्या  है  ;  और

 कया  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  के  विऋद्ध  की  जा  रही  ऐसी  कार्यवाहियों  के  लिये  अधिक

 दण्डात्मक  उपाय  लागू  करने  का  सरकार  का  शिकार  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर  श्रीवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  (eit

 के०  Fo  :  ऐसे  निष्कर्ष  की  करने  के  लिये  कोई  प्रमाण  नहीं  हैं  ।

 एकत्र  को  जा  रही  है  और  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  खद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम

 तथा  औषधि  अधिनियम  में  पहले  से  ही  1964  में  कतिपय  संशोधन  करके  इनके  दांडिक  उप

 बाघों  को  और  अघिक  कठोर  बना  दिया  गया  है  ।

 Flats  For  Members  of  Parliament

 Shri  Yashpal  Singh  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  and

 Works,  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  number  of  flats  constructed  for  the  purpose  of  allotment  to  M.  Ps.  and

 reserved  for  their  accommoda

 (b)  the  difficulties  in  letting  them  out  on  rent  to  other  persons  in  case  Members

 of  Parliament  are  not  willing  to  occupy  them;  and

 (0)  the  extent  of  loss  being  suffered  by  Government  on  account  of  their  main-

 tenance  and  on  account  of  their  being  vacant  in  terms  of  market  rent?

 The  Minister  of  Health  and  Family  Planning  and  Works,  Housing  and  Urban  Deve-

 lopment  (Shri  K.  Shah):  (a)  722  units  comprising  bungalows,  flats  and  apar:ments

 are  reserved  in  the  Puvol  of  accommodation  for  Members  of  Parliament.  This  number

 will  be  reduced  by  23  units  by  the  conversion  of  46  corner  flats  into  one  unit  of  two  flats

 each.

 (b)  The  allotment  of  accommodation  in  the  MPs  Poel  is  made  by  the  respective

 Heuse  Committee  of  the  Parliament,  The  acccmmodation  declared  surplus  by  these

 Committees,  fi  om  time  10  time,  is  allotted  temporarily  to  Government  servants,

 (c)  These  reside:  ces  remain  vacant  for  short  periods  पि  unavoidable  reasons  and

 any  Joss,  on  this  account,  is  entirely  of  a  notional  character.  No  estimate  is  readily  availa-

 ble  of  the  difference  between  the  actual  and  the  theoretically  maximum  realisable  rent  io

 hese  cases.

 झा पल  इण्डिया  लिमिटेड  में  सरकार  द्वारा  50  प्रतिशत  से  श्रमिक  शेयर  प्राप्त  करना

 «388,  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  शौर  खान  तथा थ्री  चिन्तामणि  णरिणग्रहों  :

 arg  मत्री  11  1968  के  अतारांकित  प्रश्न  सख्या  70  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह

 बताने  की  कृप  करेंगे  कि  सरकार  द्वारा  आयल  इण्डिया  लिमिटेड  में  50.  प्रतिशत  से
 अधिक

 शेयर  प्राप्त  करन ेके
 लिये  और  क्या  प्रयत्न  किये  गये  हैं  और  उनका  क्या  परिणाम  रहा  ?
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 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  att  खान  तवा  arg  मंत्री  त्रिगुण  aa):  1-1  1-19  68

 फो  पूछे  गये  प्रश्न  संख्या  70  के  माग  के  उत्तर  की  ate  ध्यान  दिलाया  जाता  है  ।

 स्थिति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हुआ  है  ।

 फेन्द्रोध  सरकार  के  कदंबा  रियों  के  लिये  arara  स्थान

 #389.  प्री  स०  सामन्त  :

 थी
 निहाल  सिह  :

 करा  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  att  aaa  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री

 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वित्तीय  ag  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिये  आवास  स्थान  की

 व्यवस्था  करने  में  खत्म-निर्भरता  प्राप्त  करने  की  दिशा  में  कपा  प्रगति  हुई  और

 चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रस्ताव  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर  श्रीवास  तथा  ania  विकास  मंत्रो

 (sit
 के०  कहे  (*)  चालू  वित्तीय  ad  विभिन्‍न  स्थानों  सामान्य  पूल  में

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  लिए  क्वार्टरों  के  निर्माता  की  स्थिति  इस
 प्रकार  है

 fecal  |  नई  दिल्‍ली  :  628  क्वॉटर  पूरे  किए  जा  चुक ेहैं
 तथा  952  पर  चालू

 @  later  ही  224  अरन्य  एककों  का  निर्माणकार्य  दिए  जाने  की  संभावना  है  ।  अन्य  400

 क्वार्टरों  के  लेआउट  प्लान  के  सम्बन्धित  स्थानीय  प्राधिकारी  द्वारा  अनुमोदन  की  प्रतीक्षा  हो  रही

 278  क्वार्टरों  पर  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  टेण्डर  प्रलेख  आदि  तेयार  करने  की

 आगे  को  प्रक्रिया  के  अवस्था  में  है  ।

 बम्बई  :  1104  क्वाटर  पुरे  किए  640  पर  कार्य  चालू  तथा  शीघ्र  ही  132

 पर  काय  प्रारंभ  होने  की
 सभावना  हैं  ।

 कलकत्ता  :  84  ववार्टेर  पुरे  करिए  गए  तथा  416  पर  कार्य  चालू  है  ।

 मद्रास  :  126  क्वाटर  निर्मित  किए  गए  और  192  पर  कार्प  चालू  है  ।

 नागपुर  :  228  वाटर  पर  कार्य  चल  रहा  है  |

 चण्डीगढ़  :  132  क्वार्टरों  पर  काय  चल  रहा  है  ।

 माग  में  उल्लिखित  स्थानों  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  लगभग

 il  ह  | ome se  कि  समय-समय  पर 15,000  रिहायशी  यूनिटों  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव

 निधियां  उपलब्ध  होती  रहें  ।

 मंहगाई  भत्त  को  के  साथ  मिलाया  जाना

 9390  थी  श्रीचन्द  क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  द



 Written  Answers  Phalguna  19  ,  1890  (Saka)

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  वेतन  के  साथ  मंहगाई  war  मिला  faa  जाने  के

 कारण  380  रुपये  और  500  रुपये  के  बीच  वेतन  पाने  वाले  असख्य  सरकारी  कर्मचारियों

 उनकी  सर्वोपरि  मकान  किराया  भत्ता  की  रसीद  न  देने  की  स्थिति  बच्चों

 की  शिक्षा  का  शुल्क  की  त्यौहार  के  अवसर  पर  भ्रमरी  घन-राशि  तथा  अन्य

 लाभ  बन्द  हो  जाने  सरकारी  क्वार्टरों  का
 अधिक  किराया  लिये  जाने  के  कारण  त्री

 वित्तीय  हानि  हुई

 (@)  क्या  यह  घोषणा  होने  के  बाद  सरकार  ने  हजारों  सरकारी  मंच  रियों  के  लिये

 उत्पन्न  हुई  कठिनाइयों  के  सम्बन्ध  में  समाच।र-पत्रों  में  प्रकाशित  हुए  समाचार  पढ़े

 (7)  यदि  तो  बया  उपयु वत
 प्रयोजनों  के  लिये  मूल  वेतन  F120  रुपये  मंहगाई

 वेतन  जोड़  कर  वेतन-सीमा  500  रुपये  से  बढ़ा  कर  620  रुपये  करके  कमंचा  रियों  की

 इयों  को  दूर  करने  के  लिये  तत्काल  कार्यवाही  करने  का  सरकार  का  बिचार  है  ;  और

 (a)  यदि  तो  कब  तक  और  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  इसके  क्या

 कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (At  चं०  :  केन्द्रीय  सरकार  के  जिन

 aia  रियों  का  मूल  वेतन  निम्नलिखित  वेतन
 श्र  क्यों  में

 है
 और  वेतन  में  महंगाई  भत्ता

 मिलाये  जाने  से  पहले  जिनकों  वेतन  श्र  शियों  के  सामने  लिखे  भत्ते  मिलते
 वे

 अब  मकान

 किराया  ५बतिथित्रत  समय  मत्ता  आदि  पाने  के  हक दर  नहीं  क्योंकि  महंगाई  ua’  के

 कुछ  अश  को  मंहगाई  वेतन  मानने  के  निराले  के  कारण  उनके  वेतन  इन
 wal/!  रियायतों

 को

 की  निर्धारित  बेसन-सी  माओं
 के  बाहर  हो  गये  हैं  ।

 वेतन  थ  णी रियायत

 gat  ‘a’  नगरों  में  मकान

 किराया  भत्ता  तथा  श्रेणी  391-500

 और  नगरों  में  किराये

 की  रसीद  पेश  किये  बिना  मिलने

 वाला  मकान-किराया-भत्ता

 afafteq—aaqa—Wal  390-499

 481-600 शिक्षण-शुल्क  की  प्रतिपूर्ति

 380-500  श्रेणी  में  वेतन  पाने  aa  कर्मचारियों  को  इस  निर्णय  से  पहले  भी  सन्तान

 दिक्षा-भत्ता  ' और  eiigit-afaa-aat  पाने  का  हक  नहीं  था  ।  परन्तु  निम्नलिखित  श्रे  शियों  में

 वेतन  पाने  वाले  जो  कर्मचारी  पहले  इन लाभों  को  पाने  के  हकदार  थे  वे  अब  रहें  पाने  के

 हकदार
 न  हें  रहे  |

 सग्तान-दिक्षा-मत्ता  240-349

 त्यौहार-भप्रिम-घन  266-375

 इसके  जो  कर्मचारी  पैंतीस-श्वैत्र  प्रतिपूर्ति  ह  हानिकर  जलवायु

 दूरस्थ  स्थानों  के  लिपे  भत्ता  आदि  तथा  ऐसे  अन्य  लाम  पाते  थे  जिनके  लिये  वेतन  की  उच्चतम
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 सीमा  निर्धारित  वे  कर्मचारी  aa  इन  भत्तों  को  पाने  के  हकदार  नहीं  यदि  उनके  वेतन

 में  मंहगाई  वेतन  मिलाने  से  उनका  वेतन  निर्धारित  उच्चतम  सीमा  से  अधिक  हो  जात  हो  ।

 जो  कर्मचारी  सरकारी  आवास  का  किराया  वेतन  के  प्रतिशत  की  दर  से  अदा  कर  रहे  हैं

 उनसे  लिये  जाने  वाले  किराये  के  निर्धारण  में  मंहगाई  वेतन  को  भी  हिसाब  में  लिया  जायेगा
 ।

 सरकारी  कमंचारियों  तथा  उनके  संघों  से  अभ्यावेदन  मिले  हैं  कि  जो  ad  और

 रियायतें  इस  प्रकार  की  वेतन-सीमाओं  पर  निसार  करते  उनके  लिए  निर्धारित  वेतन  सीमाओं

 में  संशोधन  किये  जाप  |

 (7)  मौर  :  संयुक्त  परामशंदाता  तन्त्र  की  राष्ट्रीय  परिषद  ने  सर्वसम्मति  से

 सिफारिश
 की  थी  कि  मंहगाई  भत्ते  का  कुछ  अश  समी  प्रयोजनों  के  लिये  वेतन  माना  जाय  ।

 सरकार  ने  इस  सिफारिश  को  मंजूर  कर  लिया  और  तदनुसार  आदेश  जारी  कर  दिये  इस

 निर्माण  से  कर्मचारियों  को  अनेक  लाभ  है  ।  इससे  कर्मचारियों  के  कुछ  वर्गों  को  हानि  भी  है  ।

 मंहगाई  मत्त  के  कुछ  अंश  को  मंहगाई  वेतन  मानने  के  निर्णय  से  सामने  आने  वाले  लाभों  ate

 पानियों  को  मिलाकर  ही  देखना  होगा  ।

 हृदय  के  के  लिये  भारतीय  जड़ो  बूटियों  से  औषधियाँ  तेयार
 करना

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  ate 2251.  श्री  बाबु  राव  पटेल  :

 प्रवास  तथा  नगर  न्रिकाप  मंत्री  यह  बताने  की  Har  करेंगे  कि  :

 जमाने  की  उस  फर्म  का  नाम  तथा  पता  क्या है
 जिसने  हृदय  के  रोगों  के  लिये

 भारतीय  जड़ी  पिल्लै  के  नार  से  निकाले  गये

 की  गोलियां  तथा  एम्प्युलों  का  निर्माण  करने  जिम्मेदारी  ली

 यह  जड़ी  बूटी  हृदय  के  किन  रोगों  में  उपयोगी  सिद्ध  हुई

 इस  जड़ी  बूटी  से  तैयार  की  गई  औषधियों  की  लाक्षणिक  परीक्षा
 के  लिये

 चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद्‌  ने
 क्या  प्रबन्ध  किये  हैं  ;  कौर

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  होम्योपैथ  काफी  समय  से  हाथों  dda

 गस  भावसीयाकंठा  )
 नामक  एक  और  जड़ी  बूटी  का  हृदथ के  लिये  एक  पौष्टिक  पदाये  के  रूप

 में  बड़े  प्रभावशाली  ढंग
 से  प्रयोग  करते  रहे है  ;  शौर  यदि  तो  इस  में  इस  जड़ी  बूटी  के  बारे

 में  योजना  न
 बनाने

 तथा  इसे  प्रोत्साहन  न  देने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर  श्रीवास  तथा  ania  विकास  मंत्रालय

 सें  राज्य  मंत्री  रहे  qo  :  हमेशा  ई०  मेक  डमेंस्टाड्ट

 61,  डमेंस्टाइट

 पश्चिमी  जर्मनी  ।

 मुख्यतया  रक्त संकुल  हृ द्वि फलता  में  ।

 भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद्‌  ने  पेरु वो साइड  से  नैदानिक  परीक्षण  करेने

 के  लिए  छः  प्रसिद्ध  चिकित्सकों  ate  काडियोला  जिस्मों  की  व्यवस्था  को  है  ।
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 विश्व  के  होम्योपैथिक  चिकित्सकों  द्वारा  बड़े  पैमाने  पर  इस  औषधि  का  उपयोग

 किया

 जाता
 है  और  सभी  होम्योपैथिक  चिकित्सकों  को  इसकी  भली-भांति  जानकारी  हैं  ।  इसके

 सम्बन्ध
 में

 योजना  बनाने  तथा  इसे  प्रोत्साहन  देने  की  आवश्यकता  अभी  तक  महसुस  नहीं  की

 गई  है  |

 परिवार  नियोजन  कार्य  क्रम

 2252  श्री  बाबूराव  पटेल  क्या  स्वास्थ्य  धौर  परिवार  नियोजन  तथा

 mala  तथा  नगरों  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  में  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  पर  कुल  कितना  व्यय  हुआ  तथा

 गर्भ-निरोध  के  साधनों  पर  वर्षवार  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्चे  हुई

 (=)  राज्य-वार  पहनाये  गये  रूपों  तथा  पुरुषों  तथा  महिलाओं  के  किये  ये

 करण  आपरेशनों  और  उन  पर  किये  गये  व्यय  के  आदिनांक  आंकडे  क्या  हैं

 (7)  क्या  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  को  अधिक  कारगर  ढंग  से  क्रियान्वित  करने  के

 लिये  निकट  भविष्य  में  धम-वार  आंकड़े  रखने  का  इरादा  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है
 ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  शौर  श्रीवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में

 राज्य  स्त्री  श्री  चन्द्रशेखर )  से  अपेक्षित  सुचना  का  एक  विवरण
 a

 सभा  पटल  पर  रखा  जोता
 में  रखा  गया ।

 देखिये  संख्या  डू  छ  ato

 265/69 |

 उर्वरक  कारखानों  के  लिये  उत्प्रेरकों  को  आवश्यकता

 2253  क्या  फे टो लियम  तथा  रसायन  कौर  खान  धातु ait  agra  पटेल

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 हमारे  save  क्वार खानों  में  प्रति  वर्ष  किन  मात्रा  में  तथा  कितने

 मुल्य  के  set  cal  की  आवश्यकता  होती  और  प्रति  वष॑  कितने  उत्तर  रनों  का  किन-किन

 देशों  से  आयात  किया  जाता

 आयोजन  तथा  विकास  fared  में  कितनी  मात्रा  में  तथा

 कितने  मूल्य  के  उत्प्रेरक  तैयार  किये  जाते  है  और  इन  को  तयार  करने  वाले  उच्च  वैज्ञानिक  का

 नाम  क्या

 भारत  में  तयार  किये  गये  उत्प्रेरकों  का  इस  समय  किन  उद्योगों  में  प्रयोग  किया

 जाता  है  और  इससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  हुई

 क्या  यह  सच  है  कि  क्योंकि  हम  पेट्रोलियम  और  पेपर-रसायन  उद्योगों  के  लिये

 ger  रक  तयार  नहीं  कर  सकते  हैं  इसी  लिये  हमें  प्रतिकूल  शर्तों  पर  कम्पनियों  के  साथ

 सहयोग  करना  पड़ता  और
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 इन  उत्प्रेरकों  को  हमारे  वैज्ञानिक  क्यों  तयार  नहीं  कर  सकते  हैं  और  इस  fear

 में  अपने  बानियों  को  प्रशिक्षित  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  धौर  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दा  रा०

 :  1970  तक  sate  उद्योग  में  उत्तर  रनों
 के  खपत  के  भ्र भु मानित  ब्योरे

 लिस्नप्रकार  हैं

 उत्प्रेरक  का  नाम  { .  ay  wed

 1.  जस्ता  भाव साइड  6392

 2.  का-मो  हाइड्रोडे-सल्परिजेवान  17

 3.  रीफिलिंग  459

 1192 4.  को-कनवेंशन  एच०  टी ०

 5.  को-कुवचन  एल०  टी ०  1031

 6.  मेथानेशन  155

 7.  अमोनिया  सिन्धेसिज  758

 इनके  मूल्य  और  जहां  से  ये  उपलब्ध  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं  है  ।  उत्तर
 रक

 का  चुनाव  तथा  इसकी  सप्लाई  का  स्त्रोत  उन  प्रक्रियाओं  पर  निसार  जिन्हें  व्यक्तिगत

 जनेओं  उर्वरकों  के  निर्माण  में  इस्तेमाल  में  लाएं  t

 भारतीय  उर्वरक  निगम  के  आयोजन  भौर  विकास  प्रमाण  ने  सूचित  किया  है  कि

 इस  समय  इस  के  पास  निम्न  उत्तर  cal  के  निर्माण  के  लिए  क्षमता  है  :-

 उत्प्रेरक  रोटरी  टनों  में  विंमान  क्षमता

 1  डीसल्फयूरीजेशन  आयरन

 आक्साइड  मास  1000

 जस्ता  आक्साइड  डी  सल्फयुरीजेशन  300

 प्राथमिक  शोधन  उप्र  रक

 और  गेस

 सकेन्डरी  रिफामंर  ger  रक  300

 मा क्सी जान  और  भाप  सहित
 मे था नेशन  उत्तर  रक

 fart  तथा  मध्यम  दान  के  लिए

 उच्च ताप  को-कनवरसेशन  उत्तर रक  850

 7  निम्न ताप  को-कनवरसेवान  उत्प्रेरक TH  300

 8  भर मोनि धा  संदिलष्ट  उत्प्र  रक  200

 पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  आयोजन  और  विकास  प्रभाग  द्वारा  बेचे  गये  समस्त  जत  रनों

 की  कुल  मात्रा  और  उनका  लगभग  मुल्य  निम्न  प्रकार  है
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 ऑव —<__—__

 aq  मोटरों  टनों  में  मात्रा  लगभग  मुल्य  लाव  रुपयों  में

 1967-68  369.58  26.48

 1968-69  (609,27  43.31 wee ६

 रक  वार
 ब्यौरा

 उपलब्ध  नहीं

 हा  प्रबन्धक  डा०  के ०  आर०  चकर्वर्ति  के  पथप्रदर्शन  के  अधीन  आयोजन  और  विकास

 प्रथम  के  वैज्ञानिकों  ने  उत्प्रेरकों  का  विकास  किया  है  ।

 (7)  sate  उद्योग  के  गन्धकीय  अम्ल  उद्योग  तथा  हाइड्रो अनी क़त  वनस्पति

 तेल  उद्योग  भारतीय  विकसित  उत्प्रेरकों  का  प्रयोग  करते  सारे  यूनिटों  जिन्होंने

 उत्प्रेरकों  का  इस्तेमाल  किया  है  अधिकतम  एवं  समय-खपत  जांच  किये  इसके

 स्वरूप  बची  विदेशी  मुद्रा  को  सही  रूप  में  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 क्योंकि  पेट्रोलियम  और  पेट्रो-रसायन  उत्प्रेरकों  तथा  कुछ  उर्वरक  उत्प्रेरकों

 को  भारत  में  अभी  तयार  नहीं  fear  है  या  वे  विकास  के  विभिन्‍न  चरणों  में  इस  लिये  अन्य

 शर्तों  सहित  निम्न  दस्तों  पर  एक  बिदेशी  सहयोग  की  अनुमति  दी  गई  है  :-

 (1)  उत्तर  रनों  के  प्रकार  और  भारतीय  बाजार  में  बेचे  जा  समय

 समय  पर  सरकार  के  अनुमोदन  पर  निर्भर  होंगी ।

 (i)  वार्षिक  उत्पादन  का  334  प्रतिश्त  से  कम  निर्यात  नहीं  किया  जायेगा  ।

 हमारे  वैज्ञानिकों  द्वारा  उत्तर रक  तैयार  न  करने  का  कोई  कारण  नहीं  परन्तु

 तकनीकी  का  पहले  विकास  होना  है  ।  उत्तर  रनों  के  विक्रास  और  निर्माण  लिए  प्रशिक्षण

 कोई  मद  नहीं  है  ।  उत्तर  रक  निर्माण  के  क्षेत्र  में  देशीय  विकास  के  लिए  भारतीय

 वैज्ञानिकों  को  समस्त  सम्मव  प्रोत्साहन  दिया  जाता है  |

 Delhi  State  Teachers’  Cooperative  Housing  Society

 2254,  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  Will  the  Minister  of  Health  and  Family

 Planning  and  Works,  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  state  द

 (a)  the  present  address  of  the  office  of  the  Delhi  State  Teachers’  Cooperative

 Housing  Society  and  the  number  of  times  it  has  been  changed  ;

 (b)  whether  the  Society  has  issued  the  share  certificates  to  all  its  membcrs  and

 has  also  sent  the  names  of  all  i's  members  to  the  Delhi  Development  Authority;  and

 (c)  if  not,  the  reasons
 therefor

 ?

 The  Minister  of  Health  and  Family  ‘Planning  and  Works,  Housing  and  Urban

 Development  (Shri  K.  K.  Shab):  (a)  (10  (0)  :  The  Government  of  India  is  not
 pamarily

 concerned  with  the  subject.

 बरौनी  में  उर्वरक  कारखाना

 nvear  ?  क्यो  am
 2255.  रामचन्द्र ८  च्  ह  |  TH  Wel  लियम  तथा  रसायन  alt  खास  तथा  धातु

 मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 लिखित  उत्तर 10  196

 लाया अमार  कार सर बर  नि  की  स्थापना  के  बारे  में  अब  तक  क्या  प्रगति
 (  ava  ||  में  gain

 हुई  है  ;

 क्या  यह  निश्चित  समय  में  पूरा  हो  जायेगा  ;  शौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पैट्रोलियम  तथा  रसायन  शरीर  खान  तथा  धातु  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  alo  रा०

 :  संयन्त्र  और  मशीनरी  की  सप्लाई  तथा  सामग्री  को  जहाज  द्वारा  भेजने  के

 लिए  ठेकों  पर  हस्ताक्षर  किये  गये हैं  ।  विभिन्‍न  अनुभागों  से  सम्बन्धित  इंजीनियरिंग

 भर  प्राप्ति-कार्य  संतोषजनक  प्रगति  कर  रहा  है  ।  200  क्वार्टरों  के  निर्माण  के  लिए  ठेकेदारों

 को  चुन  लिया  गया  है  और  बदाटटेरों  का  निर्माण  कार्य  शुरु  हो  गया  है  ।

 और  प्रारम्मिक  अवधि  में  भूमि  की  प्राप्ति  में  देरी  और  लगभग  6  महीने

 तक  देवीय  निर्मित  उपकरण  को  प्राप्ति  में  सम्मानित  विलम्ब  के  कारण  यह  सम्भावना  है  कि

 परियोजना  के  पूरे  होने  के  कार्यक्रम  पर  कुछ  हद  तक  प्रभाव  पड़े  ।  परियोजना  के  पुरा

 करने  के  कार्यक्रम  में  garg  सम्भावित  देरी  के  बारे  में  इतना  पहले  बताना  कठिन  है  ।

 Residential  Quarters  for  Ceatral  Governmepvt  Employ  ees  Madhya  Pradesh

 2256.  Shri  G.  C.  Dixit  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  and

 Works,  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  isa  fact  that  residential  quarters  have  not  so  far  been  alloted  to

 the  Central  Government  employees  in  Madhya  Pradesh  and  the  State  Government  have

 been  advised  to  provide  assistance  to  them  io  this  regard;

 (b)  if  so,  the  details  thereof  ;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 The  Minister  of  Health  and  Family  Planning  and  Works,  Housing  and  Urban

 Development  (Shri  K.  K.  Shah)  :  (a)  to  (c)  :  There  is  no  general  pool  accommodation
 under  the  control  of  the  Directorate  of  Estates  in  Madhya  Pradesh  for  allotment  to  the
 Central  Government  employees  posted  in  various  cities  in  that  State,  The  question  of

 allotment  of  general  poo!  accommodation  to  Central  Government  employees  in  Madhya
 Pradesh,  therefore,  does  not  arise.

 Madhya  Pradesh The  Government  of  India  and  811.0  the  State  Governments  expect
 and  West  Bengal  have  mutually  agreed  that  when  residential  accommodation  owned

 ty  the  Government  of  India  is  provided  by  that  Government  to  the  cfficers  of  those  State

 Governments  who  have  entered  into  reciprocal  arrangement,  by  official  arrangement
 or  vice  versa,  the  rent  for  such  accommodation  shall  be  charved  at  the  rate  of  10%  of
 the  emoluments  or  the  standard  rent  of  the  building  adopted  by  either  Government  for

 their  own  employees,  whichever  is  less.  Since  the  Machva  Pradesh  Government  with.
 drew  from  reciprocal  arrangement  with  the  Government  of  India,  it  has  not  been

 considered  advisable  to  request  the  State  Government  to  provide  residential  accommoda-
 tion  to  the  Central  Government  employees  stationed  in  vartous  cities  ir  Madhya
 Pradesh.

 Minerals  in  Madhya  Pradesh

 2757.  Shri  wi Pitwte ६11  :  कि  11  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Mines

 aod  Metals  be  pleased  to  state  :
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 साएए एएए एएएएएल्‍एएएएल्‍एलणणणणणणणणए आवट न

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  quantity  of  minerals  produced  in  Madhya
 Pradesh  during  1967  was  less  than  the  quantity  of  minerals  produced  in  1966;

 (b)  if  so,  the  extent  thereof  and  the  names  of  minerals  which  were  produced  less

 and  the  comparative  figures  thereof  for  the  years  1966  and  1967,  respectively;

 (c)  the  reasons  therefor;

 (d)  theextent  of  loss  suffered  as  a  result  of  fallin  the  production  of  the  said

 minerals;  and

 (¢)  the  action  taken  by  Government  for
 increasing

 the  production  ?

 The  Minister of  State  in  the  Ministry  of  Pertoleam  and  Chemicals  and  Mines  and

 Metals  (Shri  Jagannath  Rao)  :  (a)  to  (¢)  :  The  information  is  being  collected  and  will

 be  placed  on  the  Table  of  the  House.

 गंगा-कोडक  परियोजना

 2258.  श्री  चपला कांत  भट्टाचार्य  ।  क्या  faa  तथा  बिद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गंगा-कोडक  परियोजना  का  अध्ययन  करने  के  लिए  पूर्वी  पाकिस्तान  को

 भेजे  गये  भारतीय  विशेषज्ञ  दल  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  प्रतिवेदत  पर  कोई  कार्यवाही  की  गई

 है  ;  और

 यदि  तो  वह  क्या  है  ?

 सिचाई  तथा  fae  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (sit  सिद्ध  ओवर  :  कौर  (@)

 भारतीय  विशेषज्ञ  दल  ने  अपने  छोटे  दौरे  के  दौरान  जिस  क्षेत्र  के  मौकों  का  प्राण  किया  था

 उनकी  रिपोर्ट  में  उसी  का  वर्णन  क्रिया  गया  इन  प्र  क्षणों  से  विशेषज्ञ  स्तर  पर  तकनीकी

 विचार  विमश  में  सहायता  मिलेगी  ।

 चप्डोगढ़  में  सरकारी  भवनों  का  किराया

 2259  थक  शनी  श्रीचन्द  गोयल  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर

 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 पंजाब  और  हरियाणा  की  सरकारों  द्वारा  प्रयोग  में  आने  वाली  इमारतों  के

 किराये  के  रूप  में  दोनों  सरकारों  को  अब  तक  चण्डीगढ़  प्रशासन  को  कितनी  बकाया  राशि

 देय  है

 दोनों  सरकारों  ने  अब  तक  कितनी  राध  का  भुगतान  किया  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  पंजाब  और  हरियाणा  की  सरकारों  द्वारा  प्रयुक्त  इमारतों

 का  संधारण  चण्डीगढ़  प्रशासन  का  उत्तरदायित्व  है  ;

 यदि  तो  पंजाब  और  हरियाणा  को  सरकारों  द्वारा  इमारतों  के  प्रयोग  की

 अवघि  में  चण्डीगढ़  प्रशासन  द्वारा  कितनी  राशि  aa  की  गई  ;  और
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 19  1890  लिखित  उत्तर

 क्या  उपरोक्त  भाग  में  उल्लिखित  राशि  पंजाब  और  हरियाणा  की  सरकारों

 से  प्राप्त हो  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  att  श्रावास  eat  नगरीय  निकास  मन्त्रों

 के०  के०  :  2,57,16,339

 33,08,627  रुपये  कर्मचारियों  से  उनकी  परि लब्धियों  के  10

 शत  की  दर  से  मकान  के  किराये  की  मद  में  वसूल  किये  ।

 31  1969  तक  67.25  लाख  रुपए  ।

 जो  नहीं  ।

 Funds  for  Family  Planning  Programme

 2260.  Shri  Narain  Swarup  Sharma

 Shri  Ram  Swarup  Vidyarthy
 Shri  Om  Prakash  Tyagi  :

 Will  the  Minister  of  Health  and  Famiiy  Planning  and sna
 orks,  Housing  and  Urban

 Development  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  amount  allocated  for  family  planning  in  the  first  three  Five  Year  Plans

 separately;

 (b)  the  amount  earmarked  for  this  purpose  for  1969-70;

 (c)  the  amount  proposed  to  be  earmarked  for  family  planning  in  the  Fourth

 Plan

 (d)  whether  it  is  a  fact  that  sizeable  portion  of  the  funds  earmarked  for  family

 planning  are  not  utilised:  and

 (e)  16.0  ६0,  the  steps  being  taken  by  Government  for  proper  utilization  of  these

 funds  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  and  Works,

 Housing  and  Urban  Development  (Dr.  5,  Chandrasekhar)  :  (a):  The  following  amounts

 were  allocated  for  Family  Planning  during  the  first  three  Five  Year  Plans  :

 First  Plan  Rs.  65.00  lakhs

 (1951-56)

 Second  Plan  Rs.  497.00  lakhs

 (1956-61)

 Third  Plan  Rs.  2697,57  Jakhs

 (1961-66)

 (b)  Rs,  42  crores.

 (c)  The  Planning  Commission  have  tentatively  earmarked  a  provision  of  Re.
 300  crores  for  this  programme  during  the  Fourth  Plan.

 (0)  and  (९)  :  No.  Only  some  smaijl  portions  art  th, द्य  til  o  budget  provisions  for  family

 planning  remain  uoutilised  because  of  the  shortfalls  in  development  of  organisational
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 set  ups,  timelag  in  construction  activities,  short  utilisation  of  grants  etc.  Steps  are

 being  taken  through  periodic  discussions  with  the  States  to  ensure  that  the  various

 activities  relatipg  to  this  programme  are  adequately  stepped  up  to  ensure  timely  and  proper

 utilisation  of  funds.

 उत्तरो  बम्बई  में  निषिद्ध  वस्तुयें  को  बरामद गों

 2261.  at  नि०  to  भास्कर  :

 थ्री  रा०  बया  :

 बया  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  9  1968  को  उत्तरी  बम्बई  में  सीमाशुल्क

 मधघिकारियों  को  एक  ट्रक  के  5.5  करोड़  रुपये  के  मूल्य  के  निषिद्ध  वस्त्र  बरामद  हुए  थे  ;

 यदि  एक  तो  क्या  क्या  माल  बरामद  हुआ  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  बिदेशी  भी  गिरफ्तार  किये  गये  थे  ;  और

 उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 उप  प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :  और  :  इस

 प्रकार के  किसी  के  माल  के  9  1968  को  पकड़े  जाने  के  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 प्रलबत्ता  10  1968  को  बम्बई  के  सीमा-शुल्क  प्राधिकारियों  ने  लालबाग  में  छोड़े  हुए

 एक  ट्रक  में  से  5.35  लाख  रुपये  के  मूल्य
 का  नायलान  HT  तथा  चमकीला  धागा  पकड़ा

 तथा  अमी  तक  कोई  गिरफ्तारी  नहीं  की  गई  है  ।

 पंजाब  में  पानी  का  जमा  हो  जाना

 2262,  श्री  थी चन्द  गोयल  थो  दी०  पच्ची

 थ्री  बलराज  मधोक  ।  थी  बेशी  शंकर  शर्मा  :

 बनी  रणजीत  सिंह  :  श्री  हरदयाल  ।

 थो  छ्०  मि  समुद्र
 :

 क्या  सिचाई  तथा  घटिया  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच
 है  कि  पंजाब  राज्य

 पानी
 के

 जमा  हो  जाने
 से  बुरी  तरह  सै

 प्रभावित  है  ;

 क्या  पंजाब  सरकार  ने  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिये  एक  योजना  का  प्रस्ताव

 किया  है  और  उसने  केन्द्रीय  सरकार  से  कहा  है  कि  वह  चौथी  योजना  में  इस  गम्भीर

 en  को  हल  करने  के  लिये  इसे  वित्तीय  सहायता  दे  ;  भर

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  है  भर  इस  बारे  में  सरकार
 की

 अया  प्रतिक्रिया
 है

 ?

 40



 लिखित  उत्तर 10  1969

 सिचाई  तथा  विद्युत  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  सिद्ध  3qTz  :  यह  सूचना

 न  जमाव  था  | मिली  थी  कि  पंजाब  में  1966  ach के  दौरान  14  लाख  एकड़  भूमि  में

 इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिये  पंजाब  सरकार  से  कोई  विशेष  स्कीम  प्राप्त

 नहीं हुई  हैं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कनाट  नई  दिलो  को  नया  रूप  देना

 2263,  श्री  बे०  दास  चौधरी :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  शौर

 श्रीवास  तथा  नगर  विकास  मन्नी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  को  राजधानी  में  कनाट  प्लेस  को  नया  रूप  देने  में  सरकार  को  कितना  समय

 लगा  और

 इस  कितना  व्यय  होने  का  अनुमान  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर  श्रीवास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्रालय  में

 राज्य  मन्त्री  ब०  go  :  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका ने  कनाट  प्लेस के

 पूर्वाभास  सम्बन्धी  काय  को  1968  के  आरम्भ  में  शुरु  किया  था  ।  इस  कार्य  का

 प्रमुख  भाग  पूरा  हो  चुका  है  ।  केवल  पगडण्डी  इरादी  का  छुट-पुट  काम  पूरा  किया  जा  रहा  है  ।

 (a)  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  से  प्राप्त  सुचना  के  अनुसार  इस  कोम  पर  लगभग

 7.50  लाख  रुपये  खर्च  किये  जाने  हैं  ।  इस  खर्चे  में  सकुलर  पाक  के  भीतरी  भाग

 के  विकास  का  व्यय  सीमित  नहीं  है  ।

 हिन्दुस्तान  इन्सेक्टीसाइड्स  लिमिटेड

 2264.  श्री  दे०  सात  :

 डा०  सुशीला  नैयर  :

 प्रो  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  wit  खान  तथा  धातु  मन्त्री  यह  ब  i  की  कपा  करेंगे

 क

 हिन्दुस्तान  इन्सेक्टीसाइड्स  लिमिटेड  को  गत  तीन  वर्षों  में

 चोरी  तथा  भण्डार  में  कमी  होने  के  कारण  अथवा  अ्रन्यथा  वर्ष॑-वार  कितनी  हानि  हुई  ;

 क्या  इन  मामलों  की  जांच  को  गई  थो  और  यदि  at,  तो  इसका  क्या  परिणाम

 निकला  है  ;  और

 इसकी  कार्यप्रणाली  में  दोषों  का  पता  लगाने  तथा  इसको  सुधारने  के  बारे  में

 सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  शोर  खान  तथा  धातु  मन्त्री  में  राज्य  मन्त्री  ato  रा०

 :  कम्पनी  ने  हानि  की  दो  घटनाओं  की  सुचना  दी  —
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 (1)  1966-67  में  लगभग  11,336  मित  की  स्टाक  की

 (II)  1968-69  में  आग  लग  जाने  से  लगभग  10,621  रुपये  की  हानि  ।

 जी  1966-67  की  स्टाक  की  कमी  की  जांच  की  गई  थी  और  मालूम

 हुआ  कि  इस  के  लिए  निर्माण-पद्धति  में  वाष्पशील  सामग्री  का  वाष्पीकरण  तथा  देख-रेख

 हानियां  मुख्य  कारण  थी  ।  1968-69  में  भाग  दुर्घटना  के  लिए  नियुक्त  समिति  ने  जांच  करने

 के  बाद  आग  की  रोकथाम  के  उपायों  में  वृद्धि  के  लिए  सिफारिश  की  है  ।

 सरक।र  ने  कोई  विशेष  कदम  उठाना  आवश्यक  नहीं  aaa  ए
 >  क्यों कि  कम्पनी

 ने  मामलों  पर  पहले  से  ही  ध्याम  दिया  है  ।

 बिहार  में  ग्रामों  का  विद्युतीकरण

 2265.  श्री  कामेश्वर  fag:  ह ॥ |  सिचाई  कौर  वियात  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 x
 क्या  चौथी  योजना  के  अन्तर्गत  बिहार  ग्रामों  के  विद्युतीकरण  को  कोई

 योजना  प्राप्त  हुई  है  ;

 यदि  तो  प्रस्तावित  परिव्यय  विजय  तस्करी  किये  जाने  बाले  गांवों  की  संख्या

 तथा  बिजली  की  अपेक्षित  मात्रा  क्या  होगी  ;  और

 नजरिया  तथा  बेगूसराय  उप खण्डों  में  कुल  कितने  ग्रामों  का  faa  dlr

 किया  जायेगा  ;

 सिचाई  तथा  विद्युत  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  सिद्धेश्वर  :  और  :

 बिहार  राज्य  fast  बोड़े  ने  बिजली  विकास  के  सम्बन्ध  में  चौथी  पंचवर्षीय  के  प्रस्ताव

 भेजे हैं  ।  इन  प्रस्तावों  में  125000  सिंचाई  पम्पों  को  अजित  करने  और  लगभग  1250  ग्रामों

 को  बिजली  देने  के  लिये  50  करोड़  रुपये  की  व्यय  राशि  शामिल  है  ats  ने  सूचित  किया

 है  कि  इस  उद्देश्य  की  पूरी  के  लिए  लगभग  250  मैगावाट  बिजली  की  आवश्यकता  होगी  ।

 बिहार  राज्य  बिजली  ats  ने  सूचित  किया  है
 कि  विस्तृत  ग्राम  विजय  तस्करी

 कार्यक्रम  घन  की  उपलब्धता  के  अनुसार  वार्षिक  आधार  पर  बनाया  जा  रहा  है  और  कि

 1969-70  के  कार्यक्रम  को  अमी  अन्तिम  रूप  नहीं  गया है  ।  अतः  खगरिया  और

 बेगुसारी  उप-मण्डलों  के  कितने  ग्रामों  को  बिजली  दी  यह  ताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 खर्गारिया  सब-डिवीजन  गंगा  के  साथ  तहबन्द  का  निकाय

 2266.  श्री  कामेश्वर  सिह  सिचाई  तथा  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 मारेंगे  कि

 क्या  खगरिया  सब-डिवीजन  में  ए  कर  में  वर्ष  1969-70  में  गंगा  की

 आगामी  बाढ  को  रोकने  के  लिए  तट बन्ध  को  सु  किया  जा  रहा  है  ;
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 यदि  at  कितनी  राशि  व्यय  करने  का  अनुमान  है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारा  हैं  ?

 .
 सिचाई  तथा  विद्य त  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  सिद्धपुर  ca  से  :

 अपेक्षित  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 मेसी  ala  निधि  लिमिटेड  पर  कर  को  बकाया  राशि

 2267.  थ्री  कामेश्वर  क्या  वित्त  मंत्री  11  1968  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  28  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  निधि  लिमिटेड  से  आयकर  की  बकाया  राशि  वसूली  को  afer

 रूप  दे  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  उसके  कया  परिणाम  निकले  हैं  ;

 क्या  बचाया  राशि  को  वसूल  कर  लिया  गया है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  fra  मन्त्री  (sit  मोरारजी  :  और  :

 निर्धारण  वर्ष  19  59-60  से  1961-62  तक  की  अपीलों  का  अपीलीय  सहायक  आयकर

 आयुक्त  द्वारा  अब  फैसला  किया  जा  चुका  जिसके  कारण  28.30  लाख  रुपये  की  मांग

 घटाकर  11°37  लाख  रुपये  की  कर  दी  गयी है  ।  इन  कर-निर्घारण  वर्षों  के  सम्बन्ध  में

 fasffcat  ने  आय-कर  अपीलीय  न्यायाधिकरशा  के  यहां  अगली  अपील  की  है  ।  कर-निर्धारण

 वह  1962-63  के  सम्बन्ध  में  3.12  लाख  रुपये  को  एक  अन्य  मांग  अपीलीय  सहायक

 कर  आयुक्त  द्वारा  अपील  का  किये  जाने  तक  स्थगित  की  गयी  है  ।

 और  नहीं  ।  कर-निर्धारित  ने  कर-निर्धारण  ad  1959-60  से

 1961-62  के  सम्बन्ध  में  11.37  लाख  रुपये  की  मांग  की  बसूली  स्थगित  रखने  के  लिए

 आयकर  अपीलीय  न्यायाधिकरण  से  प्रार्थना  को  है  और  मामले  पर  अभी  विचार  किया  जा

 रहा  है  ।  कर-निर्धारित  ने  वसूली-स्थगित  कराने  के  लिये  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  से  भी

 की  जिस  पर  यह  निकाय  किया  गया  था  कि  यदि  कर-निर्धारित  5  लाख  रुपये

 अदा  करना  मजूर  करे  तो  दोष  मांग  की  वसूली  की  अदायगी  ad  आयकर

 aaa  न्यायाधिकरण  द्वारा  अपील  का  निपटान  होने  तक  स्थगित  की  जा  सकती  है

 परन्तु  कर-निर्धारिती  ने  फिर  से  दरख्वास्त  दी  है  जिस  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 निर्धारित  av  1962-63  के  सम्बन्ध  में  3.12  लाख  रुपये  की  मांग  अपीलीय  सहायक

 आयुक्त  द्वारा  अपील  का  फैसला  होने  तक  स्थगित  कर  दी  गयी  है  ।

 खगरिया  सब-डिवीजन  में  मिट्टीं  के  तेल  को  सप्लाई

 2268,  श्री  कामेश्वर  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  शौर  खान  तथा  धातु

 मन्त्री  18  1968  के  अतारांकित  seq  संख्या  1033  के  उन  के  सम्बन्ध  में  यह

 बताने  की  कया  करेंगे  कि  :
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 क्या  खगरिया  सब-डिवीजन  में  मिट्टी  के  तेल  की  सप्लाई  में  इस  बीच  सुधार

 हो  गया  है  ;  और

 1968  से  1968  की  अवधि  में  इस  सब-डिवीजन  को

 प्रतिमास  कितना  मिट्टी  का  तेल  दिया  गया  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  और  खान  तथा  धातु  मन्त्रों  त्रिगुण  aa):  जी

 ait

 1968  से  1968  at  अवधि  में  खगरिया  सब-डिवीजन  को

 मिट्टी  के  तेल  की  सप्लाई  के  मासिक  आंकड़े  निम्न  प्रकार  है
 :--

 किलो  लिटर

 1968  115

 1968  106

 1968  225

 1968  218

 1968  4}

 1968  140

 198 1968

 1968  172

 1968  197

 145 1968

 1968  197

 162 1968

 Revision  of  Pay  Scales

 2269.  Shri  Om  Prakash  Tyagi  :

 Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  pumber  of  posts  for  the  revision  of  scales  of  which  proposals  have  been

 received  by  his  Ministry  from  various  Ministries  during  the  last  two  years

 (०)  the  posts  in  respect  of  which  pay  scales  have  been  revised;  and

 (c)  The  number  of  posts  the  pay  scale  of  which  are  under  consideration  in  the

 Ministry  for  revision  at  present.

 The  Deputy  Prime  Minister  and  the  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  :  (3)
 . and  (b)  The  requisite  information  for  the  years  1966-67  and  1967-68  is  net  readily

 availablc.  This  will  be  collected  and  laid  on  the  Table  of  the  House  as  soon  as  possible.
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 (c)  The  information  is  not  readily  available:  regarding  the  number

 of  posts,  the  pay  scales  of  which  were  under  consideration  in  this  Ministry  as  op

 1.2.1969,  will  also  be  collected  and  laid  on  the  Table  of  the  House  alongwith  (a)  and  (b).

 बलिया  ate  श्राजमगढ़  में  मुनि  का  कटाव

 2270,  श्री  चण्डिका  प्रसाद  :  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गंगा  तथा  घाघरा  नदियों  द्वारा  क्रमशः  बलिया  तथा

 गढ़  में  भूमि  कटाव  किया  जा  रहा

 क्या  भारत  सरकार  के  मुख्य  इ  उत्तर  प्रदेश  सरकार  कौर  उन्होंने

 इसका  निरीक्षण  क्या  ओर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  को  क्या  सुझाव  गये  हैं  और  सरकार

 ने  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  सिद्ध  sae
 हां  ।

 केन्द्रीय  सिचाई  a  बिजली  मन्त्री  ने  गंगा  के  कटाव  स्थल  का  निरीक्षण  किया

 था  ।  घाघरा  के  कटाव  स्थलों  का  निरीक्षण  हाल  ही  में  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  और

 राज्य  सरकार  के  मुख्य  इ  जीनियरों  द्वारा  किया  गया  ar  ।

 बलिया  जिले  में  mage  पर  गंगा  द्वारा  कटाव  को  रोकने  के  लिए  राज्य

 सरकार  के  इंजीनियरों  द्वारा  बनाए  गए  प्रस्तावों  का  कुछ  दिन  पहले  पुनरवलोकन  किया

 गया  था  और  उन्हें  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  किफायती  स्कीम  बनाने  के  लिए  प्राप्त

 प्रयोग  करें  ।

 राज्य  के  इंजीनियरों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  घाघरा  के  साथ  तुर्तीवार  श्रीनगर  ब  घ

 के  36-38  नें  मीलों  के  क्षेत्र  में  रिटायर्ड  we  को  पुरा  कर  दें  और  बड़े  बड़े  गांवों  को

 जलमग्न  होने  से  बचाने  के  लिये  रिंग  बंधों  की  ब्पवस्था  की  सम्भाव्यता  की  भी  जांच  करें  ।

 उन्हें  यह  भी  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  कटाव-रोधी  उपायों  की  व्यवहार्यता  और  अथ  सम्बन्धी

 मामलों  की  जांच  के  लिए  अनुसन्धान  और  प्रारूप  अध्ययन  करें  |

 घाघरा  के  साथ  साथ  हाहा  नाला  बंघ  के  2-2  से  5  में  मील  के  क्षेत्र  में  रिटायर

 तट बन्ध  को  पुरा  करने  के  लिए  राज्य  के  इंजीनियरों  को  सलाह  दी  गई  है  ।

 Accounts  Maintsined  by  Indians  20  1090

 2271,  Shri  Jagannath  Rao  Joshi  :  Shri  Ranjit  Singh
 Shri  Atal  Bihari  Vajpzyee  :  Shri  Narain  Swarup  Sharma  ॥
 Shii  Suraj  Bhan:

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to
 state

 :

 (a)  the  total  amount  deposited  by  the  Indian  citizens  in  foreign  countries;

 (b)  the  names  of  such  persons  as  have  deposite  d  runeea  ह qd  rupees  t  en  thousand  or  more;  and

 (2)  the  suurces  from  which  they-got  this  money  ?

 4)
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 The  Deputy  Prime  Minister  and  the  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  (a)
 and  (0)  Necessary  information  regaiding  balances  as  at  the  end  of  December,  1968  15

 being  collected  and  a  statement  will  be  laid  on  the  Table  of  the  House.

 (c)  Normally  no  remittances  are  allowed  from  India  for  opening or  feeding  01

 individual  bank  accounts  abroad.  The  deposites  in  these  accounts  mostly  represent  or

 )  ave  been  created  out  of  the  earnings  abroad.

 विदेशों  को  घन  भेजना

 2272.  श्री  go  slay  :  al  क्‌०  लक प्पा  :

 थी  भोगेन्द्र  भा  : थ्रो  हिम्मतसिहका  :

 थी  रामावतार  फार्मा  : श्री  go  कु०  कापड़िया  :

 श्री  गाडिलिगन  गोड़  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताते  afl  कृपा  करेंगे  कि  :

 1965-66,  1966-67  तथा  1967-68  में
 विदेशी  कम्पनियों  अथवा

 बिदेशी  कम्पनियों  की  भारतीय  सहायक  कम्पनियों  ने  लाभ  कौर  लाभांश  के  रूप  में  faecal  को

 कितना  धन  तथा  यह  विदेशी  साधनों  से  प्रति  वर्ष  देश  में  शुद्ध  सामान्य  देयर  से  प्राप्त

 हुई  राशि  की  घुलना
 में  कितना  कम  अथवा  अधिक

 है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  ait  में  प्रति  वर्ण  लाभ  अथवा  लाभांदा  और  स्वामित्व

 तथा  तकनीकी  जानकारी  के  रूप  में  जो  घन  बाहर  भेजा  गया  ag  विदेशी  :  कम्पनियों  तथा  अन्य

 विदेशी  साधनों  से  देश  में  प्राप्त  हुई  सामान्य  शयन  को  राशि  से  अधिक  थी  ;  और

 तथा  इसे  स्थिर  रखने  के  लिए देश  क  आधिक  व्यवस्था  को  नष्ट  होने  से  बचाने

 विदेश  को  जाने  वाले  तथा  देश  में  आने  वाले  धन  को  बराबर  करने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 कप-प्रचलन  मन्त्री  तथा  faa  मन्त्री  मोरारजी  :  और  एक

 विवरण  लोक  सभा  की  मेज  पर  रख  दिया  गया  जिसमें  गैर-सरकारी  क्षेत्र  विदेशी

 स्वामित्व  की  कम्पनियों  को  विदेशी  कम्पनियों  की  भारतीय  सहायक

 विदेशियों  के  हाथ  कम  देयर  बेचकर  स्थापित  की  गयी  भारतीय  कम्पनियों  और  बिदेशी  पूजी

 के  बिना  केवल  बिदेशी  तकनीकी  सहयोग  प्राप्त  करने  वाली  अन्य  भारतीय  कम्पनियों  ढारा

 1965-66,  1966-67  और  1967-68  के  वर्षों  मे  लाभांश  और  अधिकार-दशक

 की  तथा  तकनीकी  जानकारी  के  बदले  दी  जाने  वाली  फीस  की  विदेश  भेजी  गई  कुल  रकमों

 का  ब्यौरा  दिया  गया  है  ।
 में  रखा  गया

 ।
 देखिये  संख्या  एल०

 इस  विवर  1967-68  के  आंकड़  विदेशी  स्वामित्व  की  कम्पनियों  द्वारा  विदेश  भेजी

 गई  लाम  की  रकमों  के  ही  है  ।  अन्य  सभी  प्रकार  की  प्राणों  के  सम्बन्ध  में  1967-68

 के  लिए  झ्रांकंड़  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 उपयु क्त
 वर्षो  में  विदेशों  से  प्राप्त  सामान्य  शेयर  पूजी  के  आंकड़े  उपलब्ध

 नहीं  है  ।  किसी  विशेष  वर्ष  में  विदेशी  स्वामित्व  की  कम्पनियों  के  लाभ  और  विदेशी  कम्पनियों
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 की  भारतीय  सहायक  कम्पनियों
 के  लाभांश  की  बाहर  भेजी  गई  रकमों  की  तुलना  उसी  वर्ण  में

 अल्प  संख्यक  विदेशी  दायर-होल्डरों  वाली  कम्पनियों  समेत  सारी  भारतीय  कम्पनियों  में

 विदेशियों  द्वारा  लगायी  गयी  वास्तविक  सामान्य  शेयर  पु  जी  को  रकमों  से  श्रमिक

 हट्टी  किसी  मी  हालत  उपयोगी  नहीं  है  ।  इसके  अलावा  किसी  वर्ण  में  बाहर  भेजी  जाने

 वाली  लाभ  alt  लाभांदा  की  कूल  रकम  का  सम्बन्ध  लम्बे  अर्से  से  भारत
 में

 लगी  कुल

 बकाया  विदेशी  पुजो  से  होने  वाली  आय से  जोड़ा  जा  सकता  है  ।  अधिकार-शिवं  और

 तकनीकी  जानकारी
 के  बदले  दी  जाने  वाली  फीस  की  बाहर  भेजी  गई  रकम  का  सम्बन्ध

 लगाई  गई  पू  जी  से  बिलकुल  नहीं  जोड़ा  क्योंकि  तकनीकी  सहयोग  के  बहुत  से

 करारों  में  सामान्य  शेयरों  में  fatal  पु  जी  के  लगाये  जाने  को  व्यवस्था  नहीं  होती  ।  देश  में

 तराने  वाली  वास्तविक  सामान्य  gait  का  सम्बन्ध  उस  वर्ष  में  सभी  भारतीय  कम्पनियों  में

 लगायी  गयी  नई  रकमों  से  है  और  उसकी  मात्रा  अन्य  बातों  के  साथ  इस  वात  पर  निमार

 रहती  है  कि  भारत  में  पूजी  लगाने  के  कितने  ग्रन्नसर  उपलब्ध  हैं  और  भारत  तथा  अन्य

 देशों  में  और  उस  ag  में  पूजी  निर्यात  करने  वाले  देशों  में  तुलनात्मक  दृष्टि  से  कितना  कितना

 लाभ  प्राप्त  किया  जा  सकता  है  ।  इस  प्रदान  में  देश  में  आने  वाली  और  देश  से  बाहर  जाने

 वाली  रकमों  की  तुलना  करने  के  लिये  कहा  गया  है  उससे  केवल  लम्बे  अस  के  दौरान

 किये  गये  सभी  वर्तमान  सहयोग  करारों  के  अन्तर्गत  इस  समय  देश  बाहर  भेजे  जाने  वाली

 रकमों  की  तुलना  वर्ण  विशेष  में  देश  में  आने  वाली  वास्तविक  नयी
 पू

 जी  से  की  जा  सकेगी  ।

 शायद  माननीय  सदस्य  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  देश  में  लगाई  गयी  विदेशी  पूजी  की  लागत

 जै
 बहुत  ज्यादा  @  पा  मुनासिब  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  जा  सकता  कि  भारतीय  उद्योगों

 में  मिलने  वाले  विदेशी  सहयोग  से  सम्बन्धित  भारतीय  रिजर्व  बेक  सर्वेक्षण-रिपोर्ट  के

 अनुसार  भारत  में  लगायी  गयी  विदेशी  पूजी  पर  होने  वाले  लाभ  का  अन्दाजा  वास्तविक

 विदेशी  पु  जी  कम्पनी  की  विदेशी  सामान्य  चुकता  पु  जी  और  उसकी  मुक्त  प्रारक्षित

 निधि  तथा  अधिशेष  का  अनुपातिक  विदेशी  की  तुलना  में  विदेश  भेजी  गयी  लाभांश

 की  रकम  के  अनुपात  से  सकता है
 ।  1960-61  से  1963-64  तक  के  वर्षों

 विदेशी  कम्पनियों  की  भारतीय  सहायक  कम्पनियों  के  सम्बन्ध  में  यह  अनुपात  5.4  प्रतिशत

 से  7.3  प्रतिशत  तक  शौर  विदेशियों  के  हाथ  कम  शेयर  बेच  कर  स्थापित  गयी  कम्पनियों

 के  सम्बन्ध  में  1.9  प्रतिदिन  से  3.4  प्रतिशत  तक  रहा  ।  ऐसा  कहा  जा  सकता  है  कि  विदेशी

 कम्पनियों  को  भारतीय  सहायक  कम्पनियों  को  हुए  बहुत  अधिक  लाभ  का  कारण  यह  है  कि

 ये  अधिकतर  1947  से  पहले  स्थापित  को  गयी  थीं  और  ये  देश  में  अच्छी  तरह  से

 स्थापित  ही  चुकी  जबकि  1947  से  बाद  नपो  भारतीय  कम्पनियों  जिन्हें  अभी  gee
 आधार  पर  होना  विदेशी  पु  जी  का  aa  कम  है  ।

 कुछ  प्राथमिकता-प्राप्त  उद्योगों  में  चुनाव  के  आधार  पर  विदेशी  से  gat  लगाये

 जाने  के  लिए  सरकार  प्रोत्साहन  देती  है  चाहे  लगायी  जाने  वाली  पूजी  नयी  पूजी  हो  या

 फिर  से  पूजी  के  रूप  में  लगायी  गयी  लाभांशों  की  रकम  हो  ।  परन्तु  लाभांश  की  रकम  के  विदेश

 भेजे  जाने  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  क्योंकि  अन्ततोगत्वा  विदेशियों  का  भारत  में  पूजी

 लगाने  का  उत्साह  कम  हो  जायगा  ।  विदेशी  सहयोग  के  करारों  को  जांच  करते  समय  सरकार

 प्रामतौर  पर  उत्पादों  के  निर्वात  पर  लगे  प्रतिबन्धों  को  हटाने  पर  जोर  देती  है  और  इस

 प्रकार  मुद्दा  कमाने  के  लिए  देश  की  निर्यात-क्षमता  बढ़ाने  का  प्रयत्न  करती  है  ।
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 eee

 सरकार  भारतीय  परामर्दादात्री  सेवाओं  का  उपयोग  करने
 के TN नो  लिए  भी  प्रोत्साहन  देती  है  ।

 आशा है  कि  देश  में  जानकारी  के  अधिकाधिक  aga  भिकारी-शल्कों  भर

 तकनीकी  जानकारी  के  शल्को ंके  सम्बन्ध  में  की  जाने  वाली  अदायगियों  की  रकमें  कब  हो

 जायेगी  ।

 गुजरात  के  नगरों  में  शह्दत  योजना

 73  श्री  नरेन्द्र  सिह  महिला  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  alt  निर्माण

 आवास  तथा  नगरों  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गुजरात  के  विभिन्न  नगरों  के  लिये  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  नगर  आयोजन  योजना

 के  अन्तर्गत  तैयार  की  गई  वृहत  योजना  का  व्यापक  ब्योरा  कया है  ate  उसकी  लागत

 कितनी  हैं  ;

 योजना  को  क्रियान्वित  करने  में  क्या  प्रगति  हुई  है  और  अब  तक  प्रत्येक  पर

 कितना  व्यय  हुआ  है

 क्या  उपबन्ध  करने  का sa  वस्तु  योजना  के  लिये  wae  पंचवर्षीय  योजना

 प्रस्ताव  है  ;  कौर

 ये  योजनायें  कब  पूरी  की  जायेगी  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  पोर  श्रीवास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  (sit

 था सम्भव  दिलाती- के  ०  के  ०  (@)  :  सूचना  एकत्रित  की  जा  रहीं  है  तथा

 sel  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 गुजरात  में  ग्राम  विद्युतीकरण  योजना

 2274  at  नरेन्द्र  fag  महिला  क्या  सिचाई  तथा  fara  मन्त्री  थ  ताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  गुजरात  में  ऐसे  गांवों  तथा  कस्बों  की  सख्या  कितनी  है  जिनमें  वर्ष  1968-69

 के  दौरान  ग्राम  विजय  तीसरा  योजना  के  अंतगर्त  बिजली  की  व्यवस्था  करने  का  विचार  है
 ?

 सिचाई  तथा  घटिया  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  सिद्ध  इवर
 :  गुजरात  सरकार

 ने  सूचित  किया  है  कि  1965-69  के  दौरान  अपने  राज्य  में  435  नई  बस्तियों  को  बिजली

 देने  का  उनका  विचार  है  ।

 गुजरात  में  श्रीवास  योजना

 2275  att  नरेन्द्र  सिह  महिला :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर

 gaia  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  गुजरात  राज्य  में  गत  चार  वर्षों  के  दौरान  विभिन्न  केन्द्रीय  आवास

 नहीं  के  अंतगर्त  कितने  नये  मकान  बनाये  गये  ;  और

 (a)  इससे  कितने  व्यक्ति  लाभान्वित  हुए  ?
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 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  site  श्रीवास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री

 के०  के
 ०

 :  ate  :  गुजरात  सरकार  से  प्राप्त  सुचना  के  अनुसार  31

 1968  तक  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  मन्त्रालय  की  विभिन्न  आवास  योजनाओं  के

 अंतगर्त  8084  रिहायशी
 यूनिट

 बनाए  गए  हैं  8054  परिवारों  को  लाम  हुआ  है  ।

 गुजरात  में  मकान  बनाने  सम्बन्धी  सहकारों  समितियां

 2276.  श्री  नरेन्द्र  सिह  महीडा  :  कया  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर

 ध्रावास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ह वर्ष  1967-68  में  गुजरात  में  मकान  बनाने  सम्बन्धी  सहकारी  समितियों  को

 केन्द्रीय  सरकार  ने  कितनी  राशि  का  अनूदित  दिया  ;  और

 गुजरात  में  जिलावार  उक्त  कितनी  समितियां  हैं  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर  arara  तथा  नगरीय  fasta  मन्त्री  (sit

 के०  के०  :  att  (a)  सहकारी
 आवास  समितियों  हाउसिंग

 कों  केन्द्रीय  सरकार  के  द्वारा  कोई  सीधा  अनुदान  नहीं  दिया  जाता  ।

 सहकारी  समितियों  तथा  अन्य  को  राज्यों  के  माध्यम  से  क्या  तथा  अनुदान  के  रूप  में  कैदी

 वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।  आवश्यक  सूचना  गुजरात  सरकार  से  एकत्रित  की  जा  रही

 है  तथा  जब  प्राप्त  हो  जावेगी  तो  सभा  पटल  पर  रख  दी  जानेगी  ।

 Representation  of  M.Ps,.  on  D.D.A.

 2277,  Shri  Kanwar  Lal  Gupta  Wil)  the  Minister  of  Health  and  Famil  Planning
 and  Works,  Housing  and

 Urban  Development  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  no  Member  of  Parliament is  represented  on  the  Dethi

 Development  Authority  and  its  standing  Committe?  ;

 (b)  if  so,  wheiher  Government  propose  to  amend  the  Delhi  Development  Autho-

 rity  Act  so  that  the  Members  of  Parliament  from  Delhi  i  be  nominated  on

 the  Authority  ;

 (c)  if  so,  when  ?

 The  Minister  of  Health  and  Family  Planning  and  Workers,  Housing  and  Urlan  Deve-

 lopment  (Shri  K.K.  Shah)  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  No.  Sir,  not  so  far,

 (c)  Does  not  arise,

 एलोपैथिक  तथा
 श्रायुवें दिक

 चिकित्सा  प्रशासित

 2278,  श्री  क़ंबर लाल  गुप्त  :
 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर

 श्रीवास  तथा  नगर  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  में
 भ्रायुवंदिक

 चिकित्सा  प्रणाली  के
 अनुसंधान  पर  कितनी  राशि

 व्यय  की  गई  ;
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 इसी  अवधि  में  ऐलोपैथिक  पर  कितनी  राशि  व्यय  की  गई  ;

 (7)  आगामी  तीन  में
 आयुर्वेदिक  चिकित्सा  प्रणाली  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये

 सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  किये  जाने  का  विचार  है  ;  और

 सरकार  द्वारा  संघ
 राज्य  त्तियों  में  maggie  अस्पतालों  एलोपैथिक

 अस्पतालों  की
 संख्या  कितनी  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  नियोजन  श्र  श्रीवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  ब०  सु०  :  रू०  94,20,0  55.15

 एलोपैथी  में  अनुसंधान  के  लिये  रू०  3,62,90,500

 (7)  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  में  रखा  गया  |

 देखिये  एल०  टी०  267/69

 (7)  सूचना  एकत्र  की  at  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 कोचीन  रिफाइनरी  लिमिटेड

 2279.  श्री  क०  लक प्पा  :.  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  ale  खान  तथा  धातु  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कोचीन  रिफाइनरी  लिमिटेड  के  कार्य  गत  पांच  वर्षों  में

 कोई  मुल्यांकन  किया  है  ;

 यदि  at,  तो  इस  अवधि  में  किस  प्रकट  ्  की  अनियमितताओं  का  पता

 चना  ;  और

 इस  बारे  में  aa  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 जी पेट्रोलियम  तथा  रसायन  शोर  खान  तथा  धातु  मंत्री  (sto  त्रिगुण  (#)

 हां  |  फारमेशन  एग्रीमेंट  और  कम्पनी  के  आटिकल्स  आफ  एसोसियेशन  के  कम्पनी

 के  जिनकी  नियुक्ति  सरकार  के  परामश  से  की  जाती  कम्पनी  के  लेखों  का

 करणा  ra  ना सायत  क
 क  मि

 भाडिट  करते  हैं  और  तत्पश्चात  इन  की  जांच  नियंत्रक  और  महालेखा  परीक्षक

 की  जाती  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 पेट्रोलियम  रसायन  मंत्रालय
 में  अधिकारियों  की  सेवा-नियति

 2280.  श्री  गार्डिलिगन  क्या  पैट्रोलियम  तथा  रसायन  मौर
 खान

 तथा  धातु

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 \
 उनके  मंत्रालय  पहली  1966  से  31  1968  को  अवधि

 में  कितने  राजपत्रित  और  अराजपत्रित  कर्मचारी  सेवा-निवृत  हुए
 ;

 श्वे
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 कितने  राजपत्रित  तथा  अराजपत्रित  कर्मचारियों  के  पेंशन  उप-दान  के  मामले

 31
 1968

 को  अलग-अलग  दो  एक  ay  ait  6  महीने  से  विचाराधीन  थे  ;

 इन  मामलों  का  निराले  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 (7)  ऐसे  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिये  कार्यवाही  की
 जा  रही  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  थ्री  ato  रा

 (®)  9

 शून्य  ॥

 और  प्रबल  नहीं  उठता  ।

 1968  में  बाढ़  के  कारण  क्षति

 2281.  et  गाडिलिगन  क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा

 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1968  में  राज्य-वार  बाढ़  के  कारण  बह  गये  गिर  गये

 पुलों  की  सख्या  कितनी  है  ;

 उसके  कारण  कितनी  क्षति  हुई  ;  और

 (7)  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  क्षति  को  रोकने  के  लिये  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्ध  ओवर  :  से  :

 जानकारी  राज्य  सरकार  से  इकट्ठी  को  जा  रही  है  और  यथासमय  सभा .  पटल  पर  रख

 दी  जाएगी  |

 नैफ्था  at  निर्यात

 22872.  शी  गारडिलिंगन  गौड़  क्या  पेट्रोलियम  रसायन  शौर  खान  तथा  ang

 मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 नवम्बर  तथा  1968  में  कितनी  मात्रा  में  agar  का  निर्यात

 किया  गया  तथा  गत  वर्ष  उन्हीं  महीनों  में  उसका  कितनी  माता  में  निर्यात  fear  गया  ;  कौर

 भारतीय  उद्योगों  में  नैफ्था  के  उपयोग  तथा  उसके  निर्यात  को  कस  करने  के

 बारे  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है
 र

 पोडियम  तथा  रसायन  अर  खान  तथा  धातु  मंत्री  (  डा०  त्रिगुण  सेन  )

 1967
 के  दौरान  निर्यात  को  गई  agar  की  मात्रा  1,  86,612  मीटरी  za

 थी  तथा  1968  के  तदनुरूपी  महीनों  में  81,171  मीटरी  टन  थी  ।

 उर्वरकों  और  पेट्रो-रसायनों  के  निर्माण  के  लिए  एककों  जो  नैफ्था  को  कच्चे

 माल  के  रुप  में  इस्तेमाल  करते  आयोजन  किया  गया  है  ।  कई  सन् यन्त्र  पहले  से  ही  कार्य  कर
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 यारा  a

 रहे  है  और  दूसरे  रूपांकन  HTT  निर्माण  के  विभिन्न  चरणों  में  जब  ये  सारे

 सन् यन्त्र  चालू  हो  तब  नैफ्था  की  समस्त  उपलब्ध  मात्रा  की  देश  में  a  दस्ते  पाल  होगा  ।

 मुद्रा  जालसाजी  करने  वाला  श्रन्तर्राष्ट्रोय  गिरोह

 2283  थी  चेंग लरा या  नायडू  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है'कि  भारत  तथा  विदेशों  में  मुद्रा  में  जालसाजी  करने  वाले

 राष्ट्रीय  गिरोह  के  बारे  में  उनके  मंत्रालय  के  पास  काफी  काम  आने  वाली  सुचना  मौजूद  है

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  गिरफ्तारी  की  गई  है  ;  कौर

 (7)  यदि  ह्  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 उप-प्रधान  मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  से  सम्भवत

 परवन  का  अभिप्राय  विदेशी  मुद्रा  के  अनधिकृत  लेन-देन  के  जाल-चैकों  से  है  ।  प्रदत्त  न

 इस  प्रकार  के  लेन-देनों  के  सम्बन्ध  में  महत्वपूर्ण  गुप्त-सुचना  ,  इकट्ठी  करता  रहता है  ।  तथ्यों

 तथा  परिस्थितियों  की  आवश्यकता  के  अनुसार  गिरफ्तारियां  भी  की  जाती  हैं  ।  यह  पता

 नहीं  चलने  से  कि  किस  मामले  अथवा  मामलों  के  समुह  के  बारे  में  सुचना  अपेक्षित  यह  संभव

 नहीं  है  कि  गिरफ्तारियों  की  संख्या  अथवा  उनके  ग्न्य  ब्यौरे  बताये  जा  सकें  |

 सुरत  में  के  निकट  निषिद्ध  वस्तुयें  का  पकड़ा  जाना

 2284  श्री  चंगलराया  नायडू  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  वापी  सीमा-शुल्क  अधिकारियों  2  1969  को

 सुरत  में  वापी  के  निकट  दमन  के  जुलाई  में  बलिया  गांव  में  4  लाख  रुपये  निषिद्ध  माल

 पकड़ा  था  ;

 यदि  तो  बया  क्या  माल  पकड़ा  गया  ;

 क्या  इस  मामले  में  fathaat aT  भी  हाथ  था  ;  ay

 x
 (a)  2  1969  को  सोमेश-तक  अधिकारियों  ने  बुनकर  के  निक  एक

 मोटर  टक  पकड़ा  था  और  उसमें  चाँदी  पकड़ी  थी  ?

 उपप्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  सोराबजी  से  वापी

 के  सीमा-शुल्क  कमंचारियों  द्वारा  '
 2  1969  को  कोई  माल  नहीं  पकड़ा  गया  ।  किन्तु

 30  1968  को  कलाई  नामक  स्थान  पर  4  बैलगाड़ियाँ  और  आटो  टांजिस्टर  टो

 धातु  ताश  तथा  ब्लेड  जसा  सामान  गया  जिसका  कुल  मुल्य  लगभग  2.36

 लाख  रूपये  होगा  ।  इसी  प्रकार  31  1968  को  प्राम  बलिया  में  नाईलान  पाया  धातु

 सूत  तथा  दालचीनी  जसी  वस्तुए  पकड़ी  गई  जिनका  मुल्य  कुल  लगभग  64,000  रुपये  होगा  |

 अब  तक  की  गई  जांच  पड़ताल  से  ऐसा  नहीं  कि  कोई  विदेशी  इस  मामले  में  ग्रस्त  है  ।

 भागे  जांच  पड़ताल  जारी  है  ।
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 31  1968  को  बल सार  में  लगभग  67,000  रुपये  मूल्य  की  109

 किलोग्राम  चांदी  के  साथ  कोई  9,000  रुपये  मुल्य  की  एक  एम्बेसेडर  कार  पकड़ी  गई  ।

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  के  विदेशो  विशेषज्ञ

 2285.  at  बादु  राव  पटेल  :  क्या  पैट्रोलियम  तथा  रसायन  alt  खान  तथा  धातु

 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 (%)  तेल  तथा  प्राकृतिक  ta  कमीशन  में  कितने  रुसी  कार्य  कर  रहे  है  तथा  ऊपर  के

 दस  रुसी  विशेषज्ञों  पर  विधिक  ad  कितना  उठाना  पड़ता  है  तथा  उनके  विधिक

 वेतन  और  उपलब्धियां  क्या  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इन्डियन  एसोसियेशन  आफ  पेट्रोलियम  साइंटिस्ट  एण्ड

 टेकनिशियनस  ने  तेल  तथा  प्राकृतिक  गैस  आयोग  और  मंत्रालय  से  अनुरोध  किया  था  कि

 भारतीय  विशेषज्ञों  की  नियुक्ति  रुसी  विशेषज्ञों  के
 अधीन  न  जिनमें  से  अधिकांश

 के  रूप  में  भारत  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  लिए  भेजे  गये

 (7)  उन  तीन  रूसी  विशेषज्ञों  के  नाम  क्या  हैं  जो  तेल  तथा  प्राकृतिक  ta  आयोग  में

 काम  कर  रहे  थे  और  जिनको  हाल  में  भारत  छोड़ने  के  लिए  कहा  गया  तथा  उसके  क्या  कारण

 हैं  ;  और

 क्या  यह  सच  है  कि  wea  और  चेक  विशेषज्ञ  शीघ्र  भारत  भा  रहे  हैं  तथा  यदि

 तो  कितने  तथा  कब  और  उस  पर  प्रति  ag  कितना  धन  व्यय  होगा  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  कौर  खान  तथा  धातु  मंत्री  त्रिगुण  aq

 समय  तेल  और  प्राकृतिक  ta  झ्रायोग  के  लिए  70  रूसी  विशेषज्ञ  काम  कर  रहे
 हैं  ।

 66  विशेषज्ञों  का  वेतन  तथा  तेल  att  प्राकृतिक  गस  आयोग  अदा  करता  है  तथा

 शेष  4  विशेषज्ञों  को  यूनाइटिड  नेशनस  डिवेलपमेंट  प्रोग्राम  द्वारा  अदायगी  की  जाती  है  ।  रूसी

 विशेषज्ञों  को  तेल  भीर  प्राकृतिक  गेस  आयोग  द्वारा  दिये  गये  वेतन  आदि  पर  वार्षिक  व्यय

 निम्न  प्रकार  है

 ||  वेतन  और  बीमा  प्रीमियम  Ro  27,49,200

 2  Bo सुसज्जित  निवास  स्थान  का  खर्च  5  ,94,000

 3  मेडिकल  अटेंडेंस  go  33,000

 रु०  33,76,200

 ऊपर  के  दस  रूसी  विशेषज्ञों  के  और  वेतन  आदि  निम्न प्रकार  है  :-

 नाम  पदनाम  विदेशी  मुद्रा  में  सदा  किये

 जाने  वाला  वार्षिक  वेतन

 रूपये

 1  मिस्टर  वी०ए०  नोगांवे  मुख्य  परामशंदाता  6380  0.00

 2  पाव लेन को  भूभौतिकी  पर  प्रवर  सलाहकार  53300.00
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 re  2  सफ़ा नोव  तल  al  विकास

 पटन  पर  प्रवर  सलाहकार  $3500.00

 53500.00 | ह  सोज़ो  लोग  प्यार  भूगर्भीय  सलाहकार

 .  अनोनव  व्यसन  पंक  विशेषज्ञ  53500.00 मे

 |  ए  ट्रिफनोव  मुख्य  व्यसन  इंजीनियर  और

 तकनीकी  सलाहकार  3500.00

 53500.00 ज  डिजुगकेव  व्यसन  के  मुख्य  इंजीनियर

 8.  at  सेमीजिन  उत्पादन  के  लिए  प्रवर  सलाहकार  53500.00

 9  "  कोजी  चनको  उत्पादन  के  लिए  मुख्य  इ  सीनियर  53500.00

 10  कौजी  लेव  एक  तेल  सत्र  के  लिए  मुख्य  इंजीनियर  53500.00

 सरकार  को  इन्डियन  एसोसियेशन  आफ  पेट्रोलियम  साइंटिस्ट  एण्ड  टेकनी

 शियनस  की  ब्रिद्यमानता  या  इसके  प्रर्थना-पत्र  की  बाबत  मालूम  नहीं
 है  ।

 1967  में  तेल  भर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  वैज्ञानिक  तथा  तकनीकी  अफसरों

 की  संस्था  ने  उक्त  आयोग  को  एक  अम्यावेदन  दिया  जिसमें  निम्न  पद  थे

 (1)  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  नियुक्त  विदेशी  विशेषज्ञों  की  बड़ी  मात्रा

 में  संख्या  |

 (2)  तेल  ute  प्राकृतिक  ta  आयोग  के  कई  निदेशालयों  में  निदेशकों  के  रूप  में  विदेशी

 विशेषज्ञों  की  नियुक्ति  ;  जिसके  परिणामस्वरुप  उनको  भारतीय  अफसरों  की

 गोपनीय  रिपोर्टों  को  लिखना ।  पुनरीक्षण  करना  और  भारतीय  बज्ञानिकों  एवं

 इंजीनियरों  की  भर्ती  के  लिए  चयन  बोर्डों  में  बैठना  पड़ता  था  ।

 (3)  दैनिक  कार्यों  विशेषतः  व्यसन  कार्यों  को  करने  के  लिए  निम्न  स्तरों  पर  विदेशी

 तकनीकों  की  नियुक्ति  और

 (4)  कई  युवक  विदेशी  नेशनलस  एक्सपर्ट  के  तौर  पर  नियुक्ति  ।

 तेल  और  प्राकृतिक  गेस  आयोग  कें  विज्ञान  एवं  तकनीकों  अफसरों  की  एसोसियेशन  ने

 अपने  अभ्यावेदन  में  यह  विचार  प्रकट  नहीं  किया  था  कि  रूसी  व्यक्तियों  से

 के  रूप  में  भारत  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  करने  के  लिए  भेजा  गया  था

 तेल  और  प्राकृतिक  गस  आयोग  के  विज्ञान  -  एवं  तकनीकों  अफसरों  को  एसोसियेशन  ने

 विदेशी  विशेषज्ञों  की  संख्या  में  धीरे  2  कमी  करने  और  केवल  ऐसे  विशेषज्ञों  को  लये  रखने

 का  सुभाव  जो  विशिष्ट  क्षेत्रों  जहां  पर  उनके  बराबर  भारतीय  योग्य  ब्यक्ति  अभी

 उपलब्ध  नहीं  सलाहकार  के  रूप  में  उक्त  आयोग  के  क।यंकलापों  में  पथप्रदर्शन  के  लिए

 उच्चतम  योग्यता  रखते  हैं  ।

 (7)  तेल  ate  प्राकृतिक गेस  आय  |  है|  |  के  4.0  nl या  fa  घटा यें  कर
 रहे  किसी  रूसी  विशेषज्ञों  को

 हाल  ही  में  भारत  छोड़ने  के  लिए  नहीं  कहा  गया  ।
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 (3)  किसी  नये  चेक  विशेषज्ञ  की  सेवाओं  को  हासिल  करने  के  लिए  इस  ana  कोई

 विशेषज्ञों  की प्रस्ताव  नहीं  हे  ।  परन्तु  फ्रांस  से  बेसिन  अ्रध्ययन  (
 Basin  studies  के  लिए  4

 सेवायें  प्राप्त  करने  का  एक  प्रस्ताव  कुछ  समय  के  लिए  विचाराधीन  रहा  ।

 Foreign  Exchange  violation  by  Education  resources  Centre,  New  Delh

 2286.  Shri  Ram  Swarup  Vidyarthi  Shri  Bal  Raj  Madhok  :

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  Shri  Narain  Swarup  Sharma  :

 Kumari  Kamla  Kumari

 Will  the  ‘Minister  of  Finance  be  pleased  to  refer  to  the  reply
 piven

 to  Unstarred

 Question  No.  135  on  the  11th  November,  1°68  and  state

 (a)  whether  the  reply  from  American  Trust  Educational  Resources  Centre,  New

 Delhi  hasਂ  since  been  received  and  a  decision  taken  in  the  mattor ;

 (b)  if  so,  the  nature  of  decision  taken  in  the  matter  and

 (c)  if  not,  the  reasons  for  the  delay  in  the  matter  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  the  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  (a)
 Yes,  Sir

 (b)  In  compliance  with  the  requirements  of  the  Foreign  Exchange  egulation  Act

 the  American  Trust  Educational  Resources  Centre  produced  the  Reserve  Bank  of  India

 permit  on  14th  January,  1969  and  the  books  were  duly  allowed  export  on  25th

 January,  1969

 (c)  Does  not  arise

 गुजरात  के  रसायन  उद्योग  के  लिये  प्राथमिक  अ्रचुसंधान  एकक  को  स्थापना

 2287  थ्री  रा०  Glo  प्रयोग  कया
 बैट्री  लिपि

 रसायन  alt  खान  तथा  धातु

 त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  है  कि  गुजरात  के  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंडल  के  सम्मेलन  ने

 हाल  में  केन्द्रीय  सरकार  से  मांग  की  है  कि  गुजरात  राज्य  में  रसायन  तथा  सम्बद्ध  उद्योगों  के

 बारे  में  प्रायोगिक  भ्रनुसंघान  एकक  तथा  अनुसंधान  समन्वय  यूनिट  स्थापित  किये  जा

 क्या  उसी  सम्मेलन  ने  रसायन  तथा  सम्बद्ध  उद्योगों  के  लिये  आवश्यक  परीक्षण

 सुविधाएं  के  उपलब्ध  करने  की  मांग  की  है  ;  और

 (7)  यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है

 पैट्रोलियम  तथा  रसायन  भीर  खान  तथा  घात  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  दा ०  रा०

 (#)  से  e  सुचना  इकट्ठी  को  रही  है  और  यथासम्भव  सभा  पटल

 रखीਂ  जायेगी  ।

 हृदय  रोग  पर  चाय  का  प्रभाव

 2288  थी  रा०  Flo  अ्रसीन  t4|  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर

 अप्रवासी  तथा  नगरोय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  हृदय  रोग  को  कम  करने  के  लिये  चाय  आवश्यक  है  ;  और

 यदि  at,  तो  सरकार  का  इस  विषय  पर  क्या  हष्टिकोण
 है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  ate  श्रावास  तथा  ania  विकास  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  (  श्री  ब०  सु  मृति  )  (  के  ऐसा  कोई  लाक्षणिक  प्रयोग  अथवा  अनुसंधान

 प्रमाण  हैं
 जिससे  यह  सिद्ध  हो  सके  कि  चाय  हृदय  रोग  को  कम  करने  के  लिए

 आवश्यक  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 neq  बम्बई  में  निषिद्ध  सोने  का  पकड़ा  जाना

 22389,  थ्री  lo  बरुआ  :

 श्री  नि०  ०  भास्कर

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  12  1968  को  मध्य  बम्बई  में  केन्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क  कलेक्टोरेट  ने  1.75  लाख  रुपये  के  मूल्य  का  स्विटजरलैंड  के  निशानों  वाला  एक  हजार

 तौला  सोना  और  3,000  रुपये  के  भारतीय  करेंसी  नोट  पकड़े  थे  ;

 यदि  तो  क्या  कोई  पकड़े  गये  हैं  ;  और

 उन  के  विरुद्ध कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 केन्द्रीय  उत्पादन उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रो  मोरारजी  :

 शुल्क  समाहर्ता  कार्यालय  के  अधिकारियों  ने  11  1968  को  कालबादेवी

 बम्बई  नके  सामने  वाले  मकान  से  स्त्री  ara  को  दस-दस  तोले  की  सोने  कुल

 11,663.800  ग्राम  वजन  की  अन्तर्राष्ट्रीय  दर  से  लगभग  98,442  रुपये  मुल्य  की  100

 सिल्लियां  तथा  .3,300  रुपये  की  भारतीय  मुद्रा  बरामद  को  |

 (@)  तथा  :  एक  व्यक्ति  गिरफ्तार  जिस  को  बाद  में  जमानत  पर

 छोड़  दिया  गया  ।  जांच-पड़ताल  पुरी  हो  गई  है  तथा  न्याय-निर्णय  की  कार्यवाही  चल  रही  है  ।

 पंजाब  तथा  हरियाणा  में  बिजली  को  कमी

 2290.  डा०  सुशीला  शेयर  :

 थी  श्रीचन्द  गोयल  :

 क्या  सिचाई  तथा  विद्य/तत  मंत्री  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भाखड़ा  जलाशय  में  कम  मात्रा  में  पानी  के  फलस्वरुप  पंजाब और  हरियाण

 में  बिजली  की  कमी  को  संकट  पदा
 होने

 की  संभावना
 है  ;
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 बिजली  की  कमी  आगामी  महीनों  में
 विशेषतः

 ama  कौर  मई  ag

 जायेगी  ;  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  सामना  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही

 की

 सिचाई  तथा  दिक्कत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्ध  ओवर  :  जी  aft

 भाखड़ा  जलाशय  में  कम  पानी  पड़ने  के  कारण  पंजाब  तथा  हरियाणा  में  बिजली  की  कमो  हो

 || |  | गई  है

 अप्रैल  और  मई  में  बिजली  उत्पादन  की  स्थिति  बरफ  पिघले  पानी  के  जलाशय

 में  आने  और  जलाशय  के  स्तरों  पर  निर्भर  है  ।

 उत्तरी  क्षेत्र  में  बिजली  पूति  को  स्थिति  ar  लगातार  पुनरवलोकन  किया  जा

 रहा  है  ।  पंजाब  और  हरियाणा  में  बिजली  की  कमी  को  न्यूनतम  करने  के  लिए  निम्नलिखित

 उपाय  किये  गये  हैं  अथवा  किये  जा  रहें  है  ;

 (a)  पंजाब  art  हरियाणा  में  सभी  उपलब्ध  ताप  तथा  डोजल  के  सेट  चालु  कर  दिये

 गये  हैं  ।

 (2)  भागीदार  राज्यों  तथा  सामान्य  निकाय  उपभोक्ताओं  ने  ऊर्जा  खपत  को  कम

 करने  के  लिए  पग  उठाए  हैं  ।

 (3)  भाखड़ा-न गल  बिजली  प्रणाली  को  दिल्‍ली  बिजली  प्रणाली  के  साथ  साथ  चलाने

 को  सम्भाव्यता  पर  विचार  किया  जा  रहा है  ।

 (4)  दिल्ली  में  इन्द्रप्रस्थ  बिजली  घर  से  fas ats  बिजली  केन्द्र  तक  एक  33  के०  वो०

 लाइन  का  निर्माण  आरम्भ  कर  दिया  गया  है  ।  इस  दिल्‍ली  से  40  मैगावाट

 फालतू  बिजली  पजाब  और  हरियाणा  के  इस्तेमाल  के  लिए  दी  जा  रही  है  ।

 श्राशुलि पीकों  दलों
 के  वेतनमान

 2291:  थी  श्रीचन्द  गोयल  :

 थ्री  स०  Alo  बनर्जी :

 बया  faa  मन्त्री  यह  बताने  को
 कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अनुवादकों  (  तृतीय  श्र  णी  संवर्ग

 के  210-10-290-1  रु०  के  वेतनमानों  वाले  पदों

 का  रुपये  के

 भ्रमित  वेतनमान  वाले  सहायकों  आशुलिपिक ों  के  अनुरूप/समान  माना  जाता

 यदि  तो  वे  किस  प्रकार  अनुरूप/समान  हैं  जब  कि  उनकी  वेतनमान

 तथा  वेतनवृद्धि  की  दरें  भिन्न  हैंਂ  ;
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 (7)  क्या  यह  सच  adt  है  कि  तृतीय  सो  dana  तथा  द्वितीय  श्रेणी  के

 सहायकों
 के  पदों  के  वेतनमान  केवल  270  रुपये  के  प्रकट  तक  ही  समान  हैं  तथा

 दोनों  पदों  की  वेतनवृद्धि  की  दरों  में  बहुत  अन्तर  है  ;  और

 (7)  यदि  तो  दोनों  प्रकार  के  पदों  को  एक  दूसरे  अनुरूप/समान  घोषित  किये

 जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  (  st  मोरारजी  देसाई  )  :  ऐसे  मामले  को

 छोड़कर  जिसमें  5-425  रु०  के  वेतन-मान  में  नकोई  करं

 रहे  भा गु लिपिक  सचिवालय में  5-45

 20-530  रु०  के  वेतन-मान  में  उत्तर  कर्तव्यों  तथा  जिम्मेवारियों  का  निर्वाह  अन्तर्निहित

 होने  के  कारण  सहायक  के  पद  पर  पदोन्नत  किया  जाता  उल्लिखित  पदों  को
 दत्त  क्यों

 तथा

 जिम्मेवा  रियों
 के  आधार  पर  तत् तुल्य  सभा  जाता  है  ।

 पदों  की  तत् तल् यता  पर  उनके  साथ  जुड़े  हुए  कर्तव्यों  तथा  जिम्मेवारियों  के

 संद  में  विचार  करना  होता  है  ।  वर्गीकरण  सम्बन्धी  अन्तर  जैसे  कि  tan  171  तथा  tat

 ॥ है|  तथा  वेतन-मान  विषयक  इस  प्रयोजन  के  निमित्त  संगत  नहीं  है  ।

 उल्लिखित  वेतन-मानों  के  लिये  270  रु०  की  स्थिति  के  उपरान्त  वेतन-वृद्धि

 की  दक्षता-राँधो के  स्थानों  का  तथा  अधिकतम  वेतन  अलग-अलग  हैं  ।

 (7)  जहां  तक  उनके  साथ  जुड़े  कत्त  क्यों  तथा  जिम्मेवारियों  का  प्रश्न  210-10-

 रु०  के  वेतन-मान  में  सहायकों  के  पदों  को

 रो०-15-450.:द०  रु०  के  वेतन-मान  में  सहायको ं/

 आशुलिपिक ों  के  पदों  के  तत् तुल्य  माना  जाता  है  ।

 बिहार  में  तेनुघाट  तथा  पतरातू  परियोजनाएं

 2292.  श्रीमती  इला  पाल  चौधरी  :  क्या  सिंचाई  तथा  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेगे
 कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  हजारीबाग  जिले  (  बिहार  में  तेनुघाट  wie  पतरातू

 परियोजनाओं  के  पूरा  होने  में  (1)  रूस  से  आयातित  मशीनरी  के  फालतू  पुर्जों  और  स्नेहक ों  के

 ara  में  बेकार  पड़े  होने  (2)  रांची  स्थित  भारी  इंजीनियरी  निगम  द्वारा  निमित  उपकरणों

 और  शक्तिशाली  बुलडोजरों  के  उपलब्ध  न  होने  के  बहुत  विलम्ब  हुआ  है  ;  और

 इस  में  सुधार  हेतु
 क्या

 कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  (  थी  सिद्ध  सवेर  प्रसाद  )  रूस  सें

 आयातित  मूत्रवाही  यन्त्रों
 के

 कुछ  फालतू  पुर्जे  न  होने  के  कारण  चालु  कार्याकाल  में  तेनुआ

 परियोजना  पर  कार्य  प्रगति  में  कुछ  थोड़ी  सी  कमी  रह  गई  थी  ।
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 easel  की  कमी  के  बारे  में  कोई  शिकायत  नहीं  हुई  है  ।  हैवी  इंजीनियरिंग

 अधिक  शाक्ति  वाले  बुलडोजर  नहीं  बनाती  ।  अतः  हैवी  इंजीनियरिंग  कार्पोरेशन  से

 किसी  उपकरण  की  अनुपलब्धि  के  कारण  कोई  विलम्ब  नहीं  हुआ  है  ।

 जहां  तक  पतरातू  परियोजना  का  सम्बन्ध  रास्त  में  उपकरण  के  गुम  जाने/पहले  चार

 यूनिटों  के  कई  स्थानों  के  कम  आने  के  यूनिटों  को  चालू  करने  में  कुछ  विलम्ब  हुआ  है  ।

 तेनुघाट  परियोजना  के  लिए  शीघ्र  अपेक्षित  कुछ  फालतू  पुर्जे  रूस  से  हवाई

 जहाज  द्वारा  मंगवाये  जा  रहे  हैं  ।  पतरातू  परियोजना  के  लिए  अपेक्षित  algae  गुम  हो  गये  है

 प्रथवा  कम  प्राप्त  हुए  हैं  उनके  सम्बन्ध  में  सम्भरकों  से  लिखा  पढ़ी  की  जा  रही  है  जिसका

 परिणाम  यह  हुआ  कि  आवश्यक  पुर्जे  उत्तरोत्तर  प्राप्त  हो  गए  और  पहले  तीन  यूनिटों  को

 नमदा  1966,  1967  और  1968  में  चालू  कर  दिया  गया  ।  चौथे  यूनिट  को

 1969  में  चालू  करने  के  लिए  कोशिश  की  जा  रही  है  ।  100-100  मैगावाट  के  शेष

 दो  यूनिटों  को  1970  के  gate  में  पूरा  करने  का  कार्यक्रम  बनाया  गया है  ।  इन  दो  यूनिटों  के

 लिए  उपकरण  की  समय  पर  प्राप्ति  के  प्रश्न  पर  निरन्तर  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  |

 औद्योगिक  faa  निगम

 2293  थी  प्रेमचन्द  वर्मा  sit  दे०  अमान

 श्री  ष् ०  लक प्पा  थ्री  ए०  श्रीधरन

 डा०  सुशीला  न  थर

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  औद्योगिक  वित्त  निगम  के  कार्यकरण  की  कोई  जांच  की  गई  है  ;

 यदि  af,  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  कमियों  का  पता  लगाने  तथा  निर्धारशा  में

 निसार  करने  के  लिए  किसी  विशेषज्ञ  को  सेवायें  प्राप्त  करने  का  है
 ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्रों  है... |  मोरारजी  देसाई  और  (a)  निगम

 के  काम  की  जांच  करने  के  लिए  1953  में  औद्योगिक  वित्त  निगम  जांच  समिति  नामक  एक

 संसदीय  समिति  (  जिसे  *'सुचेता  कृपलानी  कहा  जाता  है  )  नियुक्त  की  गयी  थी

 समिति  ने  ।  1953  को  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  थी  ।  सरकार  ने  जांच  समिति  की  बहुत  सी

 सिफारिशें  मान  ली  थीं  ।  इन  सिफारिशों  के  परिणामस्वरूप  निगम  के  संगठन  में  आवश्यक

 परिवर्तन  करने  जैसे  अवैतनिक  अध्यक्ष  और  वेतनभोगी  कालिक  प्रबन्ध  निदेशक  की

 जगह  पर  वेतनभोगी  अध्यक्ष  और  एक  महाप्रबंधक  को  नियुक्ति  करने  और  कार्यकारी

 समिति  के  बजाय  केन्द्रीय  समिति  बनाने  के  लिए  1955  में  औद्योगिक  वित्त  निगम  अधिनियम

 1948  में  सको धन  किये  गये  थे  ।  औद्योगिक  वित्त  निगम  जांच  समिति  की  सिफारिशों  ak

 निष्कर्षों  तथा  इन  सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  के  फैसलों  का  ब्यौरा  30  1954  को

 समाप्त  होने  वाले  aa  की  निगम  की  छठी  वार्षिक  रिपोर्ट  के  जो  लोक  समा  की  मेज  पर  रख

 दी  गयी  परिशिष्ट  ्ग्च श्  और  ग्प्छ्ु  में  दिया  गया  है  ।
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 नी  EEE

 बाद  में  प्राक्कलन  1962-63  (  तीसरी  लोक  सभा  |  ने  निगम  के  काम-काज

 सम्बन्ध  में  जांच  का  काम  हाथ  में  लिया  और  इस  समिति  की  लोक  सभा  में  पेश  को

 गयी  समिति  की  11  1963  की  छत्तीसवीं  रिपोर्ट  में  दी  गयी  हैं  ।  प्रावकलन  समिति  की

 उपयु क्त
 रिपोर्ट  में  दी  गयी  सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  दिये  गये  उत्तरों  पर  सरकारी

 उपक्रमों  से  सम्बद्ध  समिति  ने  3  1965  की  अपनी  दसवीं  रिपोर्ट  (  तीसरी  लोक  सभा  ))
 में  विचार  किया  art

 सरकारी  उपायों  से  सम्बद्ध  समिति  ने  1969  में  निगम  के  कार्य  की  जांच  का

 काम  भी  शुरू  कर  दिया  था  और  उसने  निगम  तथा  सरकार  के  प्रतिनिधियों  से  जबानी

 ताछ  करने  का  काम  पुरा  कर  लिया  है  ।

 यह  सवाल  पदा  ही  नहीं  होता  ।

 उत्पादन  प्रफुल्ल  का  पूरी  क्षण

 पी  सीताराम  केसरी  :  क्या  चित्त  मंत्री  25  1968  के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  2023  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  चन्दा  समिति  द्वारा  उत्पन्न  प्रतीक  के  पुनरीक्षण  केशुभाई  के  बारे  में

 अपेक्षित  सुचना  का  जिसका  कि  वचन  दिया  गया  इत  बीच  संकलन  कर  लिया  है  ;  और

 यदि  तो  वह  कब  तक  समा-पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  (  श्री  मोरारजो  देसाई  )  माग  तथा  :

 हां  ।  सूचना  सकता  किया  जा  चुका  है  तथा  सदन  की  मेज  पर  रखे  जाने  के  लिए  उसे

 अलग  से  संसद  कार्य  विभाग  को  भेज  दिया  गया  है

 उड़ीसा  में  सुनारों  के  लिए  रोजगार  की  व्यवस्था  करना

 229 5.  श्री  चिन्तामणि  पाशियग्रहो  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :'

 बया  उड़ीसा  सरकार  ने  उड़ीसा  के  सुनारों  के  लिये  रोजगार  की  व्यवस्था  करने

 के  लिये  कोई  योजना  पेश  की  है  ।

 यदि  तो  आरम्भ  से  ले  कर  1968  तक  aa  सरकार  ने  सुनारों

 को  सहायता  देने  के  लिए  उड़ीसा
 के  लिए  कोई  धनराशि  स्वीकार  की  है  ;  और

 (7)  उड़ीसा  में  सुनारों  के  लिए  अब  तक  राज्य  सरकार  द्वारा  कितनी  तथा  व्या

 सहायता  दी  गई  है  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )  :  सुनारों  के  पुनर्वास

 की  योजनाएं  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बनायी  गयी  थी  और  वे  1963  में  सभी  राज्यों

 जिनमें  उड़ीसा  सरकार  भी  foa  2 इह  भेजी  गयी  थीं  ।
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 केन्द्रीय  सरकार  ने  उड़ीसा  सरकार  को
 दिसम्बर

 आखिर  1968  तक  61  लाख

 रुपये  की  रकम  ऋण  के  रूप  में  पेचीदगी  दी  है  जिससे  वह  सरकार  विस्थापित  सुनारों  को  सुनारी

 से  fart  gat  धन्धों  में  बसने  में  सहायता  के  रूप  में  ऋण  दे  सके  ।  इसके  उड़ीसा  की

 सरकार  द्वारा  सुनारों  के  बच्चों  को  तकनीकी  प्रशिक्षण  सम्बन्धी  सुविधाएं

 देने  में  खर्च  किये  गये  31.95  लाख  रुपये  की  प्रतिदिन  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 की  गई  है  ।

 (7)  उड़ीसा  की  सरकार  द्वारा  विस्थापित  सुनारों  को  जो  सहायता  दी  गयी  उसमें

 उनको  वैकल्पिक  धंधों  में  बसने  के  लिए  am  सम्बन्धी  खेती  के  घंटों  में  लगने  तथा

 काम-दिलाई  दफ्तरों  के  जरिए  नौकरी  के  मामलों  में  सुनारों  के  बच्चों  तथा  कम

 उम्र  वाले  सुनारों  को  दिक्षा  सम्बन्धी  सहायता  तथा  तकनीकी  प्रशिक्षण  की  सुविधाए  शामिल

 उड़ीसा  सरकार  द्वार  सुनारों  को  अन्य  घंटों  में  बसने  के  लिए  31-3-1968  तक  50  लाख

 रुपये  ऋण  के  रूप  में  मंजूर  किये  गये  हैं  ।

 गुजरात  में  धरोई  सिचाई  परियोजना

 2296.  To  रा०  परमार  :  क्या  सिचाई  तथा  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  जल  तथा  faa  आयोग  ने  गुजरात  राज्य  में  घरों

 सिचाई  परियोजना  का  अनुमोदन  कर  दिया  है  और  सरकार  इस  की  तकनीकी  तौर  पर  मंजूरी

 यदि  तो  योजनाओं  शरीर  प्राक्कलनों  तथा  किये  जाने  वाले  ठेके  का  ब्यौरा

 क्या  है  और  इस  परियोजना  को  आराम  करने  तथा  पुरा  करने  के  लिये  कोई  समय  सीमा

 की  गई  है  ;

 + | (  )  यदि  तो  इत  बारे  में  इस  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ;  भर

 उसकी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 सिचाई  तथा  faa  मन्त्रालय  में  उप-मान्त्रो  सिद्ध  sax  :  नहीं  ।

 से  :  गुजरात  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  परियोजना  वर्तमान  मोती  फते हवा डी

 परियोजना  की  कमान  में  70000  एकड़  जमीन  को  सिचाई  पत्र की  करने  और  मेहसाना  जिले

 में  1,  18,600  एकड़  की  सिचाई  करने  के  अहमदाबाद  शहर  और  गांधी  नगर  की

 जलपूर्ति  सम्बन्धी  मागों  के  पुरा  करने  के  लिए  बरोई  पर  साबरमती  के  ऊपर  एक  जलाशय  का

 निर्माण  परिकल्पित  है  ।  योजनाओं  के  सिचाई  सम्बन्धी  मागों  को  मनोनीत  लागत  12.76.

 करोड़  रुपये  है  |

 परियोजना  की  स्वीकृति  के  सम्बन्ध  में  विचार  करने  के  qe  अंतरराज्यीय  पन्नों  की  जांच

 को  जा  रही  है  ।
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 श्रमजीवी  लोगों  में  क्षयरोग  का  प्रकोप

 2297.  श्री  स०  मो ०  बनर्जी  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  ate

 mata  तथा  नगर  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रमजीवी  लोगों  में  क्षयरोग  का  प्रकोप  बढ़ता  जा

 रहा  है  ;  और

 (a)  यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर  श्रीवास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्रालय

 में  राज्य  मन्त्री  (  चीन  Fo  at  )  श्रमजीवी  लोगों  में  क्षय  रोग  का  प्रकोप  बढ़ता

 जा  रहा  है  इसके  कोई  प्रमाण  नहीं  हैं  ।

 (a)  राष्ट्रीय  क्षयरोग  नियंत्रण  कार्यक्रम  जिसके  अंतगर्त  सारी  आबादी  को  लाने  की

 व्यवस्था  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  से  चलाया  जा  रहा  है  ।  इस  कार्यक्रम  की  मुख्य-मुख्य  बातें

 इस  प्रकार  हैं  (1)  प्रत्येक  जिले  में
 सर्वा  गपूर्ण  क्षयरोग  क्लीनिकों  की  स्थापना  करना  (2)

 प्रमख  राज्यों  के  मुख्यालयों  में  सचल  एककों  से  युक्त  प्रशिक्षण  एवं  प्रदर्शन  केन्द्रों  को  स्थापना

 करना  (3)  शिल्प  चिकित्सा  के  गम्भीर  रोगियों  के  पुथबकौकर  रा  तथा  उनके  उपचार  के  लिये

 पलंगों  की  व्यवस्था  करना  (4)  बी०  सी०  जी०  का  टीका  लगाना  और  (5)  क्षयरोग  क्लीनिकों

 में  रोगियों  को  निःशुल्क  दवाइयां  देना  ।

 कतर  की  चिकित्सा  के  लिये  ध्रतुसंघान

 2298,  को  स०  मी ०  धनजी  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  धौर

 grata  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  कसर  की  चिकित्सा  के  लिये  कोई  अनुसन्धान  शिया  जा

 रहा  है  ;  और

 (a)  यदि  zt,  तो  क्या  इस  बारे  में  विदेशी  विशेषज्ञ  की  राय  ली  गयी

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर  ध्रावास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्रालय  में

 राज्य  मन्त्री  (  श्री  ब०  सु०  मूर्ति  )  wat  में  अनुसंधान  महामारी  उत्तक

 विकृति  प्रतिरक्षा  विज्ञान  और  शीघ्र  रोग  निदान  के  सन्दर्भ  में  किया  जा  रहा  है  और

 इससे  उन  तरीकों  का  विकास  होगा  जिनसे  बिमारी  को  रोका  तथा  इलाज  किया  जा  सकेगा

 जी  नही ं।

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों
 के  लिये  मंहगाई  ad  को  पुरी  तरह  से  निष्प्रभावी  करना

 क्रि  स०  मो०  बुर्जों  :  कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  के  संगठन  के  इस  प्रस्ताव  पर  विचार

 कर  रही  है  कि  मंहगाई  को  मत्त  से  पुरी  तरह  से  निष्प्रभाव  किया  जाये  ;
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 उर्द  थी यदि  तो  क्या  इस  बारे  में  कोई  बातचीत  em  a
 और

 (7)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  wat  (  घरों  मोरारजी  देसाई  )  :  से  संयुक्त

 परामर्शदाता  तंत्र  की  राष्ट्रीय  परिषद  की  1968  में  हुई  बैठक  में  कर्मचारी  पक्ष  अन्य

 बातों  के  साथ  साथ  कीमतों  की  वृद्धि  के  qa  निराकरण  के  आघार  पर  मंहगाई  मत्ता  मंजूर

 किये  जाने  के  cet  को  उठाया  था  ।  इस  मामले  पर  चर्चा  नहीं  हो  न्यूनतम

 वेतन  से  सम्बन्धित  qe  को  पंचनिर्णय  के  लिए  जाने  के  प्रश्न  को  लेकर  कुछ  मतभेद  हो

 जाने  के  कारण  राष्ट्रीय  परिषद  की  बैठक  स्थगित  हो  गई  थी  ।  इस  मामले  को  परिषद  की

 27-28  1968  की  dom  में  फिर  से  चर्चा  के  लिये  कार्य-सूची  में  शामिल  किया  गया

 था  |  परन्तु  तब  इस  मद  पर  विचार  स्थगित  कर  दिया  गया  था  ॥

 उच्च  मध्यम  वर्ग  के  लिए  asta  निर्माण  योजना

 2300,  थी पू  मु०  सईद :

 थ्री  मशिभाई  जे०  पटेल  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  site  ara  तथा  नगरीय  fant  मंत्री

 सह  बताने
 को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  sama  ने  उच्च  मध्यम  वर्ग  के  लिए  मकान  निर्माण  योजना

 बनाई है  ,

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्या  और

 { i
 \  यह  क्र  क्रियान्वित  हो  जाएगी

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  श्रीवास  तथा  निरोध  विकास  स्त्री  (  थी  aro

 के ०  शाह  )  :  जी  नहीं  ।

 तथा  :  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 निदेशों  के  sat  में  भारतीय  लोगों  के  खाते

 2301.  श्री  यज्ञदत्त  बर्मा  :  नया  faa  मंत्री  16  1968  के  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या
 4592  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  मेयर  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  लोगों  दारा  1220  .  खातों  में  विदेशों  के  बैंकों  में  जमा  कराई  गई

 कुल
 राशि  के  बारे  में  सूचना  इस  बीच  प्राप्त  कर  ली  गई  है

 ;  are

 यदि  तो  gar  ब्यौरा  व्या  है  ?

 a * उप-प्रचीन  मंत्री  तथा  वित्त  (
 श्री  मोरारजी  देसाई  )  :  और  (a)  यह

 सुचना  इकट्ठी  करने  में  कुछ  समय  लगेगा  ।  यह  सुनता  यथासम्भव  जल्दी  सभा  की  मेजर

 बर  रख  दी  जायगी  ।
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 2302.  श्री  यज्ञदत्त  शर्मा  :  थी  मृत्युन्जय  प्रसाद  :

 थी  कवर लाल  गुप्त  थ्रो  मीणा  लाल  :

 श्री  श्री  गोपाल  साब  :  थ्री  पराजित  सिंह  :

 थ्रो  शारदा नन्द  :  श्री  जगन्नाथ  राव  जोशो  :

 थ्रो  श्रोंकारसिह  :  धरी  सुरज

 श्री  रामगोपाल  शालवाले  : श्री  वश  नारायण  fag  :

 ० |  जी०  ब०  सिंह  :  श्री  अटल  बिहारो  वाजपेयी :

 eit  हरदयाल  देवगण  : थ्री  सु०  Fo  कापड़िया  :

 क्या  faa  मन्त्री  11  1968  के  अ्रतारांकित  wat  संख्या
 60  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fr

 बया  तथा  समाचार  पत्रों  को  दान  देने  वालों  तथा  ame

 दाताओं  के  बारे  में  जांच  पूरी  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ;

 (7)  क्या  दान  देने  वालों  तथा  अ  दाताओं  में  से  कुछ  क़रा  विदेशी  एजेंट  होने  का  पता

 चला  है  ;  और

 यदि  तो  उनके  नाम  तथा  पते  कया  है  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )  :  नहीं

 यह  प्रशन  नहीं  उठता  |

 अभी  TH  इस  बारे  में  कोई  सबूत  नहीं  है  कि  दान  देने  बालों  में  कोई  गी  विदेशी

 एजेन्ट था

 यह  प्रदान  नहीं  उठता  |

 पाकिस्तान  जाने  वाले  व्यक्तियों  के  लिए  विदेशी  मुद्रा

 2303.  श्री  Ho  ato  ular  बया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 कया  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  जाने  वाले  व्यक्तियों  को  केवल  20  रुपये  कौ

 विदेशी  मुद्रा  ले  जाने  की  अनुमति  दी  जाती  और

 यदि  तो  क्या  सरकार
 का  यह  राशि  बढ़ाने  विचार  है  क्योंकि  वह

 यात्रियों  के  लिये  पर्याप्त  नहीं  है  ?

 उप-प्रधान  सन्नी  तथा  faa  मन्त्री  (  श्री  मोरारजी  देसाई  )  :  नहीं  |  भारत

 से  पाकिस्तान  जाने  वाला  प्रत्येक  भारत  में  खरीदे  गये  टिकट  के  आधार  ara  से

 रवाना  होते  समय  हवाई  अड्डों  श्र  बन्दरगाहों  पर  स्थित  अधिकृत  व्यापारियों  के
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 कार्यालयों  से  तथा  हवाई  अड्डों  शौर  बन्दरगाहों  पर  काम  करने  वाले  लाइसेंस  शुदा  मुद्रा  बदलने

 वालों  (  मनी-चेंबर  )  से  30  भारतीय  रुपयों  तक  के  पाकिस्तानी  नोट  और  रेजगारी  खरीद

 सकता है  ।

 यह  भारतीय  रिजर्व  बक  द्वारा  यात्रा  के  प्रयोजन  और  उसके  लिए  विदेशी  मुद्रा

 देने  की  नीति  के  अनुसार  व्यापारिक  यात्रा  आदि  के  लिए  दी  गयी  विदेशी  मुद्रा  के

 होती  है  ।

 यह  सवाल  पदा  ही  नहीं  होता  t

 दिल्लो  की  गन्दी  बस्तियों  में  anal  को  मरम्मत

 श्री  म०  ato  सोंधी  :  नया  स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन  ate

 प्रवास  तथा  नगरोय  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृप  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गई  दिल्ली  नगरपालिका  तथा  दिल्ली  नगर  निगम  गन्दी

 बस्तियों  में  मकानों  की  मरम्मत  तथा  पुन  निर्माण  करने  को  ग्र नुम ति  नहीं  देते  ,  और

 यदि  तो  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकार  द्वारा  इन  लोगों  को  भूमि  के  प्लाट  क्यों

 नहीं  दिये  जाते
 ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर  श्रीवास  ,  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री

 (  शी  के०  के०  शाह  )  :  नहीं  ।  फिर  उन  क्षेत्रों  में  मकानों  पुनः  निर्माण  की

 अनुमति  नहीं  जिन्हें  स्लम  (  क्लियरिंग  एण्ड  इम्प्रवमेन्ट  )  1956  की  धारा  9  कें

 झधघीन  क्षेत्र  (  क्लीयरेंस  एरिया  )  घोषित  कर  दिया  गया  है  ।

 (a)  इसका  प्रति  केवल  तभी  जब  कभी  *'क्लोयरेन्स  एरियाजਂ  में  भवनों  को

 गिराया  तब  प्रभावित  व्यक्ति  इस  प्रकार  की  सुविधाओं  के  लिए  पात्र  जो  उन्हें

 उपयु क्त
 अधिनियम  और

 ।
 या  गन्दी  बस्ती  सफाई  योजना  के  अधीन  प्राप्य हैं

 ।

 पी०  एल०  480  निधियां

 2305,  श्री  जाज  फरनेन्डोज  :  थी  रानेन

 थ्री  योगेन्द्र  वर्मा  !  थ्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 श्री  मोरेश्वर  कविता  :  थ्रो  प्रदर्शन  :

 ail  जनादेश  :

 कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  वर्ष  के  अन्त  तक  भारत  में  कितनी  राशि  की  पी०  एल०  480  की  निधियां

 जमा  हो  गई  थीं  ;

 देश  में  भिन्न  परियोजनाओं  में  पी०  एल०  460  के  अन्तर्गत  प्राप्य  कितनी

 राशि  काम  में  लाई  गई  है  ;  और
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 देश  में  कितनी  राशि  की  निधियां  बि  ना  प्रयोग  nz a  कि  द  दि  न  ण्य  a  ast | हि  4ST  हैं  तथा  उन्हें  उनका

 faq  प्रकार  प्रयोग  करने  का  सुभाव  है
 ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  (  att  मोरारजी  देसाई  पी०  एल०  480  के

 अन्तर्गत  (  जिसे  पी०  एल०  480  प्रतिरूप  fafa  कहा  जाता  है  ),  भारत  के  हाथ

 वस्तुओं  के  बेचे  जाने  से  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  की  सरकार  को  1956 से  31  1968

 तक  कुल  2083  करोड़  रुपये  की  रकम  प्राप्त  हुई  ।

 इस  रकम  में  से  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  की  सरकार  ने  1956  से  31

 1968  तक  यह  खर्च  किया

 (  करोड़  रुपये  )

 1129 (i)  भारत  सरकार  को  ऋण

 341 (ii)  भारत  सरकार  को  अनुदान

 (iil)  भारत  सरकार  के  परामर्श  से  भारत-स्थित  भारत-अमरीकी  संयुक्त

 sant  को  दिये  गये  कुलਂ  67

 (iv)  संयुक्त  राज्य  भ्र मे रिका  का  ad  150

 ee  ee

 जोड  1717

 31-12-1968  को  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के  पास  उपलब्ध  पी०  एल०  480

 प्रति-रूप  रकम  366  करोड़  रुपये  की  थी  ae  निम्नलिखित  प्रयोजनों  के  लिए  खर्चे  की

 जानी  है
 :

 (  करोड़  रुपये  )

 भारत  के  आर्थिक  विकास  की  प्रायोजनाओं  के (  1)

 q  के  लिए  भारत  सरकार  को  ऋण  168

 भारत  के  आर्थिक  विकास  की  प्रायोजनाओं  के (ii)

 प्रबन्ध  के  लिए  भारत  सरकार  को  अनुदान  33

 67 (iii)  कूले  ऋण

 98 (iv)  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  का  खच

 —_—

 366

 Sales  Tax  Department  of  U.  P

 2306,  Shri  Molahu  Prasad  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  refer  to

 the  reply  given  t  Un  ‘red  Question  No  1955  on  the  25th  November  1968  and

 state

 (a)  the  time  an  ubour
 पल

 to  be  involve  in  collecting  the  figures  about  the

 receipt  of  amount  and  the  arrears
 in  66  and  upto  the  3151.  March.  1967  in  regard  to
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 the  traders  registered  with  the  Sales  Tax  Department  of  U.  P.  along  with  their  names  and

 addresses;  and

 (b)  the  details  of  the  amount  written  off  during  the  above  period  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  the  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  :  (a)
 As  op  3ist  March,  1967,  there  were  82,353  dealers  registered  under  tocal  sales  tax

 and  46,332  dealers  registered  under  Central  sales  tax  in  Uttar  Pradesh.  Collection  of
 information  about  receipt  of  amount  of  tax  and  arrears  of  tax  in  1946  and  upto  the  3181
 March,  1967  together  with  names  and  addresses  of  all  such  dealers  will  involve  enormous
 time  and  labour  which  would  not  be  commensurate  with  the  purpose  sought  to  be  achi-
 eved  through  this  question.

 (b)  During  the  year  1966  and  during  the  first  three  months  of  1967,  Rs,  5.87
 Jakhs  and  Rs.  2,66  lakhs  respectively  were  written  off

 fowards
 sales  tax  in  Uttar  Pradesh.

 Supply  of  Canal  Water  in  District  Basti  U.P.

 2307.  Sbri  Molahu  Prasad  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 to  refer  to  the  reply  given  to  Unstarred  Question  No.  4684  on  the  16th  December,  196%
 and  to  state  :

 (a)  whether  the  information  about  the  inadequate  Supply  of  canal  water  fed  by
 Bhakhera  Lake  in  district  Basti,  U.  P.  has  since  been  collected;

 (b)  if  so,  the  details  thereof;  and

 (c)  if  not,  the  reasons  for  the  delay  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar

 Prasad)  :  (a)  Yes,  Sir.

 (b)  The  construction  of  Bhakhera  Canal  II  was  taken  up  during  the  First  Five
 Year  Plan  and  the  canal  was  commissioned  10  years  back.  The  total  length  of  the  Main

 Canalis  9  miles  2  furlongs  which  ends  near  Sabjanwa  ino  District  Gorakbupur.  The

 maximum  area  irrigated  from  this  canal  was  4365  acres  in  the  year  1966-67.  Irrigation
 from  this  canal  is  done  maioly  in  Rabi.  Duting  Kharif  very  little  irrigation  is  done  from

 this  canal  as  the  water  available  in  the  Tal  is  not  adequate.  The  capacity  of  the  canal

 being  insufficient,  some  delay  does  occur  in  the  water  reaching  the  tail,  Normally,
 water  reaches  the  tailon  the  7th  day  fromthe  day  of  its  opening  and  it  irrigates  the

 area  at  its  tai]  also  so  far  as  Rabi  irrgation  is  concerned,

 The  area  in  the  command  of  the  tubewell,  constructed  in  village  Bhagora,  is  higher
 and  could  not  be  irrigated  by  Canal  water.  A  tubewell  was,  therefore,  constructed  for

 providing  irrigation  in  this  area  which  was  excluded  from  the  canal  command,  The  Ca-

 nal  at  present  is  not  capable  of  carrying  its  full  authorised  discharge.  Steps  have  already

 been  taken  for  putting  the  Canal  in  order,

 (c)  Does  not  arise.

 Realisation  of  Central  Taxes

 2308.  Shri  Molaho  Prasad:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  refee  to

 the  reply  given  to  Unstarred.Quastion  No.  163  on  the  11th  November,  1968  regarding
 the  tax2s  realized  by  the  Central  Government  and  state  :

 (a)  the  reasons  for  not  prescribing  any  language or  recognised  languages,  in  which

 the  tax-payers  sbould  keep  their  accounts;  au and
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 (b)  whether  arrangemeaots  would  be  made  to  keep  the  accounts  in  different  Income

 Tax  Circles  in  future  in  the  languages  which  are  prescribed  for  the  text-books  in  educa:
 tional  institutions  in  those

 crices
 ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  the  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  :  (a)
 It  has  not  been  considered  necessary  by  Government  to  prescribe  any  language  or  langua-

 ges  in  which  the  tax  payers  should  keep  their  books  of  accounts,  These  books  are  gene

 rally  maintained  either  in  English  or  in  the  regional  language  and  the  Income-tax  Officers
 who  are  entrusted  with  the  examination  of  the:e  books,  are  generally  quite  conversant
 with  these  languages,

 (b)  Since  no  accounts  are  required  to  be  maintained  in  the  Income-tax  Ofiices,

 this  question  does  not  arise,

 पैट्रोलियम  उत्पादों  शौर  कच्चे  तेल  का  श्रायात

 2309,  श्री  हरदयाल  देवपुरा  :

 श्री  fac  ना०  शास्त्री  :

 क्या  पैट्रोलियम  तथा  रसायन  alt  खान  तथा  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 मात्रा  में  कच्चे  तेल  अ
 गिर  rr
 is  दि  के

 लि  यम  उत्पादों के चोथी  योजना  अवधि  में  कितनी

 आयात  का  अनुमान

 चौथी  योजना  अवधि  में  तेल  तथा  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  आयात  पर  कितनी

 विदेशी  मुद्रा  के  व्यय  का  अनुमान

 faa
 हि  द  द  दि  क  ह इस  समय  भारत  में  कच्चे  तेल  का  त्पादन

 होता  है  att  विदेशों  से

 कितना
 आयात  किया  जाता

 देश  में  कच्चे  तेल  की  कूल  कितनी  आवश्यकता  कौर

 इसकी  चौथी  योजना  को  अवधि  में  कच्चे  तेल  और  पेट्रोलियम  उत्पादों  की

 कितनी  आवश्यकता  होगी  ?

 पैट्रोलियम  तथा  रसायन  att  खान  तथा  धातु  मंत्री  त्रिगुण  सेन  )  और

 मौजूदा  अनुमानों  के  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  वर्तमान  yea  की  दर  से

 650.70  करोड़  रुपए  की  लागत  से  72.3  मिलियन  मीटरी  टन  अशोधित  तेल  के  आयात

 किये  जाने  की  संभावना है  |
 लगभग  52.56  करोड़  रुपये  की  लागत से  लगभग  3.3

 मिलियन  मीटरी  टन  की  कुल  मात्रा  के  कुछ  पेट्रोलियम  पदार्थों  का  भी  शायद  आयात  करना  पड़े

 और  (=)  1968  के  दौरान  देश  की  कच्चे  तेल  की  कुल  आवश्यकता  16.1

 मिलियन  मीटरी  टन  जिस  में  से  5.8  मिलियन  मीटरी  टन  का  उत्पादन  देश  में  किया

 गया  ate  10.3  मिलियन  मीटरी  टन  का  आयात  किंया  गया  ।

 (3)  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  कच्चे  तेल  की  आवश्यकताओं  का  अनुमान  इस

 समय  116  मिलियन  मीटरी
 टन

 हैं
 और  विभिन्‍न

 पेट्रोलियम
 पदार्थों  का  106  मिलियन

 मीटरी टन  ।
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 dal  द्वारा  वैयक्तिक  ऋण  को  योजना  पुनः  चलाना

 2310,  et  हरदयाल  देवगुण  :

 थ्रो  जाज॑  फरनेंडीज  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  के  रिजर्व  बेक  ने  गेर-सरकारी  बैंकों  द्वारा  वैयक्तिक

 ऋण  की  पुनः  व्यवस्था  करने  की  एक  योजना  का  अनुमोदन  कर  दिया  और

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या
 कारण  है  ?

 रिवेंज उप-प्रधान  तथा  वित्त  मंत्री  (at  मोरारजी  :  कौर  (a)

 बेक  गेर  सरकारी  बैंकों  द्वारा  पुनः  वैयक्तिक  ऋण  दिये  जाने  की  कोई  योजना  मंजूर  नहीं  की

 है  ।.  पर  कुछ  बैंकों  ने  उपभोक्ताओं  को  किराया-वरीद  के  लिए  ya  देने  के  लिए  वैयक्तिक

 ऋणों  की  योजना  जारी  की  चूकि  ऐसी  योजनाओं  से  इ  जीनियरी  सम्बन्धी  उद्योगों  को

 मंदी  का  प्रभाव  दूर  करने  में  सहायता  मिलती  है  और  बेक  अपनी  अधिशेष  का

 कारी  ढंग  से  उपयोग  भी  कर  सकते  इसलिए  ford  बैंक  ने  इन  योजनाओं  पर  कोई

 बाघ  नहीं  लगाया  है  |

 Production  and  Distribution  of  Solvent

 2311,  Shri  Maharaj  Singh  Bharati:  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  and

 Mines  and  Metals  be  pleased  to  state  the  time  by  which  the  production  and  distribution  of

 solvent  would  be  taken  over  by  Government  which  is  at  present  imported  and  distributed

 by.  the  foreign  companies  ?

 The  Minister  of  Petroleom  and  Chemicals  and  Mines  and  Meta!s  (Dr.  Triguna  Scn)  :

 Petroleum  Solvents  are  not  being  imported.  At  present  most  of  th:  solveats  are  produced

 and  marketed  by  oil  companies  in  the  private  sector.  There  are  proposals  for  the  manu-

 facture  of  solvents  in  the  public  sector  also  and  the  Haldia  Refinery  is  being  designed  to

 produce  solvents,

 उत्तर  प्रदेश  के  सूखा-ग्रस्त  क्षेत्नों  को  सह  कि  |  ता

 2312.  थी  रणजीत  fag  :  श्री  gto  च

 थ्री  बलराज  सघोष  :  श्री  बेरी शंकर  शर्मा  :

 at  हरदयाल  देवपुरा  :

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  के  सुखा-प्रीत  आठ  जिलों  में  सूखे  का  सामना  करने

 के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  एक  करोड़  रुपये  की  सहायता  के  लिए  अनुरोध  किया  और

 यदि  तो  सरकार  की  उस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 69
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 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रो  मोरारी  इ  हाँ  ।

 (@)  :.  भारत  सरकार  ने  राहत  ae  पुनर्वास  सम्बन्धी  विभिन्न  कार्यों  के  ag  के  लिए

 1968-69
 भें भय  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  अधिक  से  अधिक  80  लाख  रुपये  की  स्वीकृति

 कलकत्ता  में  नगरीय  विकास  बेक

 2313.  श्री  ई०  Ho  नाप नार  थ्री  भगवान  दास  :

 थो  सी ०
 कए  चक्रपाणी  :  श्री  उमा नाथ  :

 व्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  ag  सच  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  के  राज्यपाल  ने  गे  र-सरकारी  क्षेत्र  में

 कत्ता  में  '
 नगरीय  विकास  स्थापित  करने  और  प्रमुख  उद्योगपतियों  तथा  व्यापार  सार्थों  के

 हाथ  में  इक्विटी  शेयर  होने  का  सुभाव  दिया  कौर

 (a)  यदि  तो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  की  प्रतिक्रिया  कया  है  ?

 उप  प्रधान  मंत्रो  तथा  वित्त  मोरारजी  :  (#)  पता  चला  है  कि  afeaqa

 बंगाल  के  राज्यपाल  ने  11  1968  को  भारतीय  वाणिज्य  भौर  उद्योग  मण्डल  संघ

 द्वारा  आयोजित
 '
 कलकत्ता  की  चुनौतीਂ  चैलेंज  आफ  नामक  सम्मेलन  का

 उदघाटन  करते  समय  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  नगर  fasta  बेक  स्थापित  करने  का  सुभाव

 दिया  था  att  साथ  ही  उद्योगपतियों  तथा  व्यापारियों  से  इस  सम्बन्ध  में  अपने  विचार  प्रस्तुत

 करने  का  अनुरोध  किया  था  ।  बाद  में  सरकार  और  उद्योगपतियों  तथा  व्यापारियों  के  बीच

 हुई  बातचीत  में  यह  निश्चय  किया  गया  है  कि  इस  प्रस्ताव  पर  विस्तारपूर्वक  विचार  करने

 के  लिए  एक  कार्यकारी  दल  का  गठन  किया  जाय  जिसमें  व्यापारियों  भर

 पतियों  के  प्रतिनिधि  शामिल  हों  ।

 चूकि  अभी  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विस्तृत  प्रस्ताव  तेयार  नहीं  गया  है  और

 न  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  औपचारिक  रूप  से  अभी  तक  कोई  प्रस्ताव  आया  इसलिए  इस

 समय  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  कोई  प्रतिक्रिया  सम्भव  नहीं  है  ।

 आयकर  के  निर्घारण  में  समय  का  लगना

 थ्री  समर  गुह  :  नया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  किः

 गत  तीन  वर्षों  में  सरकार  ने  आय-कर  अपवर्तकों  के  विरुद्ध  कुल  कितने  मामले

 दायर  किये  और  ऐसी  आय  की  अनुमानित  कितनी

 क्या  यह  सच  है  कि  कई  मामलों  में  कर  निर्धारण  करने  तथा  इसे  वसूल  करने  पर

 दस  वर्ष  से  भी  अधिक  समय  लग  जाती  है  !

 यदि  तो  ऐसे  मामलों  की  संख्या  कितनी  ओर
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 सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  कि  आय-कर  के

 निर्धारण  करने  तथा  इसको  वसूल  करने  पर  2  वर्ष  से  अधिक  समय  न  लगें  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  पिछले  तीन  वर्षो  के

 दौरान  जिन  मामलों  में  छिपाया  गयी  आय  पकड़ी  गयी  थी  उनकी  संख्या  और  उनमें  पकड़ी  गयी

 आय  को  रकम  नीचे  दिए  अनुसार  है

 ay  मामलों  की  छिपाया  रकम

 संख्या  )

 1965-66  24,16:  20,76,35,490

 1966-67  29,294  32,91,94,837

 1967-68  32,951  40,19,11,000

 (=)  कर  का  निर्धारण  तथा  कर  की  ये  दो  अलग-अलग  कार्य हैं
 ।  करन

 निर्धारकों  का  काम  तो  कानून  में  निर्दिष्ट  वधि  के  अन्दर  पुरा  करना  होता  है  ।  यह

 कर-निर्घारण  वह  1067-78  तक  चार  बर्ष  की  थी  ।  कर-निर्धारण  वर्ष  1968-69  के  लिए

 तीन  वर्ष  की  है  तथा  कर-निर्धारण  ay  1969-70  के  लिए  तथा  उससे  आगे  के  वर्षों  के  लिए

 इसे घटा  कर  दो  ay  कर  दिया  गया  है  ।

 वसूली  के  बारे  कर-निर्धारित  द्वारा  कर  की  मांग  का  नोटिस

 अदायगी  में  देरी मिलने  की  तारीख  से  35  दिनों  की  भ्र वधि  के  भीतर  की  जानी  चाहिये

 होने  बकाया  रकम  भरदा  होने  की  तारीख  तक  बकाया  रकम  पर  9  प्रतिशत  की  दर  से

 ब्याज  वसूल  किया  जाता  है  ।  कमी-कभी  जब  कर-निर्धारण  के  बारे  में  विवाद  होता  है

 अथवा  कर-निर्धघारिती  की  आर्थिक  स्थिति  बिगड़  जाती  है  तो  कीमतों  में  अदायगी  की  सहूलियत

 दी  जाती  है  ।  कुछ  विद्वेष  परिस्थितियों  के  कारण  कर  की  वसूली  में  देरी  हो  जाती  है  ।

 सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  तथा  उसे  इकट्ठा  करने  में  लगने  वाला  समय

 तथा  श्रम  प्राप्त  परिणामों  के  अनुरूप  नहीं  होगा  ।

 उपयुक्त  भाग  के  उत्तर  में  बताई  गई  स्थिति  को  देखते  कर-निर्धारशों

 के  सम्बन्ध  में  यह  सवाल  नहीं  उठता  |  वालियों  के  सम्बन्ध  इस  प्रयोजन  के  लिए  दो  ag  की

 समय-सीमा  बांधना  सम्भव  नहीं  है  ।

 Construction  of  Dam  at  Tilari  River  on  Mabarashtia  and  Goa  Border

 2315.  Shri  Shashi  Bhushan  :  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 to  state.

 (a)  when  the  work  on  the  dam  at  Tilari  river  on  the  border,  of  Maharashtra  and

 Goa,  as  approved  by  the  planning  Commission,  is  likely  to  be  completed

 (b)  the  estimated  increase  in  agricultural  production  on  completion  of  this  dam;

 (c)  the  terms  on  which  Goa  and  Maharashtra  Governments  have  agreed  to

 construct  (this  dam  jointly;  and

 >
 (d)  the  reaction

 of  Government  thereto

 (
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 ee)

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddbeshwar
 Prasad)  (a)  The  project  report  received  from  the  Government  of  Maharashtra  is  under
 technical  scrutiny  inthe  Central  ए

 upproved.
 ater  and  Power  Commission

 and
 has  not  yet  been

 (b)  The  additional  agricultural  production  is  estimated  at  0.84  lakh  tons  of
 foodgrains  and  3.77  lakh  tons  of  sugarcane.

 (c)  The  terms  are  yet  (o  be  finalised  by  the  two  Governments,

 (d)  Does  not  arise.

 Release  of  Dirty  Water  for  Irrigation  Purposes  in  Delhi

 2316.  Shri  Shashi  Bhushan  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  to  a  news  item  that  even

 dirty  water  is  not  made  available  for  irrigation  purposes  to  1,200  farmers  around  Delhi

 whereas  ho  had  assured  the  farmers  of  Mukandpur  Kamalpur  and  Dahipur  some  time

 back  that  dirty  water  of  Corporation  Sewage  Treatment  Plant  would  be  made  available
 to  them;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  Water  Supply  Department  of  Delhi  Municipal

 Corporation  and  Dethi  Administration  authorities  released  water  for  four  farms  only  and
 the

 rest
 of  the  crops  were  not  irrigated;  and

 (c)  if  50,  the  total  loss  of  crops  as  a  result  thereof  and  the  reaction  of  Government
 thereto  ?

 The  Deputy  ‘Minister  inthe  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar

 Prasad):  (a)  to(c)  A  statement  is  attached.

 Statement

 The  Supply  of  eff  tuent  from  the  North  Sewage  Treatment  Plant  has  been  stopped
 on  the  advice  of  Health  authorities  who  held  that  use  of  that  water  for  irrigation  in  areas

 close  to  the  intake  of  water  supply  for  Delhi  involves  risk  of  contamination,  which
 would  seriously  endanger  the  safety  of  water  supply  for  the  Capital.

 In  order  to  devise  some  means  whereby  effluent  water  can  be  utilised  without  the
 risk  of  pollution  of  water  supply  to  Delhi,  the  Union  Minister  of  Irrigation  and  Power

 inspected  the  area  twice  on  !6.4.19{8  and  5.12.1968.  Having  regard  to  all  aspects  of
 the  problem,  it  was  considered  that  restoration  of  supply  of  sewage  effluent  for  irri-

 gation  in  this  area  could  be  considered  only  after  a  bund  is  constructed  to  keep  out  the
 Yamuna  flood  waters.  A  scheme  is  accordingly  being  drawn  up  for  a  segregation  embanke«
 ment  along  the  Yamuna  from  Wazirabad  Barrage  to  Bawana  Escape.

 In  the  meanwhile,  arrao  gements  have  been  made  by  the  Delhi  Administration  for

 supply  of  water  to  about  5.0  acres  of  the  area  from  Western  Yamuna  Canal,

 Criticism  by  Shri  Jagadguru  Shankaracharya  of  Family  Planning  Programme

 2317.  Shri  Shashi  Bhushaa  ;  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  and
 Works  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  state:

 whether  Government’s  attention  has  been  drawn  tothe  uews-item  that  the

 Jagadguru  Shankaracharya  of  Puri  has
 severely  cirticised  the  Family  Planning  and  hag

 12



 10  1969

 described  Family  Planning  as  antireligious,  discrimina  fary Oly  dtl ध  d  immoral  and  has  asserted
 that if  this  continues,  the  Hindus  would  be  finished  in  India  in  due  course;

 (b)  if  so,  Government’s  reaction  thereto;  and

 (c)  whether  Government  propose  to  discuss  this  matter  with  the  religious  leaders
 so  that  no  abstacle  should  stand  in  such  national  matters  in  the  name  of  religion  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry of  Health  and  Family  Planning  and  Works,
 Housing  and  Urban  Development  (  | हि |  5.  Chandrasekhar)  :  (a)  Yes,  a  news-item  to  this
 effect  appeared  in  some  news-papers  on  the  27nd  December,  1962.

 (b)  Th?  family  planning  progiamme  is  not  taken  as  religious  issue  but  is
 advocated  as  a  secular  movement  relatcd  essentially  to  the  socio  economic  development
 of  the  people  of  al!  communities  and  equally  applicable  on  a  voluntary  basis  to  all  citizens,
 irrespective  of  caste,  creed,  religion  or  sex,  Facilities  under  this  programme  are  made
 available  equally  to  all  citizens  and  are  accepted  by  all  communities  generally,

 (c)  The  policy  of  the  Government  of  Indiais  to  involve  all  leaders  of  public
 opinion  in  the  programme,  irrespective  of  their  religious  affiliation.  Accordingly  there  is
 no  proposal  to

 hold  discussion  with  the  religious  Jeadors  perse,

 Bungalow  Allotted  to'Sheikh  Abdullah  After  His  Last  Release  from  Jail

 2318.  Shri  ‘Hukam  Chand  Kachwai  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning
 and  Works,  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  116  bungalow  allotted  to  Sheikh  Abdullah  from  official  quota,  after

 his  last  release  from  Jail  still  stands  in  his  pame,  or  the  same  has  since  been  vacated;

 (b)  the  head  under  which  this  allotment  has  been  made  and  the  amount  being

 paid  by  him  as  rent  of  the  bungalow  per  month  to  Government;

 (c)  the  amount  paid:  प्र  him  प्  the  form  of  rent  and  for  other  facilities  provided
 in  the  bungalow  to  Government  since  the  date  of  allotment  and  the  amount  due  from  him

 for  rent  and  other  facilities  during  this  period;  and

 the  amount  of  arrears  still  due  from  him  on  this  account  ? (d)

 The  Minister  of  Health  and  Family  Planning  and  Works,  Housing  and  Urban  Develop-
 ment  (Shrik.  Shah)  :  (a)  The  bungalow  still  stands  allotted  in  the  names  of  Sheikh

 Abdullah,

 (b)  The  allotment  has  been  made  on  purely  temporary  basis  and  he  is  paying  rent

 @  Rs.  178/-  per  month  towards  the  bungalow  and  an  adhoc  rentof  Rs.  100/-  per  month

 for  furniture.

 (c)  Asum  of  Rs.  3,874.10  has  been  paid  by  him  as  rent  for  the  bungalow  and

 furniture  for  the  period  ending  February,  1950,

 (d)  No  arrears  of  rent  are  due  fiom  him.

 हरिहरपुर  के  निकट  खिरोड़  नदी  पर  जल  कपाटों  का  निर्माण

 2319.  .
 श्री  भोगेन्द्र  का  क्या  सिरा  तथा  faa  मंत्री  18  1968  के

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  987  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  मुरंडा  आदि  के
 निकट  खिरोड़  नदी  पर  जल  कपाटों

 गेटों  )
 के  निर्माण  के  प्रस्ताव  की  जांच  इस  बीच

 प्री
 हो  गई

 द
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 (=)  यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  और

 क्या  मोहिनी  नदी  के  दोनों  ओर  के  तटबंधों  के
 निर्माण

 के  प्रस्ताव  को  अन्तिम

 रूप  दे  दिया  गया  है  गौर
 उसको  स्वीकृति  दे  दी  गई  है  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्ध  शहर  :  से

 गीत  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 कमला  नदी  पर  तहबन्द

 2320.  1968  के att  भोगेन्द्र  क्या  सिंचाई  ale  विद्य/त  मंत्री  18

 तारांकित  प्रदान  संख्या  153  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 बया  कमला  नदी  के  दोनों  अर के  तटबंधों  का  जयनगर  से  नेपाल  के  क्षेत्र  तक

 विस्तार  की  योजना  को  इस  बीच  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया

 यदि  तो  इसका  व्यौरा  क्या  और

 (7)  यदि  नहीं, तो ो  इस  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सिचाई  तथा  विद्य/त  मंत्रालय  में  उपन् मंत्री  सिद्धपुर  ।  से  (71)  बिहार

 सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  स्कीम  रिपोर्ट  तेयार  की  जा  रही  है  और  प्राक्कलनों  आदि  के

 निकट  भविष्य  में  gare  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 बिहार  में  मिटटी  के  तेल  को  कमो

 2324,  sit  यमुना  प्रसाद  मण्डल  :  क्या  पैट्रोलियम  कौर  रसायन  तथा  खान  कौर  धातु

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  यह  सच  है  कि  दरभंगा  जिले  के  फुलवारी  तथा

 लौकी  खण्डों  तथा  सहरसा  जिले  में  कुछ  क्षेत्रों  में  मिट्टी  के  तेल  की  कमी  है  अथवा

 तेल  उपलब्ध  नहीं

 (=)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 (7)  कया  उक्त  क्षेत्रों  में  तेल  की  चोर  बाजारी  रोकने  और  मिट्टी  के  तेल  के  पर्याप्त

 सम्भाला  के  लिये  व्यापक  व्यवस्था  करने  के  लिये  सरकार  ने  कोई  कार्यवाही  की  है  ?

 पैट्रोलियम  तथा  रसायन  धौर  खान  तथा  धातु  मंत्री  त्रिगुण  :  जी

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 अनतिश्पि THIS  क  तौर  पर राज्य  सरकार  ने  मिट्टी  के  तेल  के  विक्रय  मूल्य
 का

 रण  किया  है  ।  राज्य  सरकार  ने  कदाचार  को  रोकने  के  बारे  में  सख्त  निगरानी  करने  तथा

 दोषी  व्यापारियों  के  विरुद्ध  कानूनी  कार्यवाही  करने  के  लिए  स्थानीय  अधिकारियों  को  भी

 कहा  है
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 श्रबन  सागर  के  तल  में  तेल  की  खोज

 2322.  थी  श्र ०  Fo  गोपालन  :  ait  देवकी  नन्दन  पटो दिया  :

 श्री  पी०  पी०  एथोस  :  श्री  रामचन्द्र  वोरप्पा  :

 श्रीमती  सुशीला  गोपालन  :  थी  रा०  रा०  fag  देव  :

 थी  सो ०  के०  चक्रपाणी  :  थ्री  नरेन्द्र  कुमार  सांघी  :

 कया  पेट्रोलियम  ale  रसायन  तथा  खान
 कौर  धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa

 क्या  यह  सच  है  कि  केरल  सरकार  ने  उपलब्ध  तेल  की  किस्म  का  अनुमान

 लगाने  के  लिये  तथा  यह  पता  लगाने  के  लिये  कि  क्या  केरल  में  करेंगानोर  कौर  एलेम्पी  के

 बीच  अरब  सागर  के  तेल  में  तेल  की  खोज  आधिक  हट्टी  से  लाभप्रद  सर्वेक्षण  काय

 शुरु  करने  को  प्रार्थना  की  है  ।

 (a)  यदि  तो  सरकार  ने  प्रस्ताव  पर  विचार  किया

 यदि  तो  उसके  बया  कारण  और

 (7)  सरकार  द्वारा  सर्वेक्षण  कार्य  कब  तक  शुरु  कराये  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  शौर  खान  तथा  धातु  मंत्री  त्रिगुण  :  जी

 1967  में  केरल  सरकार  केरल  के  तटों  पर  विधिपूर्वक  खोज  के  प्रार्थना  प्राप्त

 हुई  थी  ।

 निकट  भविष्य  में  तटीय  क्षेत्र  में  और  आगे  काय  ना  आवश्यक  नहीं  सम  भा

 गया  क्योंकि  स्थल  और  समान  अतटीय  स्थलों  पर  किये  गये  सर्वेक्षणों  के  परिणाम
 अनुकूल

 और  :  sat  नहीं  उठता  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र

 2323  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर

 श्रीवास  तथा  नगरीय  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  इस  समय  कितने  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  चल  रहे

 (a)  aq  1967-68  में  कितने  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  खौले  गये  ;  और

 इसके  लिये  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  है  ?

 ह  2 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  atc  आवास  a4  1  नगरीय  बिकास  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  do  ata)  735

 ताकि सुचना  ए  ही  है  और  यथासमय  सभा  qe  पर  रख  दी  जायेगी  ।
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 उत्तर  प्रदेश  परिवार
 नियोजन  कार्यक्रम

 2324.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  ate

 आवास  तथा  निरोधक  विकास  मंत्री  ई  बताने  की  कृपा  करेंगे  ta

 वर्ष  1968  में  उत्तार  प्रदेश  सरकार  को  राज्य  में  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के

 लिये  कुल  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई

 कितनी  राशि  व्यय  की  गई  और

 (7)  राज्य  द्वारा  कार्यक्रमों  की  क्रियान्विति  में  अव  तक  कितनी  प्रगति  कौ  गई

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  att  अरवा  तथा  नगरों  विकास  मंत्रालय  में

 1968-69  के  दौरान  परिवार  नियोजन राज्य  मंत्री  थ्री  :

 क्रम  की  क्रियान्विति  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  358.22  लाख  रुपये  का  अस्थायी

 नियतन  किया  गया  है  ।

 इसके  अलावा  1965-66  की  बकाया  राशि
 के  भुगतान  के  लिए  राज्य  सरकार  को

 11.85  लाख  रुपये  मंजूर  किए  गए  |

 (a)  राज्य  सरकार  के  अनुसार  t-4-1968  से  31-12-1968  की  ग्रदशी  में

 203.28  लाख  रुपये  की  धनराशि  aa  की  गई  ।

 विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  की  क्रियान्विति  के  लिए  विभिन्‍न  स्तरों  पर  अपेक्षित  संगठन

 की  स्थापना  की  दिदा  उत्तर  प्रदेश  राज्य  ने  आवश्यक  कदम  gor  fac  हैं  1  राज्य
 किम  क  |

 विलय  के  स्वास्थ्य  एवं  चिकित्सा  विभाग  के  एक  के  अलावा  परिवार  नियोजन

 कार्यक्रम  की  सम्पूर्ण  प्रशासन  और  उचित  काय  संचालन  के  लिए  एक  सर्वागीण  राज्य

 परिवार  नियोजन  कार्यालय  की  स्थापना  की  गई  है  ।  राज्य  के  सभी  54  जिलों  में  जिला

 परिवार  नियोजन  कार्यालय  खोल  दिए  गए  इन  जिला  परिवार  नियोजन  कार्यालयों  में

 सेवाए  प्रदान  करने  के  लिए  लूप  और  नसबन्दी  दोनों  के  सचल  एकक  हैं  ।  इनमें  जन  शिक्षा

 भर  श्रव्य-दृश्य  एकक  भी  हैं  ।  राज्य  में  208  नगरीय  परिवार  कल्याण  नियोजन  केन्द्र  हैं  और

 प्रत्येक  875  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  एक  मुख्य  ग्रामीण  परिवार  कल्याण  नियोजन  केन्द्र  है

 इसके  अलावा  इन  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  में  2625  उप  केन्द्र  परिवार  .  नियोजन  का  कार्य

 कर  रहे  हैं  लूप  और  नसबन्दी  सम्बन्धी  सेवाए  प्रदान  करने  के  लिए  सचल  एककों  के  प्रभावी

 लूप  पहनाने  के  234  और  नसबन्दी  करने  के  479  अचल  एकक  है  ।

 2  राज्य  स्तर  पर  एक  मंत्रिमंडल  उप  एक  परिवार  नियोजन  परिषद  ।  एक

 क्रियान्विति  एक  अनुदान  समिति  और  एक  जन  संचार  तथा  सलाह  कार

 afafa  पका ध्न्
 गठन  किया  गया  है  ।  इनका  काम  तुरन्त  नीति  सम्बन्धी  faa  करना

 76



 10  1969
 लिखित

 उतरे

 गौर  परिवार  नियोजन  ay  के  विभिन्‍न  पहलुओं  में  ताल  मेल  रखना  ।  इसके

 अतिरिक्त  मण्डल  और  जिला  स्तर  पर  भी  क्रियान्विति  समितियां  गठित  की  गई  हैं  ।

 परिवार  नियोजन  के  विभिन्न  श्र  शियों  के  कार्य  कर्ताओं  के  प्रशिक्षण  के  लिए  राज्य

 में  सात  प्रादेशिक  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोले  गए  हैं  और  वे  विभिन्‍न  श्रेणियों  के

 प्रशिक्षण  के  लिए  पाठ्यक्रमों  का  प्रबन्ध  कर  रही  हैं  |

 जन  प्रचार  को  बढ़ा  दिया  गया  है  और  परिवार  नियोजन  के  सन्देश  के  राज्य  के

 विभिन्न  भागों  में  बस  भित्ति  रिक्शा  बोर्डों  अन्य  और  अन्य

 साधनों  द्वारा  पहुंचा  दिया  गया  है  ।

 1  1968  से  31  1969  के  दौरान  76234  लुप  पहनाए  गए

 और  1,38,439  नसबन्दी  आपरेशन  किए  गए  -1  शुरू  से  लेकर  अब  तक  कुल

 मिलाकर  3,31,196  लुप  पहनाएं  गये  5,3  1,946  नसबन्दी  आपरेशन

 किए  गए

 1  1968  से  31  1968  की  अवधि  में  विभिन्‍न  परिवार  नियोजन

 केन्द्रों  और  उप-केन्द्रों  हारा  13,28,704  3,3  2,209  भागीदार  26,408

 जेली  क्रीम  स्यब  और  1,160  डायाफ्राम  बांटे  गए  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  साप  कर  निर्धारण

 2325.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  किः

 1968  तक  गत  तीन  वर्षों  में  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  कुल  कितना

 कर  निर्धारित  क्रिया

 इसी  अवधि  में  कितनी  राशि  बुल  क  और

 बक़ाया  राशि  वसूल  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मस्ती  ( sft  मोरारजी  ।  (#)  तथा  (a)  उत्तर

 प्रदेश  के  1  11  अधिकार  क्षेत्रों  से
 सम्बन्धित  सूचना  इस  प्रकार  है  :

 वित्तीय  aq  किये  गये  कर-निर्धारण ों  वसूल  किये  गये  आय  कर

 को  कुल  संख्या  की
 रकम

 1966-67  1,92,  136  16.02

 1967-68  1,79,607  17.22

 196869  1,46,697  888

 1968

 (7)  कर  की  वसूली  के  लिए  प्रत्येक  मामले  के  गुण-दोष  तथा  परिस्थितियों

 अनुसार  कानून  सम्मत  उपयुक्त  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 पफ
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 (2)  बसूली  योग्य  कर  को  यथासम्भव  जल्दी  रसूल  करने  अथवा  आयकर  की  बकाया

 को  कम  करने  के  उद्देश्य  से  निम्नलिखित  अतिरिक्त  उपाय  भी  किये  गये  हैं  :--

 (1)  उत्तर  प्रदेश  के  पांच  महत्वपूर्ण ों  जिलों  में  कर  वसूली  के  कार्य  को  आयकर

 विभाग  ने  अपने  हाथ  में  ले  लिया  है  ।

 (1)  वसूली  बध  पर  विशेष  जोर  देते  हुए  दत्त व्य  के  अनुसार  कार्य  विभाजन

 की  योजना  लागु की  गई  है  ।

 (iii)
 गाच  मि
 atl  कार  क्षेत्र  बना  दिये उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  आयकर  आयुक्तों  के  दो

 गये  जिससे  काम  की  निगरानी  अच्छी  तरह  हो  सके  ।

 राय
 कर  की  बकाया  राशि  को  बट्टे  खाते  में  डालना

 2326.  श्री  qo  गोपालन  थो  लोबो  प्रभु  :

 थी  mater घोष  :  1 |  बददुदुदुजा  :

 श्री  उसा नाथ  :  थ्रो  रा०  सिह

 st  क०  अ्रनिरुदूधन  :  श्रीमती  इला पाल  चौधरी  :

 शो  यज्ञदत्त  शर्मा  श्री  देवकी  मकान  पाटो  दिया
 :

 श्री  बे०  Fo  दास  चौधरी  : शी  नीति राज  fag  चौधरी  :

 थी  Fo  सा०  कौशिक  :  श्री  एस०  एम०  जोशी  :

 थी  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 थि
 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  31  1969

 तक की  आयकर  की  बकाया  राशि  के  एक  बड़े  भाग  को  as  खाते  में  डाल  देने  का  कोई

 प्रस्ताव

 यदि  तो  वह  राशि  कितनी
 है  और  उन  करदाताय़ों  का  ब्यौरा

 क्या  है

 जिनको  इससे  लाम  होगा  और

 (7)  बकाया  राशि  को  बट्ट  खाते  में  डालने  का  बया  कारण  है  ?

 उप-प्रधान  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष-कर

 प्रशासन  पर  प्रशासनिक  सुघार  आयोग  की  रिपोर्ट  सरकार  को  हाल  हो  में  मिली  है  और  उसमें

 की  गयी  सिफारिशों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  यद  कह  दिया  जाय  fe  आयोग  ने  केवल

 उन  बकाया  मांगों  को  बट्टे  खाते  डालने  की  सिफारिश  की  है  जो  साफ  तौर  से  वसूल  होने

 योग्य  है  ही  नहीं  ।

 और  ये  सवाल  इस  समय  पैदा  नहीं  होते  |
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 बेरोजगार  खनन  इ  जीनियस

 2327  श्री  ज्योतिष  बसु  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  शरार  खान  तथा  घात  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe

 fanz  स )  इस  समय  प्रत्येक  राज्य  में  बेरोजगार  खनन इ  af  Vat  का  XUN  था  कितनी  है

 इसके  क्या  कारण  भौर

 (7)  उनके  लिए  रोजगार  की  व्यवस्था  करने  के  बारे  में  क्या  कदम  गये  हैं
 अथवा  उठाये  जा  रहे  हैं

 ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  कौर  खान  तथा  घात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जगन्नाथ  राव )

 माइनिंग  इंजीनियर #  के  रूप  में  पंजीकृत राज्य/संघ  क्षेत्र

 व्यक्तियों  की  जो  कि  31  दिसम्बर

 968  के  दिन  रोजगार  कार्यालयों  के  चालू

 रजिस्टर  पर  थे  ।

 आंध्र  प्रदेश  av 20

 असम

 बिहार  145

 चण्डीगढ़

 दिल्ली

 गोवा

 गुजरात

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  तथा  कश्मीर

 केरल

 मध्य  प्रदेश  10

 मद्रास  10

 महाराष्ट

 मशी qt

 67 मसूर

 उड़ीसा  18

 पांडिचेरी

 पजाब

 राजस्थान  15

 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश

 परिचय  बंगाल  17

 wig  325

 9 w
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 मार्निंग  इंजीनियरिंग  में  स्नातकोत्तर  और  बाले  तथा  वह
 >

 oa ete  od व्यक्ति  भी  जो  माइनिंग  इ  जी नियर रिंग  में  SM HY  या  Fee  STU  of  विना  इस  में  सम्मिलित  हैं  ।

 खनन  उद्योग  के  उत्पादन  लक्ष्यों  में  कमी  के  माइनिंग  इंजीनियरों  की

 आवश़्यकता  ,
 जो  कि  पहले  अनुमानित  पूरी  न  जानती  पास  होने  वाले  व्यक्तियों  की

 संख्या  बढ़ती  गई  |

 इस  विषय  में  जो  उपाय  सोचे  जा  रहे  उन  में  नयें  क्षेत्रों  का  जिस

 में  माइनिंग  इंजीनियर  लाभदायक  ढंग  से  लग  जा  सकते  माइनिंग  स्नातकों  को  सुरक्षा

 संवर्त्तन  अधि  कोयला  धूल  तथा  प्रतिदिन  ग्र धि कारी  आदि  के  रूप  में  काम  पर

 लगाने  की  अ  का  देने  के  लिए  विनियमों  का  खानों  में  सांविधिक  उत्तरदायित्व  के  प्रवर

 पदों  वर  60  वर्ष  से  ऊर  आयु  के  व्यक्तियों  को  नौकरी  देने  पर  प्रतिबन्ध  खनिज  विकास

 में  दिलचस्पी  रखने  वाले  बड़े  संगठनों  तथा  राज्यों  द्वारा  छात्रवृत्ति  को  योजनाएं  लागू  करना  और

 माइनिंग  इंजीनियरों  को  विकासशील  देशों  में  भ्रेज्ते  की  सम्भावनाओं  की  माइनिंग

 इंजीनियरिंग  की  शिक्षणद्यालाओं  में  दाखिले  को  सीमित  करना  कौर  बेरोजगार  माइनिंग

 तकों  की  संख्या  में  और  अधिक  वृद्धि  को  रोकने  के  लिये  कुछ  शाला भों  को  बन्द  कर  देना

 सम्मिलित

 पश्चिम  बंगाल  में  नये  पेट्रोल  पम्प

 खान  तथा  ata  मंत्री 2328,  sit  ज्योति मंथ  बसु  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  भ्रांत

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 पश्चिम  बंगाल  के  वर्तमान  राज्यपाल  की  नियुक्ति  के  बाद  उस  राज्य  में  कितने

 नये  पेट्रोल  पम्प  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  गई  और

 =  9
 इन  नये  पेट्रोल  व्यापारियों  के  नाम  तथा  पद  नाम  क्या

 पैट्रोलियम  तथा  साधन  att  खान  तथा  ata  मंत्री  त्रिगुण  :  और

 (=)  अपेक्षित  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  ।

 न्यास

 2329.  श्री  ज्योतिमंय  बसु  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fae

 विषयों  की  समवर्ती  सुची  के  28  वें  मद  में  विनीत  प्रयोजन  के  लिए  भारत  में

 कितने  न्यास  चल  रहे

 कया  सरकार  का  उन  पर  कोई  नियंत्रण  और  ,

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 उप-प्रधानमंत्री  तथा  faa  मंत्री  मोरारजी  :  कुछ॑  ऐसे  केन्द्रीय

 अधिनियम  जेसे  धर्म स्व  1863,  पूर्व  घमंडी  1890,
 ga

 और  धार्मिक
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 न्यास  1890  और  वक्फ  1954  आदि  जिनका  सम्बन्ध  समवर्ती  सुची

 की  28  वीं  मद  के  ग्रन्तगंत्त  आने  न्यासों  की  खास-खास  श्रेणियों  से  परन्तु  समवर्ती

 सुची  की  28  वीं  मद  के  अन्तर्गत  भाने  वाले  सभी  न्यासों  पर  लागू  होने  वाला  सामान्य  प्रकार

 का  कोई  केन्द्रीय  अधिनियम  नहीं  है  ।  चू  कि  यह  मामला  समवर्ती  सूची  के  अंतगर्त  है  इसलिए

 उक्त  28  वों  मद  के  अन्तर्गत  आने  वाले  न्यासों  की  विभिन्‍न  श्रे  शियों  के  सम्बन्ध  में  कई  राज्यों

 के  अपने  अलग-अलग  कानून  हैं  ।  बम्बई  सार्वजनिक  न्यास  1950  के  अलावा

 जो  सामान्य  प्रकार  का  अधिनियम  अधिकतर  राज्यों  में  हिन्दू  घार्मिक  या  शक  घ्मस्वों  और

 अन्य  प्रकार  के  धार्मिक  या  पुश्त  weal  के  लिये  अलग  अलग  कानून  हैं  ।  चू  कि
 28  वीं  मद  के

 अन्तर्गत  भाने  वाले  न्यासों  से  सम्बद्ध  अधिकतर  अधिनियमों  का  सम्बन्ध  राज्यों  से  है  और  ऐसा

 कोई  aaa  कानून  नहीं  है  समवर्ती  सूची  की  28
 वीं  मद  के  अन्तर्गत  आने  वाले  सभी

 न्यासों  को  पंजीकृत  करने  की  व्यवस्था  इसलिए  ऐसे  न्यासों
 की  कुल  संख्या  के  बारे  में  ठीक

 ठीक  बताना  सम्भव  नहीं  है  ।

 और  समवर्ती  सूची  की  28  वीं  मद  के  अंतगर्त  आने  वाले  केन्द्र  और

 राज्यों  के  विभिन्‍न  प्रकार  के  अधिनियमों  उन  न्यासों  के  सम्बन्ध  जिन  पर  ये  अधिनियम

 लागू  होते  इस  प्रयोजन  के  लिये  बनाये  गये  अभिकरण  द्वारा  भर  साध  ही  सरकार  द्वारा

 विभिन्‍न  मात्राओं  में  नियंत्रण  किये  जाने  की  व्यवस्थाः है
 ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  1968  में

 सार्वजनिक  न्यास  विधेयक  का  मसौदा  राज्य  सरकारों  की  टिप्पणी  के  लिए  उनके  पास  भेजा

 था  ।  इस  मसौदे  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  समवर्ती  सूची  की  28  वीं  मद  के  श्रन्तगंत  भाने

 वाले  सावंजनिक  aay  के  नियंत्रण  और  उनकी  देखभाल  के  सम्बन्ध  में
 समान  कानून  की

 व्यवस्था  है  |

 फेलकत्तं  के  विकास  के  लिये  धन  का  नियतन

 2330.  श्री  ज्योतिमंय  कया  तथा  परिवार  नियोजन  ate

 झावास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  कलकत्ता  विकास  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा

 कितनी  धनराशि  नियत  का  विचार

 ag  धनराशि  किन  कार्यों  पर  व्यय  की

 क्या  यह  सच  है  कि  जब  श्र  fo  टी०  कृष्णामाचारी  वित्त  मंत्री  थे  तब  इस  च

 के  लिये  दो  सौ  करोड़  रुपये  नियत  किये  गये  और

 यदि  तो  यह  धन  किस  प्रकार  व्यय  किया  गया  था  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  ale  mare  विकास  मंत्री

 के ०  के०  :  कौर  (a):  aga  योजना  के  नियतनों  को  अभी  तक  अन्तिम  रूप

 नहीं  दिया  गया  है  ।  परिचय  जंगल  सरकार  ने  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  कलकत्ता

 मेट्रोपोलिटन  डिस्ट्रिकट  में  पानी  की  सीवरेज  तथा  यातायात  तथा  परिवहन  से

 सम्बन्धित  योजनाओं  गन्दी  बस्ती  आवास  तथा  नगर-विकास  और  अन्य  बाधित

 योजनाओं  के  लिए  भी  43.38  करोड़  रुपए  व  व्यय  प्रस्तावित  किया  है
 ।
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 और  जी  नहीं  ।  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  कलकत्ता

 पोलीटन  डिस्ट्रिक्ट  की  विकास  योजनाओं  के  लिए  20  करोड़  रुपए  के  विलोप  पुल  की  व्यवस्था

 कीਂ  गई  इस  व्यय  को  केन्द्रीय  सरकार  तथा  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  50  :  50  के  आधार

 पर  आपस  में  विभाजित  किया  |  इस व्यवस्था  के  स्थान  पर  केवल  840.92  लाख  रुपया  ऊपर

 उल्लिखित  विभिन्‍न  विकास  योजनाओं  पर  राज्य  सरकार  के  द्वारा  व्यय  किया  गया  तथा  केन्द्रीय

 सहायता  के  रूप  में  उन्हें  420.46  लाख  रुपए  की  राशि  दी  गई  ।

 में  हरिदास  म  दवा  उद्योग  समूह  की  आस्तियां

 2331  श्री  ज्योतिमंय  बसु  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  a  1966  में  असय कर  विभाग  के  दो  अधिकारी  ब्रिटेन  गये  अर  उन्होंने

 पर  हरिदास  मूंदड़ा  के  ब्रिटेन  में  उद्योगों  की  आस्तियों  की  जांच  को  थी

 (a)  यदि  तो  इन  अधिकारियों  ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 (7)  इन  अधिकारियों  द्वारा  प्रतिवेदन  का  पुरा  पाठ  कया  है

 इस  प्रतिवेदन  को  सभा  पटल  पर  न  रखने  के  क्या  कारा  भर

 (=)  इस  प्रतिवेदन  पर  यदि  सरकार  कोई  कार्यवाही  की  तो  उसका  ब्यौरा

 क्या है
 ?

 STRATA  मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  (a)
 नही ं।

 से ग्य  (=)  ये  प्रश्न  नहीं  उठते  |

 विश्व  बंक  द्वारा  लातीनी  श्रम रोका  देशों  में  वित्त  पोषित  परियोजनाओं

 2332  क्या  fat  मन्नी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि थी  नंदकुमार  सोमानी

 क्या  यह  सच  है  कि  लातीनी  अमरीकी  देशों  में  fara  बेक  द्वारा  वित्त-पोषित॑

 पह़िप्रोजजाओं  लिये  टेण्डरों  की  यह  दात  रखी  गई  है  कि  केवल  सहायता  देने  वाले  देश  as

 टेण्डर दे  सकते

 क्या  इससे  भारतीय  समवाय  लातीनी  अमरीकी  देशों  की  कई  विकास

 नाक़ों  नहीं  दे  ओर

 (7)  विश्व  बेक  के  माध्यम  से  ये  शत  समाप्त  करवाने  के  लिये  भारत  सरकार  का  क्या

 कार्यवाही  करने  का  निचार  है
 ?

 a1 4  विस्व उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रो  मोरारजी  देसाई )

 कुछ  लातीनी  अमरीकी  देशों  की  प्रायोजनाओं  के  लिए  विकसित  देशों  से  बात चीरा  करके

 वित्त-प्रबन्ध  कर  लिया  किन्तु  इस  संयुक्त  वित्त-प्रबन्ध  a,  प्रतियोगिता  के  आधार

 जिसमें  सदस्य-देह  भाग  ले  सकते  टेण्डर  के  जरिये  माले  प्राप्त  करने  की  विश्व  बेक

 कीसा  प्रायः-प्रणाली  रह  नहीं  होगी  किया  गया  टेण्डर  देशों  से  किसी

 पि
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 Q7  से  दिया  गया  हो  जिनके  साथ  बेक  ने  संयुक्त  वित्त  प्रबन्ध  किया  तो  सबसे  कम  रकम  के

 टेण्डर  वाले  देश  संयुक्त  वित्त-प्रबन्ध  के  दायरे  के  अन्दर  काम  करना  होगा  ।  पर  यदि  किसी

 विकासशील  देश  से  कम  शे  कम  रकम  का  टेण्डर  दिया  गया  हो  तो  उस  देश  के  लिए  यह

 यक  नहीं  होगा  कि  ag  संयुक्त  faa  प्रबन्ध  के  अंतगर्त  काम  करे  ।  उस  हालत  में  उस  करार  के

 लिए  सामान्य  रूप  प्रायोजना  के  लिए  बैक  द्वारा  दिये  जाने  वाले  weal  से  बत्ती-प्रबन्ध  किया

 जायगा  |

 और  ये  सवाल  Tat  ही  नहीं  होते  ।

 केरल  राज्य  में  .  नये  ध्रस्पताल

 2333  थी  मंगलाधुमाडोम  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  fan |  ह  है  |  शर

 श्रीवास  तथा  ane  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केरल  में  चौथी  पंचवर्षीय  योजन  की  अवधि  में  कितने  नये  अस्पताल  खोले  जाने

 का  विचार  है

 कया  राज्य  सरकार  ने  कुछ  चिकित्सालयों  के  विकास  के  faa  अतिरिक्त  वित्तीय

 सहायता  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  निवेदन  किया  और

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  व्या  है
 ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर  प्रवास  तथा  नगरीय  बिकास  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  ब०  सु०  दो  बाल  चिकित्सा  अस्पताल-एक  wrap  में

 और  एक  कोजीकोड  में  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।  विभिन्न  अस्पतालों  में  तीन  हजार  कौर  अधिक

 पलंगों  की  व्यवस्था  करने  तथा  प्रत्येक  तालुक  अस्पताल  में  कम  से  कम  दस  ale  जिला  तथा

 अन्य  बड़े  अस्पतालों  में  बीस  पे-वाद  कक्षों  का  निर्माण  कराने  का  मी  प्रस्ताव  है  ।  कतिपय  जिला

 अस्पतालों  में  बहिरंग  विभागों  के  लिए  आवास  व्यवस्था  करन ेके  लिए  आधुनिक  ढंग
 के  जिला

 पोलिक्स  निकों  का  निर्माण  कार्य  भी  चौथी  अवधि  में  शुरू  किया  जाना  है  ।

 जी  नहीं  ।

 (7)  यह  प्रश्न  नहीं  उठता

 मद्रास  तथा  केरल  के  बीच  जल  सम्बन्धी  भ्रन्तरज्योय  विवाद

 2334  थ्री  संगलाधुमाडोम  क्या  सिचाई  तथा  बैद्य  त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 मदास  तथा  केरल  के  बीच  जल  सम्बन्धी  विवाद  के  बारे  में  नवीनतम  स्थिति  क्यों

 आर

 उसे  हल  करेने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  को  गई  है
 ?

 fears  तथा  दिव्य त  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  सिद्ध  sat  और

 इस  मामले  मद्रास  में  21-12-68  को  केरल  और  तामील  नाडु  के  मुख्य  मंत्रियों  के  साथ

 83
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 विचार  विमर्श  हुआ  था
 ।  इस  fare  को  दल  करने  के  लिए  ga  दुआव  दिए  गय  इन  पर

 राज्य  सरकारें  विचार  कर  रही  है  और  इसका  त्रिवेन्द्रम  में  शीघ्र  ही  होने  वाली  अगली  बैठक  में

 इल  हो  जाने  की  सम्भावना है  ।

 स्विटजरलैंड के  बैंकों  में  मार तोय लोगों  के  लाते

 2335  थो  हरदयाल  देवगण  थी  सो०  क े०  चारीत

 श्री  गुप्त  थी  के०  झनिरुद्धन

 शी  रा०  कू ०  fag  |..1|  ज्योतिर्मय  ag

 ait  बाल्मीकि  alert  थ्री  देवकीनन्दन  पाटोदिया

 प्री  To  रा०  fag  देव  घनी  स०  भो ०  बनों

 बया  faa  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  स्विटजरलैंड  के  dat  में  खाते  वाले  प्रमुख  भारतीय  लोगों  तथा

 व्यापारियों  के  मामलों  की  जांच  कर  ली  है

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  और

 (7)  सरकार  ने  इस  विषय  में  बया  कायवाही  की  है
 ?

 उपप्रधान  मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्री  (sit  मोरारजी  से  इसकी

 कोई  जांच  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  हमें  यह  सुचित  किया  गया  है  कि  स्विटजरलैंड  का  बेक  और

 स्विटजरलैंड  की  सरकार  ऐसे  मामलों  में  पूर्ण  गोपनीयता  बरतती  है  किसी  मी  विदेशी

 सरकार  को  ब्यौरा  बताने  को  सहमत  नहीं  हुई  है  |

 उडीसा  में  उर्वरक  कारखाना

 2336  थी  चिन्तामणि  पारिणग्रहो  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  शौर  खानਂ  तथा

 धातु  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा  के  पारादीप  में  एक  उर्वरक  कारखाना  स्थापित  करने  का  निर्णय
 (*)

 किया  गया

 जन  के  लिय  कस  र
 ह  eae  पन्थ

 सरकारी  फर्म  को सर्दी  तो  उड़ीसा  सरकार  ने  इस  प्रयोज

 काम  दिया

 ee
 उड़ीसा  सरकार  इस  गर-सरकारी  व्यापार  गृह  को  जो  हिदायतें  देने  के  लिये

 सहमत  हो  गई  है  उसका  eater  क्या  है

 (=)  कया  कच्चे  माल  तथा  इस  रखाने  सम्बन्ध  में  अन्य  मामलों  के  ब्यौरे  पर

 विचार  किया  गया  भौर

 यदि  तो  किक  ०  ह
 SUT  ठ  यौरा क्या  है  ?



 10  1969  लिखित
 उत्तर

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  शोर  खान  तथा  घात  मंत्रालय  क्  राज्य  मंत्री  (sit  ato  to

 :
 और

 :
 tad  साहू  जन  कलकत्ता  ने  पारादीप  में  उवंरक

 परियोजना
 की

 स्थापना  का  प्रस्ताव  भेजा  है  ।  प्रस्ताव में  कुछ  वर्षों  के  लिए  अमोनिया  तथा

 फॉस्फोरिक  एसिड  का  आयात  निहित  है  ।  मामले  में  जांच  की  जा  रही  है  और  अभी  तक  कोई

 निरंक
 नहीं

 लिया  गया  है  ।

 राज्य  साहू  जैन  लिमिटेड  को  पानी  आदि  के  रूप
 में

 उपयुक्त  सुविधाए  देने  को  तैयार  हैं  ।

 और  (=)  :  जैसा  कि  ऊपर  बताया  गया  मामले पर  अभी  तक  जांच  की  जा

 रही है  ।

 Proper  Utilisation  of  Funds  given  to  State  Government  for  Family  Planning  Programme

 2337.  Sbri  Yashwant  Singh  Koshwah  Will  the  Minister  of  Health  and  Family
 Planning  and  Works,  Housing  and  Urbanj]Development  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  measures  taken  by  the  Central  Government  to  ensure  that  the  funds  given  to
 the  State  Governments  for  purposes  of  family  planning  are  properly  utilised  for  the  same;

 (0).  whether  any  complaints  have  beea  received  in  regard  to  the  utilisation  of  these
 funds  for  some  other;purposes  by  any  State;  and

 (c)  if  so,  the  details  thereof  and  the  reaction  of  Government  thereto

 The  Minister  of  State  for  Healtb  and  Family  Planning  and  Works,  Housing  and  Urban

 Development  (Dr,  S.  Chandrasekhar)  (a)  A  statement  containing  the  required  informa»
 tion  is  enclosed

 (b)  No

 (c)  Does  not  arise

 Statement

 The  Family  Planning  Programme  is  a  Centrally  Sponsored  Scheme  and  is  implemen-
 ted  mainly  through  the  State  Governments  for  which  the  Government  of  India  provide
 assistance  to  the  tune  of  96-97%  of  the  total  expenditure  incurred  by  the  State  Govern-

 ments  as  per  approved  patterns  From  the  year  1969-70  it  is  proposed  to  provide  100%
 assistance  for  this  programme  According  to  procedure,  patterns  of  staff  and  other  items

 of  expenditure  have  been‘laid  down  for  the  various  levels  right  from  the  State  level  to  the

 peripheral  level  viz  Rural  Family  ay  Welfare  Planning  Centres  and  Sub-Centres  The

 allocations  to  the  State  Governments  areਂ  adjusted  on  the  basis  of  the  audit  certificate

 received  from  the  Accountant  General  of  the  State.  The  Comptroller  and  Auditor  General

 of  India,  85,  8.0  the  instance  of  Department  of  Family  Planniog,  issued  instructions  to  all

 Accountants-  General  to  exercise  proper  checks  on  the  expenditure  on  Family  Planping

 Programme  in  the  States  Internal  Audit  and  Accounts  parties  have  been  sanctioned  at

 the  State  level  and  Central  Audit  parties  havejbeen  established  in  the  Department  of

 Family  Planning.  Quarterly  statement  of  jexpendilure  vis-a-vis  the  targets  achieved  are

 also  obtained  from  the  States  in  prescrib.d  form  and  are  reviewed.  Government  of  India

 have  also  prescribed  that  the  Inspecting  Officers  should  exercise  check  in  5-10%  of  the

 cases,  with  a  view  to  having  proper  scrutiny  on  expenditure.

 | है



 Written  Answers  March  10,  1969

 Dariba  Copper  Project

 2338.  Shri  Bhola  Nath  Master  :  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  and

 Mines  and  Metals  be  pleased  to  state

 (a)  whelber  he  praject  report  on  Dariba  Copper  Project (  Rajasthan  )  has  been

 examined;

 (b)  if  so,  whether  Government  propose  to  lay  a  copy  of  the  report  on  the  Table  of

 the  House

 (c)  the  conclusion  drawn  from  the  said  report  and  further  underground  investiga-
 tions  made;  and

 ave  t  which (d)  if  the  examination  of  the  said  report  has  not  been  completed,  the  st  aay  at

 it  stands  at  present.

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Mines  and

 Metals  (Sbri  Jagannath  Rao)  (a)  Yes,  Sir

 (b)  to  (6)  :  Certain  doubts  about  the  viability  of  the  project  arose  and  it  has  been

 ugegested  to  the  Hindustan  Copper  Ltd.,  that  further  exploration  work  may  be  necessary
 This  is  under:  consideration  of  the  Hindustan to  work  out  a  really  viable  project.

 Copper  Ltd

 Dariba  Copper  Project

 2339.  Shri  Bhola  Nath  Master  :  Will  the  Minister  of  Petroleum  a  ndC uu  Ww  hemicals  and

 Mines  and  Metals  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  amount  spent  on  Dariba  Copper  Project  in  Rajasthan  so  far;

 (  the  time  by  which  production  is  likely  to  start  in  the  said  Project:

 (c)  the  difficulties  experienced  so  far  in  starting  the  production  work  there;  and

 the  number  of  technical  hands  and  unskilled  labourers  separately  working ध  है
 therein

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Mines  and

 Metals  (  Shri  Jagannath  R»0  )  (a)  The  expenditure  I  curred  upto  31-J2-1968  is  as

 follows:

 (Rs.  in  lakhs)

 National  Mineral-Development
 Corporation

 Ltd./Hindustan  Copper  Ltd.  5.96

 Indian  Bureau  of  Mines/Geological  Survey
 of  India  |  66.  0

 The  Nationa!  Mineral  Development  Ltd.,  had  prepared (0)  and  (c):

 a  Project  Report  for  the  development  of  Dariba  Copper  deposits,  .The  Report  was  ex cami-.
 ned  by  Government  and  certain  doubts  about  the  viability  of  the  Project  arose.  ‘It  was

 suggested  to  the  Hindustan  Copper  Ltd.,  (who  have  since  taken  over  the  schem  e),  tbat
 further  exploration  work  may  be  n-cessary  to  work  out  a  really  viable  Project.  is
 under

 consideration
 of  the  Hincustan

 Copper
 Ltd.

 (dy)  "4  technical  regular  hands;  8  skilled,  semi-skilled  and  14  un-skilled  labourers

 on  daily  wages  are  engaged,
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 19  1890  लिखित  उत्तर

 उत्तर  प्रदेश  भें  इ  गस  एजेंसियों  का  वितरण

 2340  थ्री  ara  स्वरूप  शर्मा

 थी  होम  प्रकाश  त्यागी

 थ्री  सुरज  भान

 क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  शौर  धातु  तथा  खान  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 व्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  के  कुछ  पश्चिमी  जिलों  में  इब्सेन

 सीटों  का  वितरण  किया

 प्रत्येक  जिले  से  प्राप्त  आवेदन-पत्रों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इन  आवेदन  पत्रों  के

 बारे  में  |  निर्णय  करने  की  कसौटी  क्या  और

 इस  बारे  में  कदाचार  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही की  जा  रही  है
 ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  att  खान  तथा  धात  मंत्रो  (sto  त्रिगुण

 और  :  प्राप्त  आवेदन  पत्रों  के  ब्यौरों  को  भारतीय  तेल  निगम  के

 व्यापारिक  हितों  में  नहीं  है  ।  एक  चुनाव  समिति  की  सिफारिशों  पर  इणष्डेन  के  लिये

 का  च्यन  किया  जाता  है  ।  इस  समिति  को  आवेदकों  wi  सुविधाओं  को  छानबीन  और  निरीक्षण

 करना  होता  है  ।  च्यन  के  लिये  निर्धारित  कसौटी  में  व्यापारिक  केन्द्र  में  उपयुक्त  मौजुदा  प्रदर्शन

 वित्तीय  स्थानीय  व्यापार  में  व्यक्तिगत

 ध्यान  देने  की  व्यक्तिगत  तौर  पर  शीघ्र  उपभोक्ता  सेवा  का  उच्च  मौजूदा  व्यापार

 की  प्रकृति  इत्यादि  शामिल  हैं  ।  विपरीत  विभाग  के  च  अधिकारी  समिति  की

 शीशों  पर  विचार  करते  हैं  शर  उनका  अनुमोदन  करते  हैं  |

 तांबे  को  मांग

 2341  रसायनਂ  ध्रोर  खान  तथा al  एस०  Ito  दामाने  क्या  पटो लियम  a

 घाल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1973-74  तक  तांबे  की  अनुमानित  भांग  कितनी  होगी

 (a)  हिन्दुस्तान  कापर  लिमिटेड  की  वर्तमान  क्षमता  क्या  है  और  इस  परियोजना  में

 पुरो  क्षमता  से  कब  उत्पादन  होने

 क्या यह्  सच  है  कि  योजना  ने  तांबे  का  विकास  करने  तथा  इसका

 शोधन  करने  के  लिये  प्रगतिशील  देशों  के  साथ  बराबरी  के  शेयरों  को  भागीदारी  करने

 सिफारिश  की  भोर

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  और  यदि  किन्हीं  विदेशो

 फर्मो  से  कोई  बातचीत  की  गई  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 $7



 Written  Answers  Phalguna  19,  1890  (Saka)

 पैट्रोलियम  तथा  रसायन  शर  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जगन्नाथ

 :  अलौह-घातों  विषयक
 '
 आयोजना  दल  ने  1973-74  तक  तांबे  की  मांग  का

 1,24,000  मेट्रिक  टन  होनेकी  अ्रनुमान  लगाय  है  ।

 इस  समय  देश  में  तांबा  में  ,  एक  ही  एकक  है  भर्ती  निजी  क्षेत्र  में

 मेसी  इण्डियन  कापर  कारपोरेशन  1,  इसकी  उत्पादन  क्षमता  9,600  मीट्रिक  टन  प्रति  वर्ष  है  ।

 इस  एकक  को  16,500  मेट्रिक  टन  तक  उत्पादन  विस्तार  करने  की  अनुज्ञप्ति  दी  गई  है  ।  इसके

 19,70-71  तक  प्राप्त  कर  fat  जाने  की  सम्भावना  है  ।

 aaa  हिन्दुस्तान  कापर  सरकारी  क्षेत्र
 का  एक  31,000  मेट्रिक  टन

 प्रति  वर्ष  (21,000  मेट्रिक  टन  खेतड़ी  की  खान  से  तथा  10,000  मैट्रिक  टन  निकटवर्ती

 कोलिएशन खान  उत्पादन  करने  के  लिये  राजस्थान  स्थित  खेतड़ी  के  तांबा  निक्षेपों  का  विकास

 कर  रहा  है  ।  उनका  विचार  बिहार  में  राखा  के तांबा  निक्षेपों  का  तथा  आंध्र  प्रदेश  में

 year  के  तांबा-सीसा  निक्षेपों
 के

 विकास  करने  का  मी  है  इस  सबके

 तांबे  की  स्वदेशी  उपलब्धता  तथा  आवश्यकता  के  मध्य  काफी  अस्तर  होगा  जिसे  आयातों  द्वारा

 ही  पूरा  किया
 होगा

 ।

 खेतड़ी  तांबा  प्रायोजना  अमी  भी  निर्माणावस्था  मे ंहै
 ।  इसके  द्वारा  1970-71

 तक  सं केन्द्रक ों  का  उत्पादन  YS  करने  तथा  1972-73  तक  तांबा  धातु  का  पुरा  उत्पादन  प्राप्त

 करने  की  सम्भावना है  ।

 और  (a):  अलौह-धातुओं  विषयक  आयोजना  दल  की  रिपोर्ट  में  तांबा  अयस्क  की

 उपलब्ध  राशियों  वले  विकासशील/अविकसित  tay  के  साथ  तांबे  आदि  के  विकास  के  लिये

 भारतीय  इक्विटी  के  माग  लेने  के  लिये  सुभाव  है  ।  तथापि  योजना  आयोग  में  इस  प्रकार  के

 माग  लेने  कालिया  कोई  विशेष  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  अतः  सरकारी  स्तर  पर  अभी  तक

 कोई  बातचीत  नहीं  हुई  है  ।

 निगमित  क्षेत्र  का  विकास

 2342.  थो  एस०  कार  बया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे

 कि  :

 क्या  भारत  सरकार  ने  वर्ष  1967-68  में  भारत  की  अर्थ-व्यवस्था  के  निगमित

 नेत्र  के  कार्यकरण  के  परिणामों  का  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  उसके  निष्कर्ष बया

 नव्या  यह  सच  है  कि  इस  7,  में  विकास
 दर  वर्ष  1966-67  HW 2  25.8  प्रतिशत  से

 घट  कर  वर्ष  13.3
 रह

 गई  भोर

 यदि  हां,:तो  इसके  क्या  कारण
 थे  तथा  देवा  की  अर्थ-व्यवस्था  के  बहुत  महत्वपूर्ण

 क्षेत्र  की  सहायता  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  सरकार  के  पास  इस

 समय  निगमित  क्षेत्र  के
 1967-68  के

 दौरान
 के  कार्यकरण  की  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  |

 से
 :

 ger  नहीं  उठते  |
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 लिखित  उत्तर 10  1969

 अल्प  बचत  योजना  के  माध्यम  से  प्राप्त  धनराशि

 2343.  थी  एस०  कार  आसानी  :

 श्री  मंगला यु मा डोम
 :

 कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  में  अल्प  बचत  योजना  के  माध्यम  से  कितनी  राशि  प्राप्त  हुई  तथा  यह

 धनराशि  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  कितनी

 कभ  rn  re
 (a)  क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  प्राप्त  राशि  में  वृद्धि  हुई  कौर  of  द  ती  कितनी  तथा

 अल्प  बचत  में  विंमान  गति  बनाये  रखने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  राज्य  सरकारों  को  लॉटरियां
 से  इस  योजना  हे  gosta |  सपा  में  बाघा  पड़  रही

 atc

 यदि  तो  लाटरियां  बन्द  करने  के  लिये  क्या  सरकार  राज्य  सरकारों  को

 निदेश  दे  सकती  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  चालू  वित्तीय  वर्ष

 1968  के  अन्त  छोटी  बचतों  से  प्राप्त  वास्तविक  रकम  उतनी  ही  है  जितनी

 पिछने  वर्ष  की  इसी  अवधि  में  इकट्ठी  हुई  थी  अर्थात्‌  48  करोड़  रुपया  ।

 देहात  से  इकट्ठी  होने  वाली  रकमों  के  अलग  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  है  ।  फिर

 इस  बात  से  कि  डाकघर  बचत  बंक  में  इस  वर्ष  5  करोड़  रुपया  अधिक  प्राप्त  हुआ  यह  पता

 चलता  है  कि  इस  वर्ष  गांवों  में  पहले  से  ज्यादा  बचत  की  गयी

 डाक-घर  बचत  बेक  में  बचत  खातों  के  खोले  जाने  को  विशेषरूप  से  बढ़ावा  देने  के

 पंचायतों  के  सहयोग  से  चुने  हुए  ग्रामीण  क्षेत्रों  विशेष  आन्दोलन  चलाये  गये  हैं  ।  गांवों  में

 बहुत-से  शाखा-कार्यालयों  को  भी  बचत  बेक  के  अधिकार  दिये  गये  हैं  ताकि  शवों  में  बचत  करने

 वाले  लोग  अपने  घर  के  पास  ही  खाते  खोल  सकें  ।  gars  है  कि  इन  उपायों  से  गांवों  में  छोटी

 बचतों  में  और  वृद्धि  होगी  ।

 ate  :  ag  कहना  कठिन  है  कि  सरकारों  ने  जो  लाटरियां  शुरू  की  हैं

 उनका  असर
 छोटी

 बचतों  से  होने  वाली  प्राप्तियों  पर  पड़ा  है  या  नहीं  ।

 सार्वजनिक  भविष्य  निधि  योजना

 2344.  थो  एस०  कार  सामानों  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सार्वजनिक  भविष्य-निधि  योजना  के  कार्य  के  बारे  में  बया  प्रगति  हुई

 इस  के  आरम्भ  होने  से  अब  तक  कुल  कितना  धन  जमा  हुआ  तथा  इस  योजना  को

 क्रियान्वित  करने  पर  कितना  प्रशासनिक  व्यय  और

 इस  प्रयोजन  के  लिये  कया  संगठन  स्थापित  किया  गया  है  ?
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 उप-प्रधान  मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  से  :  सावंजनिक

 भविष्य  निधि  योजना  के  अंतगर्त  जसा  करायी  जाने  वाली  स्टेट  बेक  आफ  इण्डिया  और

 उसके  सहायक  बैंकों  की  श्ञयाखाओं  में  एक  1968  से  स्वीकार  की  जा  रही  है  ।

 1919  के  अन्त  तक  2000  से  अधिक  खाते  खोले  गये  और  इन  खातों  में  50  लाख  रुपये  जमा

 कराये  गये  |

 इस  योजना  को  चलाने  के  लिए  wal  तक  कोई  अलग  संगठन  स्थापित  नहीं  किया  गया

 फिर  इस  सम्बन्ध  स्टेट  बेक  आफ  और  उसके  सहायक  बैंकों  द्वारा  किये  गये

 खर्चे  के  आघार  पर  उन्हें  उचित  पारिश्रमिक  देना  पड़ेगा  ।

 परिवार  नियोजन  saa

 2345.  श्री  एस०  कार  दामानी  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर

 श्रावास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार  ने  चालू  वर्ष  में  परिवार  नियोजन  आन्दोलन  पर  कितना  व्यय

 किया

 इस  कार्यक्रम  के  लिये  राज्य  सरकारों  ने  अपने  बजटों  में  कितने  धन  की  व्यवस्था

 की
 दौर

 (71)  क्या  इस  आन्दोलन  से  नगरीय  तथा  ग्रा मीरा  क्षेत्रों  में  wale  सब  राज्यों  में  aaa

 प्रगति  की  है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  पैरों  श्रीवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्री  श्री  चन्द्रशेखर )
 :  भीर  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और

 प्राप्त  होते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 (a)  जी  नहीं  ।  विभिन्न  राज्यों  और  नगरीय  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कार्यक्रम  की

 प्रगति  की  गति  अलग  अलग  रही  है  ।  इन  भिन्नताओं  के  कुछ  मुख्य  कारण  इस  प्रकार  है

 (1)  ग्रामीण  केन्द्रों  और  नगरीय  जिला  सचल

 सेवा  एककों  भादि  संगठनों  का  विभिन्न  स्तर  पर  कितना  विस्तार  किया

 गया

 (2)  सेवाए  प्रदान  करने  के  लिए  कुछ  राज्यों  में  चिकित्सा  तथा  परा-चिकित्सा

 कर्मचारियों  का

 (3)  विभिन्न  राज्यों में  प्रेरणात्मक  तथा  दैनिक  कार्यो  में  कितना  विकास

 हुआ

 (4)  विभिन्न  क्षेत्रों  में  साक्षरता  और  लघु  परिवार  आदश  के  प्रति  चेतना

 को  मात्रा

 (5)  कुछ  क्षेत्रों  में  संचार  की  कठिनाइयां  आदि  |
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 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  सूची  बन्धक  बैंकों  के  माध्यम  से  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  विनियोजन

 2346,  श्री  बे०  Fo  दासचोघरी  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  2

 (*)  1967-68  में  भूमि  बन्धक  बैंकों  के  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भारत  के  जीवन

 बीमा  निगम  ने  कुल  कितना  विनियोजन  और

 (a)  इस  प्रकार  विनियोजन  से  उक्त  अवधि  में  जोवन  बीमा  निगम  ने  ब्याज  के  रूप  में

 कुल  कितना  घन  अर्जित  किया  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्रो  मोरारजी  :  और  (@)s  भारत  के

 जीवन  बीमा  निगम  ने  1967-68  में  देहाती  इलाकों  में  भूमि  बन्धक  बैंकों  की  मौत  कुल  10

 करोड़  33  लाख  61  हजार  रुपया  लगाया  है  और  इस  रुपये  पर  30  लाख
 40

 हजार  रुपया

 ब्याज में  मिला  है  ।

 Irrigation  Schemes  in  Madbya  Pradesh

 2347.  Sbri  Nathu  Ram  Ahirwar:  Will  the  of  Irrigation  and  Power  be

 pleased to  state  :

 (8)  the  names  of  irrigation  schemes  for  Madhya  Pradesh  still  under  consideration
 of  the  Government  at  present;  and

 (b)  when  a  final  decision  is  likely  to  be  arrived  at  thereon  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar

 Prasad)  :  (8)  The  following  three  Major  and  thirteen  Medium  Irrigation  Schemes  816  at
 present  under  examination

 Major  Projects

 1  Satiara  Stage-I,

 2.  Sukta.

 3  Barg?.

 Medium  Projects

 Sindh  Diversion  Weir  Scheme.

 Nehlesara.

 Jamni  R.  B.  Canal.

 Kasiyari,

 Kuowarpur.

 Chandore  Tank.

 Mayana  Tank.

 Johilla.

 Pipliakumar.

 10  Paronch.

 11  Bichhia  Tank.

 12  Phutka.

 13  Bargoor  Nala  Tank.
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 ©)  When  the  Fourth  Plan  provision  for  New  Schemes  is  known  and  the  technical

 scrutiny  is  completed.

 कर्ण  गारन्टी  योजना  तथा  हुंडी-बाजार  योजना

 2348.  थी  देवकोतन्दन  पाटोदिया  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  लघु  उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  ऋण  गारन्टी  योजना  तथा  हु  डी

 बाजार  योजना  के  कार्यकरण  का  पता  लगाया  है  तथा
 1968

 के  लिए  इस  पर  विचार  किया

 यदि  तो  इन  योजनाओं  के  अन्तर्गत  दी  गई  सुविधाओं  का  लघु  उद्योगों  ने

 fea  सीमा  तक  उपयोग  किया  था  तथा  इसका  उपयोग  न  करने  अथवा  आंशिक  रूप  में  उपयोग

 करने  के  यदि  कोई  कारण  हैं  तो  वे  कया  और

 (7)  1969  के  लिए  क्या  नियतन  किए  गए  हैं  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्ता  स्त्री  (et  मोरारजी  :  ऋणी  गारन्टी

 देने  वाली  संस्थाओं  उनके  द्वारा  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  दिये  गये  ऋणों  के  सम्बन्ध

 में  होने  वाली  सम्भावित  हानि  के  लिए  कुछ  हद  तक  सुरक्षा  प्रदान  करती  है  ।  केन्द्रीय  सरकार

 के  अभिकर्ता  के  रूप  में  रिजवें  बंक  इस  योजना  को  चलाता  और  इस  योजना  के  कार्यान्वयन

 की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  है  ।  हाल  ही  में  योजना  के  कार्यान्वयन  से  प्राप्त  अनुभव

 के  आधार  उन  संस्थाओं  के  सम्बन्ध  जो  गारन्टी  संगठन  से  अपने  सभी  गारन्टी

 योग्य  ऋणों  के  लिए  गारन्टी  मांगती  पहली  1968  से  गारन्टी  सम्बन्धी  प्रकार  को

 1/4  प्रतिशत  से  घटा  कर  1/10  प्रतिष्ठित  कर  दिया  गया  है  ।

 ford  कुछ  पत्तों  पर  अनुसूचित  वाणिज्यिक  sat  को  पुरवाई  सुविधाएਂ  प्रदान  करने

 के  हुण्डी  बाजार  चलाता  है  ।  छोटे  पमाने  के  उद्योगों  को  दिये  गये  उन  ऋणों  के

 सम्बन्ध  जिनकी  गारंटी  ऋण  गारण्टी  संगठन  ने  दी  चीजें  बेक  1967  से  4.5

 प्रतिशत  की  रियायती  दर  से  पुनर्विजय  सुविधा  देता  रहा  है  ।  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  दिये

 जाने  वाले  ऋणों  में  एक  निश्चित  आधार-अवधि  की  तुलना  में  होने  वाली  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में

 ही  पुनीत  दिया  जाता  था  ।  पर  हाल  ही  में  6  1969  से  रिज  बेक  ने  छोटे  पे
 माने

 के  उद्योगों  को  बैंकों  द्वारा  थोड़  अस  के  लिए  दिये  जाने  वाले  ऋणों  को  कुल  रकम  के  लिए  मी

 पुन्वित्त  को  सुविधा  देनी  शुरू  कर  दी  है
 ।

 ऋण  गारण्टी  योजना  के  शुरू  किये  जाने  के  समय  से  नवम्बर  1968

 345.62  करोड़  रुपये  की  रकम  के  लिए  80284  गारण्टियां  दी  गयी  हैं  ।  हुण्डी-बाजार  योजना

 के  रिज  बेक  ने  अधिक  कामकाज  के  चालू  मौसम  में  आठ  अनुसूचित  बाशिज्यिक  बैंकों

 को  कुल  3.34  करोड़  रुपये  के  ऋण  मंजूर  किये  हैं  ।

 दोनों  योजनाओं  के  स्वरूप  को  देखते  विशेष  रकमों  के  निर्धारित  किये  जाने

 का  सवाल  हरदा  ही  नहीं  होता  ।

 92.0



 लिखित  उत्तर

 बारे  में  झनुसंघान  योजनाएं कछ  रोगों  के

 2349.  at  देवकीनन्दन  पॉटोदिया  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  झोर

 श्रीवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 तपेदिक  आदि  घातक  रोगों  के  उपचार  की  औषधियों  की  खोज

 के  लिए  सरकारी  स्तर  पर  क्या-नया  अनुसंधान  योजनाएं  चलाई  जा  रही

 क्या  इस  प्रकार  के  प्रयासों  के  लिये  सरकार  गर-सरकारी  संस्थाओं  को
 कोई

 सहायता  देती

 यदि  तो  सरकारी  तथा  गेर-सरकारी  क्षेत्रों  में  इस  समय  किन  विभिन्न

 गाओं  पर  कार्य  किया  जा  रहा  और

 अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है
 ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर  श्वास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्रो  To  सु०  :  से  सुचना  एकत्र  की  जा  रही है  और  समा

 पटल  पर  रख  दी  जायेगी ।

 क्षेत्नीय  असन्तुलन  को  द्  करने  हेतू  केन्द्रीय  करों  का  राज्यों  को  अन्तरण

 2250.  aft  देवकीनन्दन  पाटो  दिया  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  विकास  कार्यों  में  क्षेत्रीय  असंतुलन

 दूर  करने  के  लिये  राज्यों  को  केन्द्रीय  करों  का  शत  प्रतिशत  अन्तरण  करने  के  लिए  अनुरोध

 किया

 क्या  इस  मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  अपने  fray  के  बारे  में  बिहार  सरकार

 को  बता  दिया  और

 (7)  यदि  तो  क्या  निर्णय  बत।या  गया  है  तथा  अन्य  राज्य  सरकारों  दी  मांगों  के

 प्रति  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  नहीं  ।

 ate  :  ये  सवाल  पेंदा  ही  नहीं  होते  ।

 माल  के  रूप  में  ऋणों  को  ग्र दाय गों

 2351.  थी  रवि  राय  :  कया  वित्ता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्यों  यह  सच  है  कि  उनके  मंत्रालय  ने  सुभाव  दिया  है  कि  भारत  अपने  we

 दाताओं  को  इस  बात  के  लिए  सहमत  कराये  कि  वे  आंशिक  भुगतान  में  भारत  का  माल

 शौर

 suter  दग़ा पन्ना  पना
 3

 यदि  तो  उसका  हूर

 93.0
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 वित्त उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रो  मोरारजी  :  और

 मंत्रालय  ने  ऐसा  सुल्तान  नहीं  दिया  है  कि  भारत  अपने  ऋणी  दाताओं  को  इस  बात  के  लिए  राजी

 करे  कि  वे  आंशिक  अदायगी  के  रूप  में  भारत  से  माल  खरीदें  |  इस  प्रकार  के  उपाय  से  वास्तव

 में  तब  तक  कोई  राहत  नहीं  मिलेगी  जब  तक  निर्यात  में  बृद्धि  त  की  जाय  ।  इस  बात  को  ध्यान

 में  रखते  भारतीय  प्रतिनिधि-मण्डल  ने  दुसरे  संयुक्त  राष्ट्र  व्यापार  और  विकास  सम्मेलन  में

 यह  सामान्य  gra  दिया  था  कि  आबद्ध  ऋणों  की  वापसी  ऋण  लेने  वाले  देश  के  निर्यात  में

 वृद्धि  करके  की  जाय  जिससे  व्यापार  के  विकास  की  गति  तेज  हो  और  साथ  ही  ऋण रा  का  आंशिक

 बोधन  मी  हो  |  इस  सुल्तान  की  कोई  खास  प्रतिक्रिया  नहीं  हुई  ।

 Singh  project  Dabra  District,  Gwalior.

 2352.  Shri  Ramavtar  Sharma ;  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  work  relating  to  Sindh  Project  in  Dabra,

 District  Gwalior,  bas  been  started;

 (b)  if  so,  the  progress  made  in  that  work;

 (c)  the  time  by  which  this  work  is  likely  to  be  completed;  and

 (d)  if  the  reply  to  part  (a)  above  bein  the  negative,  the  reasons  therefor  and

 the  time  by  which  it  is  likely  to  start  ?

 The  deputy  Minister  in  tte  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shei  Siddheshwar

 Prasad)  :  (a)  to  (d)  The  Sindh  project  is  yet  (0  be  approved  for  execution,  The  Madhya

 Pradesh  Government  has  not  so  far  submitted  a  report  on  geological  investigations  called

 for  by  the  Central  Water  &  Power  ('01711115 51011,  However,  the  State  Government  propose

 to  take  up  the  scheme  in  the  Fourth
 Plan.

 Reserves  of  Oil  in  Rameshwaram

 2353.  Shri  Ramavtar  Sharma  :  Will  the  Minister  of  Petroleum  an  d  Ch SH  emicals  and

 Mines  and  Metals  be  pleased  to  state

 (a)  Whether  it  is  a  fact  that  Preliminary  survey  has  indicated  the  preseace  of

 sufficient  oil  reserves  near  Rameshwaram;

 (b)  Mf  so,  the  details  of  such  Survey;  and

 (c)  The  steps  being  taken  for  commercial  exploration  of  these  oil  reserves  ?

 The  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Mincs  and  Metals  (Dr.  Triguna  Sen)  (a)

 and  (0) :  No.  The  surveys  have  only  indicated  the  existence  of  subsurface  conditions

 favourable  for  the  accumulation  of  hydrocarbons.  This  will  need  to  be  tested  by

 drilling.

 (c)  Not  for  the  present.

 कलकत्ता  के  विकास  के  बारे  में  प्रधान  मंत्री  को  उद्योगपतियों  के  साथ  gon

 2354.  श्री  जाज  फरनेन्डीज  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  att

 झावास  तथा  नगरीय  बिकास  मंत्री  यह  बताने  को  कपास  करेंगे  कि
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 क्यां  सरकार  को  कलकत्ता  के  विकास  की  समस्याओं  के  बारे  में  प्रधान  मंत्री  तथा

 उद्योगपतियों  के  एक  दल  की  कलकत्ता  में  हुई  बैठक  के  सम्बन्ध  में  कोई  रिपोर्ट  मिल  गई

 यदि  तो  इस  बैठक  में  क्या  निष्कर्ष  निकले

 कया  उद्योगपतियों  के  साथ  हुई  प्रधान  मंत्री  की  बैठक  के  अनुसार  कलकत्ता  के

 विकास  की  समस्याओं  के  समाधान  के  लिये  कोई  कार्यवाही  करने  की  सरकार  कीं  कोई

 &
 च्  ह

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर  श्रीवास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री

 के०  के०  :  (7)  तथा  23  1968  को  कुछ  उद्योगपतियों  ने  प्रधान

 मंत्री  से  कलकत्ता  के  राजभवन  में  भेंट  की  थी  ।  ac  के  दौरान  चर्चा  कलकत्ता  नगर  की

 समस्याओं  तथा  इसके  विकास  पर  केन्द्रित  रही  ।

 विचार-विनियम  सामान्य  प्रकार  का  था  और  इस  प्रकार  कोई  विशेष  निराले  लेने  का

 प्रदान  ही  नहीं  था  ।  प्रधान  मंत्री  ने  कलकत्ता  नगर  की  विकास  समस्याओं  पर  कायंवाही  के  लिए

 सहानुभूतिपूर्ण  रूचि  दिखाई  |

 तथा  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  ने  कलकत्ता  मेट्रोपोलिटन  डिस्ट्रिकट  के

 कलकत्ता  मेट्रोपो  लिटन  प्लानिंग  आर्गेनाईजेशन  के  माध्यम  पहले  ही  एक  आधारभूत  विकास

 योजना  तयार  करवा  ली  है  ।  योजना  की  मुख्य  विशेषताएं  ये  हैं  :

 (1)  कलकत्ता  मेट्रोपोलिटन  डिस्ट्रिक  की  सारी  आबादी  के  लिए  पानी  की  सप्लाई

 तथा  नालियों  जेसी  आवश्यक  सेवाओं  की  व्यवस्था  ॥

 (
 ii  )  जिला  के  अन्दर  लोगों  और  ata  के  आने-जाने  की  सुविधा  के  लिए  सड़को

 और  परिवहन  सम्पर्क ों  में  सुधार  ।

 (iii)  बरती  की  भूमि  के  asta  द्वारा  गन्दी  बस्तियों  की  और  उनमें

 स्वच्छता  (  सेनीटेशन  ),  तेजड्  seed  बिजली  आदि  जेसे  सुधार

 करना

 (iv
 )

 कलकत्ता  भर  हावड़ा  के  बीच  संचार  सुविधाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  हुगली

 पर  दूसरे  पुल  की  व्यवस्था  ।

 (Vv)  जिला  में  एक  नया  उपनगर  जो  स्वयं  में पूर्ण  ताकि

 नगर  के  भविष्य  में  होने  वाले  विकास  की  देख-रेख  हो  सके  और  घनी  आबादी

 वाले  क्षेत्रों  से  आबादी  को  स्थानान्तरित  करने  में  सुविधा  हो  ।

 योजना  का  कार्यान्वयन  करना  राज्य  सरकार  की  जिम्मेदार  है  ।  सी०  एम०

 पी०  ato  द्वारो  तीसरी  योजना  और  1966-67  के  कलकत्ता  मेट्रोपोलिटन  डिस्ट्रिक्ट

 के  लिए  आधारभूत  विकास  योजना  की  तैयारी  पर  किए  गए  समस्त  भ्रार्गोनाइजेशन  सम्बन्धी

 खर्च  की  प्रतिभूति  के  अलावा  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकार  को  जल-पूर्ति  एवं  SAT

 स्लम  औद्योगिक  आवास  तथा  महानगर-एरिवान  आयोजना  के  बारे  में  वित्तीय  तथा

 तकनीकी  सहायता  दी
 है

 ।
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 मनोपुर  के  लिये  विद्युत  ate

 2355  :  श्री  एम०  मेघ चन्द्र  :  क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे  कि  :

 बया  मानपुर  में  बिजली  की  सप्लाई  के  हेतु  सरकार
 मनीपुर  के  लिये  एक  विद्युत

 बो  स्थापित  करने  का  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :  नहीं  ।

 संघीय  प्रदेश  मनीपुर  के  ga  में  सीमित  बिजली  विकास  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 वहां  बिजली  बोर्ड  का  स्थापित  होना  ठीक  नहीं  है  ।

 मोतीपुर  सरकारो  अस्पतालों  के  निसिंग  स्टाफ  को  भत्त  अतारांकित

 2357,  sit  एम०  मेघ चन्द्र  :
 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  शोर  श्रीवास

 तथा  नगर  विकास  मन्त्री  16  1968  के  अतारांकित  seq  संख्या  4689  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध
 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  मणिपुर  के  नर्सिंग  स्टाफ  को  उसी  अधिकार  पर  भत्ता  देने  के

 प्रश्न  की  जांच  की  है  जिस  आधार  पर  आसाम  के  निसिंग  स्टाफ  की  ये  भत्ते  स्वीकार  किए  ग  be ॥
 ह

 हैं  क्या  उनको  ये  मत्त  स्वीकार  कर  दिए  गए  और

 यदि
 तो

 क्या  मत्त  दिए  गए  हैं  तथा  ये  किस  तिथि  से  दिए  जायेंगे  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  ate  श्रीवास  तथा  anita  विकास  मंत्रालय

 में  राज्य  मन्त्री  (sit  gogo  मूर्ति  !  :  )  और  असम  सरकार  द्वारा  प्रदत्त  मत्तों  के  आधार

 पर  मनीपुर  सरकार  के  नर्सिंग  स्टाफ  और  प्रशिक्षार्थी-नर्सों  को  जुलाई  मत्ता  तथा

 वर्दी-मत्ता  देने  की  मंजूरी  दे  दी  गयी  है  ।

 ये  आदेश  |  1969  से  लागू  हैं  ।

 इम्फाल  नगरपालिका

 2358.  श्री  एम०  मेघ चन्द्र  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  we  arara

 तथा  नगर  विकास  मन्त्री  14  1967  के  तारांकित  sat  संख्या  670  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इम्फाल  नगर  मनीपुर  की  वित्तीय  स्थिति  सुघर  गई

 क्या  इम्फाल  नगर  पालिका  ने  उस  समुचित  परामर्श  के  अनुसार  काम  किया है

 जो  मणिपुर  सरकार  इसकी  वित्तीय  स्थिति  सुधारने  के  लिए  दिया  गया  और

 यदि  तो  दिये  गये  coat  की  किन-किन  बातों  को  क्रियान्वित  किया  गेया

 है  और  किन  सिफारिशों  को  अभी  क्रियान्वित  किया  जाना  शेष
 है

 ?
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 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  ate  श्रीवास  तथा  anita  बिकास  मंत्रालय

 में  राज्य  मन्त्री  go  सु०  (  wet

 शोर  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विधारा

 इम्फाल तगर  पालिका  को  निम्नलिखित  विषयों
 में  परा

 परामर्श  दिया  गया  था  :--

 (1)  नगरपालिका  को  अपने  afar  हितों  को

 ६

 ध्यान  में  रखते  ऐसी  पद्धति  शीघ्र

 निश्चित  करनी  चाहिए  जिससे  कि  महिला-मार्केट  के  आवंटन  की  समस्या

 सुलभ  सके  ।

 (2)  स्टालों  के  लाइसेन्स  के  अतिरिक्त  नगर  पालिका  को  स्टालों  के  उपयोग  का

 दैनिक  अथवा  मासिक  फिराये  की  पद्धति  भी  लागू  करनी  चाहिये  ।

 (3)  सड़क  के  किनारे  बनने  घाले  बिक्र  ताओं  को  मार्किट  के  अन्दर  उपलब्ध  खाली

 स्टालों  में  स्थानान्तरित  करने  के  लिये  हर  सम्भव  प्रयत्न  किया  जाय  ।  सड़क

 के  किनारे  goa  वाले  बिक्र  ताओं  को  स्टालों  में  जाने  के  लिये  प्र  रित  करने  के

 हेतु  उनसे  विशेष  उच्च  दर  पर  किराया  वसूल  किया  जाय  |

 (4)  कर्मचारियों  की  सख्या  और  उनके  कार्यभार  की  सावघानी  a  छानबीन

 को  जाय

 थापना (5)  चुकी  वसूली  के  लिये  नगर  के  सभी  प्रवेश  मार्गो  पर  चु  शियों  की

 को  जाय  ।

 (  6  भवनों  के  मूल्य  फिर  से  निर्धारित  करने  के  लिये  एक  अनुमति  व्य क्ति  जिसने

 पश्चिम  बंगाल  अथवा  असम  अथवा  किसी  राज्य  में  मूल्य  निर्धारण  का

 काय  किया  की  सेवाए  प्रतिनियुक्ति  के  आधार  पर  प्राप्त  की  ज

 (7)  सम्पति  तथा  रोशनी  कर  की  दरे  12  प्रतिशत  से  बनाकर  कम  से  कम  10

 प्रतिशत  की  जाय  ।

 (  8  नगर  पालिका  को  साइकिल  टेक्स  लगाना  चाहिये  |

 (9)  न्य पच साय  कर  लगाया  जाय  |

 (10)  तगर  पालिका  को  अपनो  सम्पत्ति  का  रजिस्टर  रखना  चाहिये  जिसमें  सम्पत्ति

 प्रबन्ध  नगर  द्वारा  अजन  की  तिथियों  के  आवश्यक

 संदर्भों  पूर्ण  विवरण  दिया  तथा  समितियों  से
 एकत्र

 किया  जाय

 (11  नगर  पालिका  क्षेत्र  सीमाओं  .  इतना  विस्तार  जाय  .  जिससे  कि

 नगर  पालिका  सड़कों  के  बाहरी
 और

 वाली  जायदादें  और  समी  बसे  हुये  ay

 उसके  अन्तर्गत  आ  जाय  |
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 (12)  नगर  पालिका  को  कृषि  विमान  agar  अन्य  एजेन्सियों  के  द्वारा  खाद-स्थलों  से

 ही  खाद  ट्रकों  में  ले  जाने  की  स्थायी  व्यवस्था  करनी  चाहिये  ताकि  नगर

 पालिका  को  इसे  स्थानान्तरित  करने  पर  खर्चे  वहन  न  करना  पड़े  ।  10  रु०

 प्रति  ट्रक  की  दर  से  खाद  का  मुख्य  वसूल  करने  से  अधिक  आय  होने  की
 सम्भावना  है  ।

 (13)  नगर  पालिका  सरकारी  मानों  की  मूल्यांकन  सूचियां  और  उन  पर  देय  सम्पत्ति

 कर  की  trier  यदि  वे  निजी  सम्पत्ति  होती  तो  dare  कराये  ताकि  उन  सूचियों

 को  नगर  पालिका  विशेष  अनुदान  के  आधार  रूप  में  काम
 में  लाया

 जा  सके  ।

 निम्नलिखित  बातों  को  छोड़  कर  अनुपालन  रिपोर्टे  नहीं  मिली  है  :--

 (i)  सम्पत्ति  कर  लगाने  और  उसकी  वसूली  करने  के  कायदे  लिये  कलकत्ता  नगर

 निगम  से  एक  मूल्यांकन-अधिकारी  की  सेवाए  प्राप्त  को  जा  रही

 (  ii  खुआइराम  ननन्द  की  महिला  मार्केट  से  फीस  aga  के  प्रश्न  को  तय  करने  के

 उपाय  किये  जा  रहे  हैं  ।

 बिदेशी  दायित्वों  को  कम  करने  के  लिये  पुनम  त्यागकर

 थी  लोगों  प्र  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  रुपये  के  पुर्नमूल्यांकन  करके  अपने  विदेशी  दायित्वों  को

 कम  करने  का  है  क्योंकि  वित्तीय  असन्तुलन  को  ठीक  करने  के  लिए  इंटरनेशनल  मॉनेटरी  फण्ड

 ऐसा  करने  की  अनुमत  देता  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कालरा  है  ?

 रुपये उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  faa  मन्त्री  मोरारजी  :  ओर

 का  पुनरुत्थान  करने  का  कोई  विचार  नहीं  विदेशों  के  प्रति  area  की  देनदारियां  विदेशी

 मुद्राओं  के  रूप  में  बतायी  जाती  है  और  रुपये  के  पुनर्मिलन  से  विदेशी  मुद्राओं  के
 रूप  में  हमारी

 देनदारी  कम  नहीं  होगी  ।  इस  लिए  भारत  के  बिदेशी  ऋणों  को  चुकाने  के  लिए  जितनी  मात्रा

 में  निर्यात  करना  भावश्यक  है  उस  के  रूप  में  भारत  का  वास्तविक  विदेशी  ऋण  मी  रुपये

 के  पुन मुल् यन  से  कम  नहीं  होगा  |

 पुगोस्लावि या  को  पेनिसिलिन  का  निर्यात

 2360,  at  लोबो  प्रभू  :  कया  पैट्रोलियम  रसायन  ste  खान  तथा  धातु  मन्त्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 युगोस्लाविया  को  कितने  मुल्य  की  पेनिसिलीन  का  निर्यात  किया  गया  है  तथा

 ये  मूल्य  आन्तरिक  बाजार  भाव  की  तुलना  में  से  कम  है  प्रिया

 क्या  ये  निर्वात  ऋण  के  आधार  पर  गया  नशा at  यदि  तो  इसके  कया

 कालरा  भर

 98



 लिखित  उत्तर
 19  HIeTA,

 1890

 देश  में  पेनिसिलीन  की  कमी  की  शिकायतों  के  क्या  कारत  तथा  बया  इस

 ama  से  पेनिसिलीन  की  कमी  बढ़  नहीं  जायेगी  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  कौर  खान  तथा  धातु  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दा०  रा०

 और  :  युगोस्लाविया  के  मेंस सं  पिलवा  ने  350  क्लोरो  सोडियम

 पेनिसिलिन  और  5  मीटरी  टन  फोर्टिफाइड  प्रोपेन  पेनिसिलीन  का  भाड़ा-बीमा  लागत  सहित

 240  रुपये  प्रति  किलोग्राम  की  दर  से  आयात  करने  और  बदले  में  एकजाइटेट्रासाईकलिन  का

 माड़ा ब  मा  लागत  सहित  225  रुपये  प्रति  किलोग्राम  की  दर  से  निर्यात  करने  का  ठेका

 किया  है  ।

 सरकार  को  पेनिसिलीन  की  कमी  को  कोई  शिकायत  नहीं  मिली  है  ।

 कन्फेक्शनरी  उद्योग

 2361.  धी  लोबो  प्रभू  :  बया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  वित्तीय  ag  के  कन्फेक्शनरी  उत्पादन  की  तुलना  में  इसका  चालू  वित्तीय  वर्ष

 में  उत्पादन  कैसा

 उक्त  अवधियों  में  उत्पादन  शुल्क  राजस्व  ॒  कित॑ना-कितना

 एक  किलोग्राम  कन्फेक्शनरी  पर  औसतन  उत्पादन  शुल्क  कितना है  भर  कच्चे

 माल  जैसे  चीनी  पेकिंग  कागज  और  वनस्पति  घी  पर  कितना  2  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  fad  स्त्री  (att  मोरारजी  :

 की  जा  रही  है  तथा  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  जायगी  ।

 से  :  सूचना
 इकट्ठी

 झ्लवाय
 में

 जस्ता  पिघलाने  का  कारखाना

 2362.  पी  लोबो  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  शोर  खान  तथा  धात  मन्त्री यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भगवान  जस्ता  कारखाने  में  जस्ते  की  उत्पादन  लागत  क्या  है  और  आवश्यक

 आयात  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  देने  के  बाद  उस  में  कितनी  बचत

 (a)  इसे  60,000  टन  की  उत्पादन  क्षमता  तक  विस्तार  करने  अनुमति  न  देने

 के  क्या  कारा

 यदि  विदेशी  मुद्रा  का  अभाव  था  तो  क्या  सरकार  ने  कठिनाई  को  दूर  करने

 हेतु  सहयोगियों  के  अ  श  को  अ  क
 पु  जी

 मानने  का  प्रस्ताव  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  धीर  ख़ान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जगन्नाथ

 (¥)  wad  कार्मिकों  बिनानी  जिंक  लिमिटेड  द्वारा  20,000  मैट्रिक टन  प्रति  ag

 क्षमता  का  अल वेई  स्थान  पर
 स्थापित

 जस्ता  प्रद्वावंक  आयातित  सं केन्द्रक ों  पर  आधारित

 ः
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 प्रश्वाचक  ने  1967  में  वाशिज्यिक  उत्पादन  प्रारंभ  किया  परन्तु  कुछ  तकनीकी  कठिन

 के  कारण  से  संयंत्र  अमी  अपनी  अनुज्ञप्त  क्षमता  नहीं  प्राप्त  कर  सका  है  ।  अतः  उत्पादन

 की  लागत  का  कोई  वास्तविक  मूल्यांकन  अभी  उपलब्ध  नहीं  हुआ  है  ।  कम्पनी

 नें  अनुमान  लगाया है
 कि  20,000  मैट्रिक  टन  प्रति  वर्ष  जस्ते  के  उप-दन  आयातित

 संकेन्द्रकों  का  मुल्य  निकालने  के  पतरातू  1.5  करोड़  रुपये  के  लगभग  विदेशी  मुद्रा  की
 बचतें

 होंगी  ।

 मैस  कार्मिकों  बिनानी  जिंक  ने  प्रार्थना  की  है  कि  उन्हें

 उनके  वर्तमान  जस्ता  प्रद्वावक  की  क्षमता  20,000  मैट्रिक  टन  प्रत्येक  की  दो  प्रावस्थाओं  में

 20,000  मैट्रिक  टन  प्रति  ad  से  60,000  मैट्रिक  टन  प्रति  वर्ष  तक  बिस्तार  करने  की  अ्रमुमति

 देने  वाला  एक  पत्र  जारी  किया  जाये  ।  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  विचार  कम्पनी

 से  वित्तोय  समयावलि  और  अन्य  अपेक्षित  सुचना  के  ब्यौरों  के  मिल  जाने  के  पतरातू

 किया  जायेगा  ।

 और  (a)  :  इस  समय  ag  sat  नहीं  उठते  ।

 नाइलोन  तथा  सुती  कपड़े  पर  उत्पादन  शुल्क

 2363,  श्री  लोबो  प्रम  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नायलोन  तथा  सुती  कपड़े  पर  प्रति  मीटर  कुल  कितनी  राशि  का

 शुल्क  लगाया
 गया  है  ;  और

 |  नायलॉन का  कपड़ा  अधिक  चलता  है  तथा  इसको  war  भी  कम  जाता  इस

 तथ्य  को  ध्यान  मे  रखते  हुए  सरकार  किन  कारणों  से  नाइलोन  के  कपड़े  को  अतिरिक्त  कर

 लगाने  के  लिए  ऐइवयं  को  वस्तु  समिति है
 ?

 उप-प्रधान  मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्री  भोरारजी  आवश्यक  सुचना

 दफ ठो
 की  जा  रही  है  सनौर  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 प्रक्रिया  नहीं  व्यि  गये  नाइलोन  कपड़े  पर  कोई  उत्पादन  शुल्क  नहीं  लगता  |

 क्रिया  किये  गये  नाइलोन  वस्त्रों  पर  निम्नलिखित  शुल्क  लगते  हैं

 पैसे  प्रतिवर्ग  मोटर

 3.5 मूल  उत्पादन  शुल्क

 विद्वेष  क्ाटावा घाम  Wed  0.7
 ve

 क  है  ना

 अतिरि  क्त
 ==

 पादन  शुल्क  3.6 ह

 हस्त  करघा  उपकर  1.9

 जोड़
 9.7

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  का  लगाया  जाना  केवल  किसी  जिन्स  के  विलासिता  की  होने  अथवा

 नहीं  होनें पर
 fae  नहीं

 करता  ।  शुल्क  का  लगाया  जाना  कई  तथ्यों  पर  करता  है

 “400
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 जसे  उद्योग  की  शुल्क  सहन  करने  कं  जिन्स  का  भारी  ।  1969  के  बजट  में

 लोन  कपड़े  पर  कोई  अतिरिक्त  कर  नहीं  लगाये  गये  हैं  ।  नायलोन  वस्त्रों  के  निर्माण

 में  प्रयुक्त  नाइलोन  सूत  के  अधिक  बढ़िया  डेनेर  पर  लगने  वाले  उत्पादन  शुल्क  की  दर  में  कमी

 की  गयी  है  ।  उदाहरण  के  तौर  30  डेनेर  से  कम  वाले  नाइलोन  सूत्र  पर  केन्द्रीय  उत्पादन

 शुल्क  में  8  रूपये  प्रति  किलोग्राम  की  कमी  कर  दी  गयी  है  ।

 मानपुर  लोक  निर्माता  विभाग  के  कार्य भारित  कर्मचारियों  की  छुट्टियों  को  सुविधाए

 2364  एम०  मेघ चन्द्र  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर  निर्माण

 श्रीवास  तथा  नगरों  विकास  मन्त्री  5  1968  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2807  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  लोक  निर्माण  विभाग  के  कर्मचारियों  को  मनीपुर  लोक  निर्माण  विभाग  के

 कार्यकारी  कमंचारियों  को  मिलने  वाली  छुट्टियों  सम्बन्धी  सुविधाए  देने  के  बारे  में  अन्तिम

 fata  कर  लिया  गया  है

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  रहा  ;  और

 इस  बारे  में  मणिपुर  सरकार  का  क्या  सुभाव  है
 ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर  श्रावास  तथा  नगरोप  विकास  मन्त्रों

 के०  के०  जी  भाग  (  के  उत्तर  में  उल्लिखित  सीमा  तक  |

 वित्त  मंत्रालय  द्वारा  भारत  सरकार  के  औद्योगिक  कमंचारियों  के  लिए  निर्धारित

 की  गई  छुट्टियों
 के  मणिपुर  लोक  निर्माण  विभाग  के  RlA-TANT  स्टाफ  के  लिए  लागू  कर

 दिए  गए  हैं  ।  इसके  मनीपुर  के  लोक  निर्माण  विभाग  के  स्थाई  कार्पश्यमारित  स्टाफ

 अजित  get  स्वीकार  करने  के  आदेश  जारी  कर  दिए  गए  हैं  जो  कि  ड्यूटी  की  अवधि  के

 भाग  की  दर  से  होगी  तथा  जो  अधिकतम  20  दिन  तक  को  इकट्ठी  हो  सकती  है  ।

 मानपुर  सरकार  का  यह  प्रस्ताव  था  कि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के

 प्रभारित  स्टाफ  द्वारा  भोगी  जा  रही  gel  की  समस्त  सुविधाए  मणिपुर  लोक  निर्माण  विभाग

 के  कार्य-प्रभारित  स्टाफ  के  लिए  ary  जानी  चाहिए  ।

 Jacome-Tax  Arrears

 7365.  ShriS.  M.  Joshi  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 fa)  the  names  of  such  individuals,  Companies  and  Firm,  etc,  against  whom  Income

 tax  arrears  exceeds  (i)  Rupees  one  lakh,  and  (ii)  Rupees  10  lakhs  ;  and

 (b)  the  steps  being  taken  by  Government  to  realise  the  arrears  and  the  time  by
 which  the  amount  would  be  realised  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  the  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Sal):  (a)
 The  information  asked  for  about  names  of  individuals  etc.  against  whom  Income-tax

 Arrears  exceed  Rs.  one  lakh is  not  readily  available  and  its  collection  requiring  scrutiny
 of  more  than  4000  assessments  wil!  involve  considerable  time  and  labour.
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 However,  information  in  respect  of  individuals  etc.  against  whom  1.  come-tax
 Arrears  exceed  Rs.  10  lakhs  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  8016  of  the  House
 as  early  as  possible.

 (hy  All  possible  steps  as  provided  in  law  for  recovery  of  tax  are  being  taken  on
 tbe  merits  and  circumstances  of  each  case.

 It  is  not  possible  to  estimate  the  time  by  which  the  arrears  would  be
 realised.

 उड़ीसा  में  हीरे  ale  सोना  पाया  जाना

 ats  हस
 2366.  श्री  रा०  कू ०  तह  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  चल  तथा  धातु  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  ५० करेंगे  कि  :

 कया यह  सच  है  कि  उड़ीसा  के  महानदी  के  तल  में  हीरे  और  सोना  पाया  गया

 है  ;  कौर

 यदि  तो  इन्हें  निकालने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गयो  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  कौर  खान  तथा  धातु  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (AY  जगन्नाथ

 :  और  (77)  भ्रट्टारहवीं  तथा  उन्नीसवीं  दाताब्दी  के  प्रारभ  में  महानदी  और  इसकी

 कुछ  सहायक  नदियों  से  हीरों  के  उत्पादन  के  संबंध  में  खबरें  उपलब्ध  हैं  ।  इन  क्षेत्रों
 से

 बाद  के

 उत्पादन  के  विषय  में  कोई  ज्ञान  नहीं  है  ।

 महानदी  नदी  की  रेत  काफी  समय  से  सोना-युक्त  जानी  जाती  रही  है  और  स्थानीय  लोग

 छोटे  स्तर  पर  इसे  धोकर  सोना  प्राप्त  करने  का  अभ्यास  करत  रहे  हैं  ।  महानदी  नदी  की  रेत  से

 या  कारी  भूमि  से  किसी  आ्थिक्र  हट्टी  से  महत्व  के  उत्पादन  के  बारे  में  पता  नहों  है  ।  महानदी

 के  तल  में  आधिक  दृष्टि  से  कार्ययरोग्य  सोना  पाये  जाने  की  सम्भावना  बहुत  ही  कम  बतायी

 जाती  है  ।

 कच्छ  के  लिये  निंदा  जल

 2367.  थी  सोम चन्द्र  सोलंकी  :  क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा ्

 करेंगे

 क्या  प्रधान  मंत्री  ने  कच्छ  के  अपने  हाथ  ही  के  दौरे  में  कहा  कि  यथासम्भव

 ae  नर्मदा  के  जल  पर  नियन्त्रण  करके  कच्छ  की  भूमि  को  सवरा  बनाने  के  लिये  यथाशीघ्र

 की  जायेगी  ;

 क्या  उन्होंने  यह  भी  कहा  था  कि  इस
 सम्बन्ध  में  निरंक  तुरन्त  कर  लिया

 जायेगा  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  न  किये  जाने  के  क्या  कारण  है  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  और

 नहीं  ।  किन्तु  प्रधान  मंत्री  ने  28-2-68  को  रण  आफ  कच्छ  के  विकास  के  लिए  निंदा

 के  जल  को  प्रयोग  में  लाने  की  सम्भाव्य ता  के  बारे  में
 कुछ  कहा  था  |

 10 2



 19  1890  लिखित  उतर

 निंदा  जल  के  बटवारे  के  बारे  में  विवाद  पर  कोई  फैसला  होने  के  पश्चात्‌  इस

 दन  पर  आगे  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 उत्तर  गुजरात  के  तम्बाकू  उत्पादकों  की  कठिन  इयां

 2368,  श्री  सोम चन्द्र  सोलंकी  :  व्या  faa  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  यह  सच  है  कि  वित्त  अघिनियम  1968  द्वारा  प्रफुल्ल  वर्गीकरण  में  परिवर्तन

 होने  के  कारण  उत्तर  गुजरात  में  सम्पूर्ण  पत्तीदार  तम्बाकू  पर  You  नहीं  दिया  जाता  ate  इसके

 परिणामस्वरूप  कृपा  अपनी  उपज  को  बेच  नहीं  सकते  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  सम्पूर्ण  पत्तीदार  तम्बाकू  का  उपयोग  बीड़ियों  में  नहीं

 किया  जा  सकता  ate  इसके  परिणामस्वरूप  कृषकों  को  बडी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता

 है  ;  भीर

 यदि  तो  उत्तर  गुजरात  के  कृषकों  की  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए

 सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  (sit  मोरारजी  :  नहीं  ।

 नहीं  ।

 यह  सवाल  नहीं  उठता  ।

 नेशनल  बिल्डिंग्स  कंस्ट्रक्शन  कारपोरेशन  लिमिटेड

 2369.  थी  देवकीनन्दन  पाटो दिया  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  att

 ध्रावास  तथा  anita  विकास  मन्त्री
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  किं  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नेपाल  बिल्डिंग्स  कंस्ट्रक्शन  कारपोरेशन  में  लगातार  हानि  होती

 यदि  at,  तो  1968  में  कितनी  हानि  हुई  है  तथा  क्या  सरकार  ने  हानि  के  कारणों

 का  पता  लगाया  हैं  ;  ओर

 इस  बारे  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  शरीर  श्रीवास  तथा  निरोधक  विकास  मन्त्री

 के०  Bo  :  जी  हां  ।

 31  1968  को  समाप्त  होने  वाले  ae  के  दौरान  निगम  के  द्वारा कौर

 किए  गए  निर्माणकार्य ों  में  उसे  4.52  लाख  रूपए  को  हानि  हुई  हानि  को  समाप्त  करने

 का  प्रश्न  निरंतर  समीक्षाधीन  है  तथा  निगम  के  द्वारा  किए  गए  प्रयत्नों  के  फलस्वरूप  समस्त

 व्यवसाय  में  हानि  का  प्रतिशत  1964-65  के  6.1  से  धीरे-घीरे  घटकर  1967-68  में  1.8

 हो  गया  है  ।  निगम  के  पिछले  कार्यों  की  समीक्षा  करने  उसकी  पूजी  उसके  क्षेत्रीय

 कार्य
 करने

 की  प  आदि  की  परीक्षा  करने  तथा  उसके  कार्य  करने  की  पद्धति  में
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 सुधार  के  उपायों  को  सिफारिश  करने  के  लिए ि  भारत  सरकार  ने  कभी
 '

 हाल  ही  में

 आवास  तथा  नगर-विकास  विभाग  के  संयुक्त  ब्युरो  आफ  पब्लिक  एन्टरप्राईजिज  के

 सलाहकार  तथा  की  एक  समिति  की  समी  स्थापना  की  समिति  की

 रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 नेशनल  fafsevq  क स्टुक्शान  कारपोरेशन  द्वारा  भवनों  की  निर्माता  लागत

 2370.  श्री  देवकीनन्दन  पाटो दिया  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर

 श्रीवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नेशनल  बिल्डिंग  कंस्ट्रक्शन  कारपोरेशन  द्वारा  निमित  भवनों

 की  निर्माण  लागत  प्रतिष्ठित  मेर-सरकारी  फर्मों  द्वारा  निमित  भवनों  की  निर्माता  लागत  को

 adel  अधिक  है  ;

 क्या  इसके  कारणों  का  कोई  विश्लेषण  किया  गया  है  ;  और

 किन  कारणों  से  निगम  का  कार्य  सन्तोषजनक  रहा  हैं  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  ate  श्राग्यास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री

 (at  के ०  फे ०  से  :  निगम  अपने  ग्राहको  से  खुले  टेंडरों  के  आघार  या

 बातचीत  या  लागत  पर  कुछ  जोड़ने  के  आधार  इस  ata  में  प्राइवेट  फर्मो  की  प्रतियोगिता

 में  कार्य  प्राप्त  करता  है  ।  यह  बात  कि  निगम  घाटे  पर  कार्य  करता  है  यह  स्पष्ट  करता  कि

 प्राप्त  हुई  कोमल  से  कुल  मुल्य  श्रमिक  था  ।  ऊपरी-खर्च  एक  मुख्य  कारण  है  ।

 घाटे  को  समाप्त  करने  का  प्रश्न  निरन्तर  समीक्षाधीन  है  तथा  निगम  द्वारा  किए  गए

 प्रयत्नों  के  फलस्वरूप  समस्त  व्यवसाय में  हानि  का  प्रतिशत  1964-65  के  6.1  से  घटकर

 1967-68  में  1.8  हो  गया  हैं  ।  निगम  के  कार्यों  की  समीक्षा  करने  उसकी  पूजी

 उसके  क्षेत्रीय  कार्ड-पद्धति  आदि  की  परीक्षा  करने  तथा  उसके  कार्य  में  सुधार  के

 उपायों  की  सिफारिश  करने  के  लिए  भारत  सर'क।र  ने  at  हाल  ही  आवास  तथा

 नगर  विकास  विभाग  के  संयुक्त  सचिव  तथा  ब्यूरो  आफ  पब्लिक  एंटरप्राइजेज  के  सलाहकारों

 तथा  की  एक
 समिति

 की  मी  स्थापना  की  है  ।  इसकी  रिपोर्टे  की  प्रतीक  की  जा

 रही  है  ।

 भ्र शोधित  तेल  पर  रायल्टी

 2371.  थी  वीरेंद्रकुमार  दाह  :  क्या  पेट्रो  लियम  तथा  रसायन  कौर  खान  तथा  धातु

 मन्त्री  24  फकीरों  1969  के  अरोरा कित  प्रश्न  संख्या  835  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रधान  मन्त्री  a  fea  फीस ले
 के  आधार  पर  fata  दिया है

 ?

 ato  zit  2s  क
 बया  आसाम  भर  गुजरात  के  जाच  नोक  कया  जा  रहा है  और  यदि  तो

 उसका  आधार  क्या  है  ;
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 नया  1966  जब  कि  नेहरू  पंचाट  वास्तव  में  समाप्त  हुआ  के

 स्थान
 पर

 1  1969  से  कयों  लागु  किया  गया है  ;  और

 आसाम  के  मुख्य  मन्त्री  ने  किस  थोड़ी  बहुत  फेर  बदल  का  सुभाव  दिया  है
 ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  शौर  खान  तथा  धातु  मन्त्री  (sto  त्रिगुण  जसा

 कि  पहले  उत्तर  में  बताया  जा  चुका  रायल्टी  देशीय  कच्चे  तेल  के  प्रति  मीटरी  टन  100

 रूपये  के  औसत  मुल्य  पर  आधारित  की  गई  है  ।  कच्चे  तेल  पर  देय  उक्त  मुल्य  के  10

 प्रतिशत  अर्थात  प्रति  टन  10  की  दर  पर  नियत  की  गई  है  ।

 जी  नहीं  ।

 1969 नया  दर  1  1968  से  लागु  होता  है  न  कि  जनवरी

 प्रधान  स्त्री के  1962  के  पं चाह  वी  समाप्ति  के  gua  बाद  ही  पुनरीक्षण  गया

 था  जिसे  1968  में  अन्तिम  रूप  दिया  गया  ।  व्यतीत  समय  को  ध्यान  में  रखते  हुये

 प्रधान  मन्त्री  ने  पंचाट  की  1  1968  से  पुर्वेव्याप्ति  की  ॥

 भा साम  के  मुख्य  मन्त्री  ने  किसी  फेर  बदल  का  सुभाव  नहीं  दिया  है  ।

 बलों  पर  सामाजिक  नियंत्रण

 कों पर 2372.  थो  यशपाल  fag  बया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सामाजिक  नियंत्रण  के  मामले  में  नेशनल  क्रेडिट  काउ  सल  को  नियुक्ति  से  सरकार  को  कि

 योग  प्राप्त हुआ  हैं  ?

 उप-प्रधान  मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्रो  सोराबजी  राष्ट्रीय  ऋण  परिषद  की

 स्थापना  इस  रद्द  दय  से  की  गयी  थी  कि  वह  आयोजना  के  रद्द  क्यों  तथा  राष्ट्रीय  आर्थिक  होती

 के  विचारों  के  अनुसार  अथ-व्यवस्था  के  विभिन्‍न  खासकर  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों

 छोटे  पमाने  के  उद्योगों  और  निर्यात  के  बीच  ऋण  का  विभाजन  करने  के  काम  में
 सरकार

 are  रिजवी  बेक  की
 सहायता

 करे  ।  परिषद  की  अब  तक  दो  बैठकें  हुई  हैं  और  1968

 में  हुई  उसकी  दुसरी  बैठक  में  परिषद  ने  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  कृषि  ak  छोटे  पैमाने  के

 उद्योगों  की  ऋण  सम्बन्धी  प्रत्याशित  आवश्यकताओं  को  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दिये  जाने  की

 सिफारिश  को  भर  प्राथमिकता-प्राप्त  क्षेत्रों  के  लिये  अतिरिक्त  ar  के  सम्बन्ध  में  मोटे  तौर  पर

 संकेत  दिये  ।  परिषद  की  सिफारिशों  के  रिवेंज  बेक  ने  वाणिज्यिक  gat  के  साथ  विस्तृत

 बातचीत  की  और  उन्हें  बताया  कि  वे  जुलाई  1968  से  जून  1669  तक  की  अवधि  में  उनके

 पास  जमा  होने  वाली  यक्रमों  में  हुई  वास्तविक  वृद्धि  की  रकम  में  से  कृषि  के  लिए  (afr  श्बन्घक

 बैंकों  के  ऋणी-पत्रों  की  खरीद  19  छोटे  gar  के  sant  के  लिए  32  प्रतिशत

 निर्यात  के  लिए  7  प्रतिशत  और  अन्य  क्षेत्रों  के  लिए  42  प्रतिशत  के  अनुपात  में  रकमें

 निर्धारित  करें  ।

 नवपाड़ा  में  जहर  दस्ती  नसबन्दी  आपरेशन

 2373,  श्री  यशपाल  fag :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  शौर  आवास

 तथा  नगरों  विकास  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि

 ;

 199



 Witten
 Answers  March  10,  1969

 (#)  क्या  सरकार  ने  23  1968  के  में  प्रकाशित  इस  आशय

 का  समाचार  है  जिसमें  यह  लिखा  है  कि  नवपाड़ा  (  ी  ५ श्वसन  र  के  एक  70  की

 राजू  के  श्री  चन्द्र  देव  तिवारी  नामक  बुढ़े  व्यक्ति  का  10  1968  को  जबरदस्ती

 बन्दी  आपरेशन  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 (77)  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 aut asl  नगरीय  विकास  मंत्रालय  में स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर  ware

 राज्य  मंत्री
 श्री

 कौर  :  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकार  जांच-पड़ताल  कर  रही  और  उसकी

 का  caste  किया  जा  रहा  है  ।

 इस  मामले  का  और  इस  सम्बन्ध  में  की  गई  कार्यवाही  का  राज्य  सरकार
 से

 रिपोर्ट

 मिलने  के  पश्चात  सभा  पटल  पर  दिया  जाएगा  ।

 कोलार  स्वरण  खान  क्षेत्र  में  गर-सरकारो  लोगों  को
 भू-स्थलों

 का  नियतन

 2374.
 श्री  जो०  वाई०  कृष्णन  :  कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा
 करेंगे  कि  :

 कोलार  स्वर्ण  खान  क्षेत्र
 में  मकानों  तथा  दुकानों  के  Frater  के  लिए  भू-स्थलों

 नियतन  गैर-सरकारी  व्यवसायों  को  किया  सकता  और

 यदि  तो  कोलार  स्वर्ण  खान  उपक्रमों  के  मजदूरों  तथा  गर-सरकारी
 व्यवितओं

 को  कब  तक  ऐसे  कितने  भू-स्थलों
 कਂ  नियतन  किया  गया है

 ?

 चप-उघान  wat  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  स्वर्ण  खान

 के
 खनन-क्लेश  में  पड़ने  वाली  जर्मनों  इस  रद्द  इक  से  गर-सर

 कारी
 व्यवसायों  तथा  उपक्रमों

 के  रियों  और  भूत-पूर्व  कर्मचारियों  को  एक  समय  में  अधिक  से  अधिक  पांच  वर्षो  लिए

 प्र  दी  जाती  है  कि  खानों  काम  करने  वालों  की  श्राववयकताओं  को  पूरा  करने  के

 जलाने  की  लकड़ी  के  चाय  की  दुकानों  आदि  का  निर्माण  किया  जा

 इन  उपक्रमों  का  राष्ट्रीकरण  हुआ  है  तब  से  मकान  बनाने  के  लिए  कोई  जमीन  ८

 met दवी  गयी

 जब  से  केन्द्रीय  सरकार  ने  ga  उपक्रमों  को  भल  ole  में  ले  लिया  है  तब  से

 सरकारी  को  20  और  उपक्रम  के  कमंचारियों  और  भूतपूर्व  कमंचारियों  को  14  जमीन

 के  छकड़े  पट्ट  पर  दिये  गये  हैं  ।

 मंगलौर  में  उब  रक  परियोजना

 2375.  श्री ०  मूल  नागपुर  :  कया  पं  ट्रोलियम  तथा  रसायन  ste  खान  तथा  धातु  मंत्री

 ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मंगलौर  उर्वरक  परियोजना  पर  कितनी  लागत  आयेगी  ;  कौर
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 राज्य  की  मांगों  को  पुरा  करने  के  लिए  इसका  निर्माण  कब  तक  पुरा  हो  जाने  की

 सम्भावना  है
 ?

 पैट्रोलियम  तथा  रसायन  अ्रोर  खान  तथा  घात  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  दा०  रा०

 (® )  परियोजना  पर  लगभग  37.0  करोड़  रूपये  की  लागत  का

 1972-73  तक  |

 अखिल  भारतीय  ग्रा मीरा  करा  प्रनरोक्षणा  समिति

 2376,  att  हेमराज

 थी  चंगलराया  नायडु

 क्यो  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  अखिल  भारतीय  ग्रामीण  ऋण  पुनरीक्षण  समिति  ने  प्रतिवेदन  पेश

 कर.-दिया  है  ;  भीर

 यदि  तो  साधारण  स्थिति  वाले  किसानों  तथा  विशेषतया  गावों  में  कृषि  काय

 में  लगे  हुए  समाज  के  fata  aq  की  सहायता  के  लिए  उनकी  मुख्य  सिफारिशें  कया  हैं
 ?

 उप-+प्रधान  मंत्रो  तथा  चित्त  मंत्री  मोरारजी  देसाई  अखिल  भारतीय

 ग्रामीण  ऋण  पुनरीक्षण  समिति  ने  अभी  तक  अपनी  अन्तिम  रिपोर्टਂ  पेश  नहीं  की  है  बल्कि

 कुछ  सिफारिशें  को  हैं  -।

 समिति  को  मुख्य  अन्तरिम  सिफारिशों  का  सम्बन्ध  इन  से  है

 (i)  छोटे  किसानों  के  खेती  के  काम  wa  वाली  वस्तुओं  तथा  ऋणों  को  पर्याप्त

 व्यवस्था  करने  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  के  लिए  लगभग  30  चुने
 हए

 जिलों में  छोटे

 किसानों  के  विकास  अभिकरण  की  करना ;

 (1)  राज्यों  के  प्राथमिकता  प्राप्त  निशान  के  गांवों  में  बिजली  लगाने  की  योजनाओं  की

 faa  व्यवस्था  करने  लि  ग्रामीण  विद्वान  निगम  इलेक्ट्रा  फीकेशन

 की  स्थापना  बिजली  बोर्डो  द्वारा  जारी  किये  जाने  वाले

 विशेष  ग्रामीण  विजय  त्न  बांड  खरीदना  ग्रोवर  विभिन्‍न  राज्यों  में  स्थापित  की

 जाने  वाली  गांवों  में  बिजली  लगाने  का  काम  करते  वाली  कई  समितियों

 को  इकट्  पू  जगत  ऋण  देने  की  व्यवस्था  करना  ;  कौर

 (iii)  कृषि  gafaa  निगम  का  कार-बार  बढाने  के  sear  से  निगम  को  संगठनात्मक

 तथा  वित्तीय  दृष्टि  से  मजबूत  बनाना  |

 उबर  कारखानों  की  उत्पादन  क्षम

 2377.  श्री  श्रद्धा कर  सुधार  बया  dzifaara  था  रसायन  भ्र ौर  खान  तथा  घात  मन्त्री

 यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 धन

 इस  सम्बन्ध  में
 क्या  कार्यवाही  की  गई

 है
 जिससे  भारत  में  उवंरक  कारखाने

 अपनी  पुरी  क्षमता  के  अनुसार  कार्य  करे  ;  और

 इन  कार्यवाहियों  के  फलस्वरूप  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 पैट्रोलियम  तथा  रसायन  कौर  खान  तथा  धातु  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दा०  र०

 :  और  :  कुछ  मौजूदा  उन रक  सन् यन्त्रों  को  उत्पादन  के  अनुकूलतम  स्तर

 तक  लाने  के  लिये  निम्नलिखित  कदम  उठाये  गये  है  ।

 1  feat  तथा
 अन्य  सज्जित  उत्पादों  के  लिये  उपलब्ध  सुविधा गों

 का  पुरी  तरह  से  इस्तेमाल  करने  के  सन् यन्त्र  में  संश्लेषण  गेस  की  उपलब्धि

 में  वृद्धि  के  लिये  नैफ्था  देसीकरण  युनिट  की  स्थापना  की  जा  रही  है  ।  नैफ्था

 गे सी करर  स्कीम  के  शीघ्र  पुरा  हो  जाने  की  आशा  है  |

 अमोनिया  तथा  केल्शियम  अमोनियम  नाइट्रेट  के  उत्पादन  के

 लिये  पहले  से  स्थापित  सुविधाओं  के  अनुकूलतम  इस्तेमाल  के  लिए  सन् यन्त्र  मैं

 हाइड्रोजन  की  सप्लाई  में  वृद्धि  के  लिये  एक  ager  देसीकरण  यूनिट  की

 कार्यान्वित  की
 जा  रही  है  ।  परीक्षण  चालन  किये  जा  रहे  है  ।

 फ  श्रीवास  :  सन्यन्त्र के  संचालन  में  जांच  करने  के  लिये  बनाये  गये

 तकनीकी  दल  ने  कई  सुभाव  दिये  हैं  ।  इन्हें  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है
 और

 उत्पादन  में  सुघार  हुआ  है  ।.

 नेयवेली  :  एक  तकनीकी  समिति  ने  कारखाने  के  काय  कलापों  की  जांच  की

 और  कई  सिफ़ारिशों  की  ।  इन्हें  कार्यान्वित  किया  at  रहा  है  ।

 5  ट्राले  दो  समितियों  ने  area  यूनिट  के  कायें  कलापों  कीं  जांच  को  थी  और

 उन  क्षेत्रों  में  जहां  कुछ  विदेशी  विशेषज्ञता  को  लाभदायक  सभा  गया

 यु०  एस०  Yo  ए०  आइ०  डी  के  संरक्षण  में  eto  वी०  ए०  से  एक  विशेषज्ञ

 दल  को  बुलाया  गया  था  ।  दल  ।  समितियों  ने  gra  को  परिचालन

 तियों  में  सुधार  लाने  के  लिये  कुछ  सुभाव  दिये  ।  इन  तफ़तीशों  के

 कुछ  उपाय  अपनाने  का  फैसला  किया  गया  जिनको  कार्यान्वित  किया

 जारहा

 उपरोक्त  सभी  उपायों  के  पूर्ण  रूप  से  कार्यान्वित  हो  जाने  के  यह  भाषा  है  कि

 सम्पत्  पूरी  क्षमता  के  निकट  पहु ंच
 जायेंगे  |

 सहकारी  AT  को  उधर  क्षमता  का  आवंटन

 2378.  श्री  सु०  कु०  तापड़िया  :

 eft  हिग्मतसिहका  :

 क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  nit  च्च्च  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
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 ee

 क्या  ag  सच  है  कि  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  लाइसेंस  दी  जाने  वाली  अतिरिक्त

 sae  क्षमता  में  से  काफी  क्षमता  सहकारी  क्षेत्र  को  दी  जाने  की  सम्भावना है  ;  और

 यदि  तो  सहकारी  क्षेत्र  को  कितनी  sare  क्षमता  आवंटित  की  जाने  का

 प्रस्ताव दै  ;  भोर

 सहकारी  क्षेत्र  को  अब  तक  कौन  से  विशिष्ट  कारखाने  आवंटित  किए  गए  है  तथा

 इस  प्रयोजन  के  लिये  बनाई  गई  सहकारी  समितियों  के  नाम  व्या  है  ?

 पेट्रोलियम तथा  रसायन  झोर  लान  तथा  धातु  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री
 वा०  रा०

 से  :  चोथी  योजना  के  दौरान  सहकारी  क्षेत्र  में  215,000  मोटरी  टन

 नाइट्रोजन  कौर  127,000  मीटरी  टन  पी  2  भो  5  की  क्षमता  के  एक  उर्वरक  परियोजना  के

 स्थापना  का  अनुमोदन  हुआ  है  ।  इस  परियोजना  को  कार्यान्वित  के  लिए  भारतीय  कृषक  उर्वरक

 सहकारी fro  के  नाम  से  एक  कम्पनी  स्थापित की  गई  है

 चोरी  छिपे  लाये  गये  माल  को  बरामदगी  का  उसको  कीमतों  पर  प्रभाव

 2379.  थो  सु०  कु०  कापड़िया  :

 थो  हिम्मतसिहका :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  सतकंता  अधिकारियों  द्वारा  बड़ी  मात्रा  में

 चांदी  तथा  चोरी  छिपे  लाई  गई  अन्य  वस्तुओं  के  पकड़ने  के  कारण  उन  वस्तुओं  के  मूल्य

 विशेषकर  चांदी  और  सोने  के  geal  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  गत  तीन  महीनों  में  सोने  और  चांदी  के  मुल्यों  में  कितनी  वृद्धि  अथवा

 कमी  हुई है  ;  ate

 गत  तीन  महीनों  में  अधिकारियों  द्वारा  छापे  मारने  के  फलस्वरूप  कितना

 सोना  कौर  चांदी  पकड़ा  गया  ?

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  बड़ी  मात्रा  में  सोना

 चांदी  पकड़े  जाने  से  तथा  सीमा-शुल्क  अध्यादेश  जारी  करने  से  सोने  तथा  चांदी  की

 कीमतों  पर  असर  पड़ा  है  ।

 पिछले  तीन  महीनों  के  बम्बई  के  बाजार  में  आमतौर  से  154,00  रूपये

 प्रति  10  प्राम  से  बढ़कर  170.00  रूपये  हो  गया  जबकि  चांदी  का  भाव  615.00  रू०

 प्रति  किलोग्राम  से  घट  कर  515.00  रूपये  हो  गया  है  ।

 1-11-68  से  15-2-69  तक  की  अवधि  में  पकड़े  गए  सोने  तथा  चांदी  को

 ब्यौरा  नीचे  दिए  अनुसार  है
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 तादाद  मलय

 (1)  सोना  1,725  fao  ग्रा०  लगभग  145.5  लाख  रूपये

 (  अन्तर्राष्ट्रीय

 लगभग  280  लाख  रुपये

 भाव

 (11)  चांदी  20,057  कि०-ग्रा०  लगभग  85.6.  रूपये

 ars सलामत  का  औद्योगिक  विकास  बंक

 2380.  थी  सु०  Fo  कापड़िया

 थ्रो
 हिंम्मतसिंहका

 :

 बया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  कि  !

 क्या  भारत  के  औद्योगिक  विकास बेक  का  विचार  औद्योगिक  एककों  का  विलय

 फर  के  करने  अन्यथा  उन्हें  सकने  योग्य  बनाने  की  दृष्टि  से  ब्रिटेन  के  arent

 शि  पुनर्गठन  निगम  की  ही  भांति  एक  औद्योगिक  पुनगंठन  डिवीजन  स्थायी  करने  का

 हैं  ;  कौर

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  कया  है  तथा  इस  सम्बन्ध  सरकार  ने  कायंवाही

 मारता SI—NATT  मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  भोर

 औद्योगिक  विकास  बेक  ने  हाल  में  विदेशों  की  इसी  तरह  की  संस्थाओं  के  कामकाज  का  इस

 ae  aq  से  भ्रध्ययन  किये  था  कि  उससे  उपयुक्त  शिक्षा  ली  जाय  और  उसे  भारत  में  अपनाकर

 फायदा  उठाया  जाय  |  इस  अध्ययन  के  दौरान  उसे  एक  नयी  गेर-सरकारी  संस्था  अर्थात्‌  ब्रिटेन

 meats  पुनर्गठन  fears  कामकाज  का  भी  अध्ययन  करेने  का  मौका  faa  यह

 निगम  1966  में  स्थापित  किया  गया  था  और  भ्रन्यान्प  बातों  के  साथ  साध  इस  का  प्रयोजन

 नियों  के  संगठन
 में  ऐसे  परिवर्तन  करने  के  सम्बन्ध  में  विचार  करना  था  जिनके  अनुसार

 नियों  को  आपस  में  मिलाया  जा  सके  या  सहायक  कम्पनियों  को  मुख्य  कम्पनियों  में  विलीन

 किया  जा  सके  ताकि  एक  काम  का  दो  जगहों  पर  जाने  से  होने  वाला  अपव्यय  न  हो  फिर

 विपणन  और  गवेषण  के  काम  में  किफायत  हो  ।  इस  मामले  पर  अभी  cara  रूप

 1  भारतीय  भाइयो  गीत  विकास  बेक  को  सम्बन्ध  में  पक्का से  कायम  की  गयी है

 नीरू  करने  में  अभी  कुल्  site  समय  लगेगा  |

 नमदा  घाटी  का  '  विकास

 2381.  श्री  नो ति राज  fag  alae

 घी  श्रद्धा कर  सुधार  :

 थ्री  एन०  शिवप्पा :

 क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  विश्व  बंक  ने  निंदा  घाटी  के  विकास  में  रूचि  दिखाई
 2.  ओर  गत  जनवरी

 में  इसके  एक  दल  ने  इंस  क्षेत्र  का  दौरा  किया  था  ;

 यदि  तो  इसके  विकास  के  लिए  विश्व  बेक  ने  क्या  शर्ते  पेश  की  हैं
 ;  और

 उस  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  हैं
 ?

 सिंचाई  तथा  विजय  त  मंत्रालय  में  उप-मंत्रो  ( att  सिद्ध  शहर

 जिन  कुछ  परियोजनाओं  के  लिए  भारत  ने  विश्व  बेक  के  संस्थानों  से  सहायता  के  लिए  कहना

 है  उन  के  संबंध  में  कुछ  प्रारम्भिक  जानकारी  लेने  के  लिए  जनवरी  1969  में  विश्व

 बंक  को  एक  सिंचाई  प्रारम्भिक  सवाल  दल  भारत  आया  था  ।  अन्य  चीजों  के  साथ-साथ  इस

 दल  ने  मध्य  प्रदेश  में  मंदी  बेसिन  में  तथा  परियोजना  का  दौरा  किया  ।  इस  दल  ने  भारत

 सरकार  को  न  ही  तो  कोई  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  है  और  न  ही  कोई  सुभाव  दिया  है  ।  जब  भारत

 सरकार  विश्व  बेक  से  सहायता  के  लिए  परियोजनाओं  के  सम्बंध  में  अन्तिम  fara  ले  तो

 faa  बंक  के  साथ  आगे  इस  पर  और  विचार-विमश  कियां  जाएग  ।

 नदी  घाटी  परियोजनाओं  के  fag  विश्व  बक  को  सहायता

 2382.  थी  नीति राज  fag  चौधरी  क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हैं  कि  विश्व  बैंक  ने  सिन्धु  नदी  बेसिन  तथा  ईसम

 तुर्की  में  इसी  '  प्रकारਂ  की  परियोजनाओं  लिए  '  घन  दिया  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  देश  में  wey  afray
 TON जाओंगे के  लिए  ऐसी

 सहायता  मांगी  है

 यदि  तो  कब  तथा  घाटी  परियोंजनाश्रों  के
 '

 लिये  तथा दि दि  तथा  खसके

 रिश गाम  निकले  और

 (a).  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 सिचाई  तथा  निद्य  त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्ध  ओवर
 :  हां  ।

 A@)  और  भारत  विभिन्न  सिंचाई  व  बिजली  परियोजनाओं  के  लिए  बेक

 से  1950  से  दिन  कालीन  ऋणों  के  रूप  में  वित्तीय  सहायता  लेता  रहा  है  ।.  परियोजनाओं  के

 बेंक/अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संस्था
 से

 हुए
 समझौते  की  fafa

 तथा
 ऋण  राशि  का  एक

 विवरण  संभा  पटल  पर  रखा  जता हैं  ।
 '  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०

 268/69

 भारत  सरकार  aa  विश्व  नव  विकास  संस्था  संयुकंत  रूप  से  तिम्नेलिखित

 र  सिंचाई  परियोजनाओं  के  लिए  बेक  से  ऋण  लेने  के  लिए  .  प्रयत्न  कर  रहें  है
 9.0

 (1)  तामील  arg  में  कावेरी  डेल्टा  ।

 (2)  गाध  प्रदेश  में  sean  तथा  गोदावरी  डेल्टा ओं  में  निकास  तथा  *  भूगोल  सम्बंधी

 की  में  ।
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 (3)  भान  प्रदेश  पोचमपाद  परियोजना

 (4)  महाराष्ट्र  मे ंजायकवाडी  परियोजना

 (5)  मंसूर  में  ऊपरी  कृष्ण  परियोजना

 मध्य  प्रदेश  में  ताबां  परियोजना (6)

 (7)  गुजरात  में  कहना  परियोजना

 बेक  तथा  भारत  सरकार  द्वारा  इनकी  जांच  की  रही  है  और  कोई  अन्तिम  fata
 नहीं

 लिया  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।.

 Display  of  Boards  For  Family  Planning  Propagation  in  Bibar.

 2383,  Shri  Ramavtar  Shastri  ;  Will  the  Miaister  of  Health  and  Fa  mily  Planning
 and  Works,  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  Bihar  Government  have  put  up  boards  bearing
 advertisement  ‘‘Do  ya  teen  bachche-Basਂ  to  propagate  family  planning  in  every  nook  and

 corner
 of  the  State;

 (b)  if  30,  the  number  of  such  boards  put  up  ;

 {c)  the  amount  of  expenditure  incurred  by  the  Bihar  Government  in  getting  these

 boards  prepared  and  installed  ;

 (d)  whether  the  Central  Government  have  also  given  any  financial  assistance  to

 the  State  Government  for  this  purpose  ;  and

 (e)  if  so,  the  extent  thereof  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  and  Works,

 Housing  and  Urban  Devlopment  (Dr.  S.  Chandrasekhar)(a)  to  (c)  :  The  information  fs  being

 collected  from  the  State  Government  and  will  be  laid  on  the  Table of  the  Sabha  as  soon

 as  it  is  received.

 (d)  81.0  (e):  Yes.  Cent  per  cent  assistance  is  provided  for  this  purpose,

 तेल  कम्पनियां

 2384,  थी  शिवचन्द्र  क के  क्या  पैट्रोलियम  तथा  रसायन  भोर  खान  तथा  धातु  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 में  गैर-सरकारी  तथा  सरकारी  क्षेत्रों  में  कुल  कितनी-कितनी  तेल  कम्पनियां

 4  |

 गत  तीन  वर्षों  में  दोनों  क्षेत्रों  में  तेल  का  कुल  कितना-कितना  उत्पादन  हुआ  ;

 पिछले  तीन  वर्षों  में  गेर-सरकारी  क्षेत्र  तथा  सरकारी  क्षेत्र  को  तेल  कम्पनियों  को

 कुल  कितना  कितना  लाभ  प्रा  ;  भर

 विदेशों  से  किस  प्रकार  का  सहयोग  प्राप्त  किया  गया  और  गेर-सरकारी  तथा  सर्व

 कारी  क्षेत्रों
 में  सहयोग  करने  वाले  देशों  के  अलग  अलग  नाम  क्या  है  ?
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 गपैड्रोलियम  तथा  रसायन  alt  खान  तथा  धातु  मंत्री  त्रिगुण  :  यह

 अनुमान  है  कि  सदस्य  महोदय  का  आशय  कच्चा  तेल  उत्पादन  करने  वाली  कम्पनियों  से  हैं  ।

 भारत  में  कच्चा  तेल  उत्पादन  करने  वाली  तेल  आसाम  तेल  आयल  इण्डिया

 लि०  और  तेल  तथा  प्राकृतिक  ta  आयोग  हैं  ।  इन  में  से  आसाम  आयल  कम्पनी  और  घायल

 इण्डिया  लि०  गेर-सरकारी  क्षेत्र  में  हूँ  तथा  तेल  और  प्राकृतिक  गस  grate  एक  सांविधिक

 पोसीडॉन  है  ॥

 भारत  में  पिछले  तीन  वर्मा  में  कच्चे  तेल  का  खण्ड-वार  उत्पादन  निम्न
 प्रकार

 था  :-

 मीटरी  टनों  में  )

 aq  गेर-सरकारो  क्षेत्र  सरकारी  क्षेत्र

 1966  2292
 awe
 2355

 1967  2886  2781

 1968  2888  2965

 पिछने  तीन  वर्षों  में  गेर-सरकारी  क्षेत्र  तथा  सरकारी  क्षेत्र  की  कम्पनियों

 मजीत  लाम  निम्न  प्रकार  था

 रूपयों

 aq  गेर  सरकारी  क्षत्र  सरकारी  क्षत्र

 196  5--66  464.00  136.45

 1966-67  413.00
 a

 1104.69

 ra
 1967-68  948°  00  1277.73 rd  f  of

 क्षेत्र  के  आंकड़े  केवल  आयल  इण्डिया  से  सम्बन्धित  हैं  ।  बासिम  मायल

 कम्पनी  एक  समा कलित  कम्पनी  है  जो  कच्चे  तेल  का  शोधन  एवं  विपणन  कायें

 करती है  1)

 सरकारी  क्षेत्र  में  कोई  विदेशी  सहयोग  नहीं  है  ।  भारत  सरकार  भर  बर्मा  आयल

 कम्पनी  एक  विदेशी  कम्पनी  2),  प्रत्येक  का  आयल  इन्डिया  में  50  प्रतिशत  शेयर

 है  Laraiy  आयल  कम्पनी  पर  बर्मा  आयल  कम्पनी  का  स्वामित्व  है  ।

 भाग्य  लक्ष्मी  इ  श्यौराज  कलकत्ता

 2385,  sil  शिवचन्द्र  1.0  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्या  यहं  सच  है  कि  ara  लक्ष्मी  इद यो रस  कलकत्ता  का  परिसमापन

 हो  गया  श्र

 यदि  तो  कब  तथा  क्या  उसके  बीमा  पालिसीघारियों  को  भुगतान  किया  गया

 सके
 है  और  यदि  तो  इ  करे  बया  कारण  हैं  ?

 1  1:53
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 उप-प्रचीन  मंत्रो  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  कौर  :  कलकत्ता

 उच्च  न्गगयालय ने
 ने

 12  1954  कौ  आदेश  दिये  थे  कि  भाग्य  लक्ष्मी  इश् यो रेप

 कलकत्ता  का  कारोबार  समेट  लिया  जाय  ।  पता  चला  है  कि  पालिसी  दायित्वों  पर

 25  पैसे  प्रति  रुपये  के  हिसाब  से  लाभांश  घोषित  किया  गया  है  और  जिन  पा लिसी धारियों  का

 पता  नहीं  चल  सका  है  उनको  छोड़  कर  बाकी  सब  को  इस  की  अदायगी  कर  दी  गयी  है  ।

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  में  से  प्राप्त  सफलताएं

 2386.  sit  शिवचन्द्र  का  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर

 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  परिवार  नियोजन  के  सम्बन्ध  में  भारत  में  लूप  के  प्रयोग  से  प्राप्त

 सफलताओं  का  मुल्यांकन  किया

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उसके  मुकाबले  में  जनसंख्या  पर  नियंत्रण

 भोर रखने  के  अन्य  तरीकों  से  कितनी  सफलता  मिली

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर  श्रीवास  तथा  नगरों  विकास  सराय

 देश  के  विभिन्न में  राज्य  मंत्री  धी  चन्द्रशेखर )  att  (a):

 भागों  में  20,000  से  अ्रघिक  लूप  पहनाई  गई  महिलाओं  के  सम्बन्ध  में  विभिन्‍न  अनुवर्ती

 रनों  के  आधार  पर  किये  गये  मुल्यांकन  का  सारांश  परिशिष्ट  ग्राहक  में  दिया  गया  है  ।

 कार्य  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०

 196  से  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  में  लूप  का  प्रयोग  शुरु  तब  से  qa

 तथा  अन्य  fatal  के  प्रयोग  से  प्राप्त  सफलताओं  का  ब्यौरा  परिशिष्ट  में  दिया  गया  है

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  ato  269/69 ]

 लूप  कार्यक्रम  के  मुल्यांकन  से  पता  चला  है  कि  प्रथम  दो  aah  में  उत्साहवर्धक  ग्रा पिता  के

 पश्चात्  किवदन्तियां  उचित  चयन  किये  लूप  पहनो  हुई  महिलाओं  की  अनुवर्ती

 भाल  न  करने  तथा  प्रति ग्र होताओं  को  लूप  के  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  ज्ञान  न  होने  के  कालरा  इस

 कार्यक्रम में  कुछ  गतिरोध  हुआ  है  ।  बच्चों  के  बीच  समान्तर  रखने  के  लिए  लूप  का  aha

 स्वीकृत  सुरक्षित  और  विश्वसनीय  एकल  विधि  है  ।  चयन  के  मामले  में

 यथोचित  उचित  दिक्षा  तथा  प्रतिग्राहिताओं  की  अनुवर्ती  देखभाल  करके  लूप  की

 लोकप्रियता  को  पुनर्जीवित  करने  के  लिए  कदम  उठाये  गये  हैं  ।

 (7)  :  ag  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 खेती  तांबा  उद्योग  समह

 2387.  sit  नन्द  कुमार  कप
 पेट्रोलियम

 तथा  रसायन  ate  तथा

 घात  मत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  यह  सच  है  कि  खेती  तांबा  उद्योग  समूह  को
 चालू  करने  के  बारे  में  और

 विलम्ब  हो  गया

 यदि  तो  उसे  चालू  करने  के  बारे  में  अब्र  क्या  कार्यक्रम  बनाया  गया  वह

 कब  तक  तयार  हो  जायेगा  और  विलम्ब  के  कया  कारण  और

 क्या  इस  परियोजना  के  कार्य  के  लिये  परिचय  रेलवे  के  निजामपुर-रींगस  सेक्शन

 के  साथ  उसे  रेलवे  द्वारो  मिलाने का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन
 sie

 ate  तथा  घात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  (  श्री  amas

 :  भारी  में  सोची  गई  खेतड़ी  तांबा  प्रायोजना  21,000 और

 मैट्रिक  टन  प्रति  वर्ष  तांबा  उत्पादन  करने  के  लिये  थी  ।  इस  के  1966  तक  प्रा  कर  लिये

 जाने  के  अनुमान  थे  ।

 कोलिएशन  खानों  के  विकास  को  भी  सम्मिलित  करने  के  बाद  प्रायोजना  का

 कार्य  क्षेत्र  बढ़ा  दिया  गया  जिसमे  कि  धातु  का  31,000  मेट्रिक  टन  प्रति  वर्ष  उत्पादन

 हो  सके  और  सल्फ्यूरिक  एसिड  और  उर्वरकों  के  उत्पादन  के  लिये  anew  में  से  गन्धक  के  तत्वों

 को  प्राप्त  किया  जा  सके  ।  इसके  1969  तक  चालू  किये  जाने  की  सभावना  परन्तु

 1968  में  तैयार  की  गई  संशोधित  समयावलि  के  अनुसार  संकेन्द्रण  का  पहला  प्रवाह

 1970  तक  और  दूसरा  प्रवाह  इस  के  6  महीने  बाद  चालू  किया  जाना  है  ।  प्रद्रावक
 और

 एसिड  तथा  उर्वरक  संयंत्रों  के  1971.  तक  और  शोधनशाला  के  मई  1972  तक

 चालू  किये  जाने  की  संभावना  है  ।

 1  को  चालू  किये  जाने  में  देरी  का  कारण  इस  की  विदेशी  मूंदी  को  आवश्य  -

 ताओं  की  पूरी  के  लिये  विदेशी  ऋण  कौ  अनुपलब्धता  थी  ।  देरी  का  एक  और  सहायक  कारण

 यह  था  कि  प्रायोजना  को  कार्यान्वित  करने  का  निराश्रय  कर  लिये  जाने  के  पचास  इस  के  कायें

 क्षेत्र  के  aaa  में  कुछ  पुनर्विचार  हुआ  और  आधिक  अवस्था  सुधारने  के  विचार  से
 इसके

 क्षेत्र  में  उपोत्यादों  की  प्राप्ति  और  उपयोग  के  लिये  विशेष  व्यवस्था  करके  इसे  बढ़ा  दिया  गया  ।

 इसके  उपकरणों  के  प्राप्त  करने  में  आयातित  उपकरणों  के  लिये  ठेकों  को

 ध्रम्तिम  रूप  देने  में  देरी  ae  अपर्याप्त  मात्रा  में  बिजली  की  सप्लाई  के  कारणों  से  देरी  हुई  ।

 रेलवे  बोड़े  को  एक  प्रस्ताव  भेजा  गया है  |

 Seizure  of  Smuggled  Good;

 2388.  Shri  P.  L.  Barupal :  Shri  Himatsingka  ई

 Shri  Hukam  Chand  Kachwai  :  Shri  5.  K:  apuriah  :

 Sbri  Gadilingana  Gowd  :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :.

 (a)  the  value  of  smuggled  gold  and  other  articles  seized  in  Bombay,  Calcutta,

 Madras,  Rajasthan,  Delhi  Bihar,  West  Bengal  and  Uttar  Pradesh  during  the  last  two

 years,  separately  and  year-wise; and

 (b)  the  number  of  cases  registered  in  this  connection,  the  numb=r  of  persons,  Indian

 and  foreign,  arrested,  the  number  of  persons  let.  off  and  पटाए  of  cases  pend-

 ing  with  Government  in  that  connection  ?
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 The  Deputy  Prime  Minister  and  the  Minister  of  Finaner  (Shri  Morarji  Desai) :  (a)
 and  (b):  एटीएस  in  this  regard  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  table  of
 the  Sabha.

 Mutual  Exchange  of  Two-Roomed  Quarters  for  Class  IV  Staff  in  Certain
 Areas  in  New  Delhi

 2389  Shri  Nihal  Singh:  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  and.
 Works,  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  state :

 (a)  whether  itis:  a  fact  that  the  employees  make  mutual  exchange  in  respect  of
 two-roomed  class  IV  quarters  at  Panchkuin  Road,  Raja  Bazar  and  Aliganj  while  thou-
 sands  of

 applications
 for  regular  change  are  pending:

 if  so,  the  number  of  applications  seeking  regular  change  which  are
 pending;

 (c)  whether  Government  are  aware  of  the  fict  that  a  black  market  price  of  Ra,
 400  to  Rs.  500  is  paid  for  the  mutual  exchange  and  the  change  is  effected  only  near

 retirement  time;  and

 (0)  if  so  the  action  taken  by  Government  to  stop  this  black  marketing  ?

 The  Minister  of  Health  and  Family  Planning  and  Works,  Housing  and  Urban  Deve

 fopment  (Shri  K.  Shah)  (a)  Yes,  Sic  The  mutual  exchange  are  permissible  under
 the  Ajlotment  Rules  त  accordance  with  the  provisions  of  the  rules,  the  permission  for

 mutual  exchange  can  be  granted  if  both  the  officers  are  reasonably  expected  te  be  no  duty
 in  Delhi  and  reside  in  their  mutually  exchanged  residence  fur  at  least  six  months  from  the

 date  of  approval  of  such  exchange

 (b)  2.677  applications  seeking  regular  change  are  pending

 (c)  No,  Sir  As  stated  in  (a)  above  the  mutual  exchange  is  sanctioned  only  if

 the  parties  fulfil  the  conditions  specified  in  the  allotment  Rules  and  the  mutual  exchange
 is.  considered  effective  only  when  both  the  parties  collec:  necessary  occupation  authority

 slip  for  the  respective  quarters  and  complete  all  other  formalities

 (d)  Question  do¢s  not  arise

 धायल  इण्डिया  लिमिटेड  का  प्रधान

 2390  थी  घर दि चन

 थी  ए  श्रीधरन

 क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  att  खान  तथा  धात  मन्त्री  5  1968  के

 तारांकित  प्रद  संख्या  2704  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  इस  बीच  सरकार  ने  आयल  इण्डिया  लिमिटेड  के  प्रधान  के  विरुद्ध  आसाम

 तथा  नागालैण्ड  उच्च  न्यायालय  द्वारा  व्यक्त  की  गई  निन्दात्मक  टिप्पणियों  जिनमें  भ्रष्ट

 कार्यों
 उल्लेख

 और  सर्वोच्च  न्यायालय  के  काम  रोगों  आदेश  का  अध्ययन  कर  लिया

 (3)
 यदि  gt,  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  बर

 क्या  carat  की  जो  समाप्त  होने  वानी  का  नवीकरण  किया  जा

 रहा  है
 और

 यदि  तो  निन्दात्मक  टिप्पणियों  की  उपेक्षा
 किये

 जाने  के  कया  कारण  हैं
 ?
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 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  कौर  खान  तथा  घात  मंत्री  त्रिगुण  :  ओर

 :  सुप्रीम  कोटे  में  अपील  दायर  की  गई  है  और  उस  न्यायालय

 ने  रोक  आदेश  जारी  किया  क्योंकि  मामला  न्यायाधीश  है  इस  स्थिति  में  कोई  टिप्पणी

 नहीं  की  जा  सकती  ।

 आयल  इण्डिया  लि०  के  चेयरमेन  श्री  देव  कान्त  wes  की  वर्तमान  अवधि

 111.1969  को
 समाप्त

 होगी  ।

 Aerial  Survey  of  Narmada  Valley

 2391.  Shri  Yashwant  Singh  Kushwah:  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power

 be  pleased
 to.  state  :

 (a)  whether  itis  a  fact  tbat  an  aerial  survey  was  made  of  the  Narmada  Valley

 recently;  and

 (b)  if  80,  the  purpose  of  (he  survey  and  the  results  achieved  7

 The  Depaty  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar

 Prasad)  :  (a)  :  No,  Sir.

 (b)  ;  Does  not  arise.

 चेचक  उन्मूलन

 2393,  sit  atfacrst  fag  चौधरी  क्या  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन
 तथा

 श्रीवास  ate  नगर  शिकार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 (=)  जब  वर्ष  1964  से  चेचक  का  प्रकोप  कम  हो  रहा  था
 तो  वर्ष  1967  में  देश

 में  उसका  प्रकोप  अचानक  बढ़  जाने  के  क्या  कारण  और

 देश  से  चेचक  का  कब  तक  उन्मूलन  किया  जायेगा  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  ate
 श्रीवास  तथा  anita  विकास  मंत्रालय

 में  राज्य  सत्री  ब०  go  afa)  चेचक  5-7  वर्ष  के  चक्र-क्रम  में  होने  वाला

 रोग  19617.0  कालरा  इस  के  प्रकोप  को  चक्रिक-पराकाष्ठा  का  वर्ष  था  ।

 देश  से  चेचक  का
 उन्मूलन

 संभवतया  1977-78  तक  कर
 दिया

 जायेगा  ।

 दिल्‍ली  में  पोलियो  के  रोगियों  में  वृद्धि

 2394.  शो  नोतिराज  fag  चौधरी  :

 डा०  सुशोला  1.0  :

 at  ए०  allatat  :

 क्या  स्वास्थ्य  gat  परिवार  नियोजन  तथा  धारावाल  धौर  नगर  विकास  मंत्री
 यह

 fe
 ही बताने  की

 करेंगे
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 गत  तीन  वर्षों  में  दिल्‍ली  में  3  महीने  और  3  वर्ष  के  बीच  की  आयु  वाले  बच्चों

 में  पोलियो  का  रोग  अधिक  फैलने  के  क्या  arg

 क्या  इसे  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  कोई  कार्यवाही

 यदि  gi,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  भर

 यदि  तो  इसके  क्या  कालरा  हैं  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर  श्रीवास  तथा  ania  विकास  मंत्रालय  मैं

 राज्य  मंत्री  ( ait  ado  सु०  i  fi दलल पि  के 4  अस्पतालों  से  उपलब्ध  पिछले  तीन  वर्षों  के

 आंकड़े  इस  प्रकार  है

 10249
 आयु-वर्ग  $70 1966  ्य  1968

 (0-3)

 276 कलावर्त सरन  बान  चिकित्सालय  44  10

 सफदरजंग  अस्पताल  70  5%  16

 इर्विन  अस्पताल  उपलब्ध  नहीं  उपलब्ध  नहीं  4

 उपयुक्त  आंकड़ों  से  ज्ञात  होगा  कि  1966  से  1967  तक  घटनाओं  में
 वृद्धि  हुई  और

 इसके  बाद  1968  में  कमी  होने  लगी  ।

 से  :
 जल

 मल  निष्कासन  तथा  पर्यावरणीय  सफाई  में  सामान्य  सुधार

 करने  के  साथ  साथ  हिन्टूराव  सफदरजंग  तथा  विलिंग्डन  अस्पतालों  के  वैल  देवी

 क्लीनिकों  तथा  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  रोजना  के  अधीन  चल  रहे  10  बाल  चिकित्सा  केन्द्रों में  बच्चों

 के  प्रतिरक्षण  के  लिए  औरले-पोलियों  dada  के  टीके  लगाने  को  विशेष  व्यवस्था  की
 गई  है  ।

 कलावती  सरन  बाल  नई  दिल्‍ली  में  भी  बच्चों  के  उपचार  तथा  प्रतिरक्षण  के

 लिए  लगाने  की
 व्यवस्था की  गई  है  ।

 Ayurvedic  Dispensaries  in  Delhi.

 2395.  Shri  Onkar  Lal  Berwa  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning

 and  works,  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  state

 (a)  whether  itisa  fact  that  Government  have  increased  the  number  of  Ayur-

 vedic  dispensaries  in  the  Capital  |

 (b)  whether it  is  also  a  fact  that  these  dispensaries  do  not  have  ample  moving

 space  and  accommodation  for  providing  beds  to  patients  and  there  is  also  shortage  of

 medicines  in  these  dispensaries  ;  and

 (c)  ifso,  the  action  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Health  and  Family  Planning  and  Works,

 Honsing  and  Urban  Development  (Shri  5,  Murthy):  (a)  Under  the  Central  Government

 Health  scheme  there  are  3  Ayurvedic  dispensaries.

 The  New  Delhi  Munic‘pal  Committee  are  running  3  Ayurvedic  dispensaries  whereas

 the  Delhi  Municipal  Corporation  have  29,  Avurvedic  and  7
 Unani  dispensaries "  which

 also  include  one  Ayurvedic  hospital  with  36  beds,
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 di
 (b)  There  is  no  provision  for  provi  Aa Hing  beds  in  dispensaries.  There  is  ample

 space  for  patients  to  move  about  and  generally  there  is  no  shortage  of

 (c)  Does  not  arise.

 Demolishing  of  Jhuggis  in  Delbi

 2396,  Shri  Onkar  Lal  Berwa;  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning
 and  Works  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  state

 (2)  whether  it  is  a  fact  that  this  year  many  jhuggis  were  demolished  in  Delhi  ;

 (b)_  if  so,  the  number  thereof  ;

 (c)  whether  the  dwellers  of  those  jhuggis  have  been  allotted  plots  of  land  on  per-
 manent  basis  ;  and

 (d)  if  not,  the  reasons  therefor  and  the  time  by  whic  they  are  likely  to  be  allotted

 such  plots  ?

 The  Minister  of  Health  and  Family  Planning  and  Works,  Housing  and  Urban  Develc

 rment  (Shri  K.  K.  Shab)  :  (a)  Yes,  Sir,

 (b)  About  14,900  Jhuggis  and  residential  structures  have  been  demolished  during

 the  year  1968-09,

 (c)  and  (d):  The  occupants  of  14239  Jhuggis  and  residential  structures  have
 been  allotted,  on  payment  of  the  prescribed  licence  fee  either  tenements  or  developed

 plots  in  Jnhuggi  Jhopri  Colonies,  or  camping  sites  on  the  periphery  of  Delhi.  The  remai-

 ning  affected  persons  did  not  appear  to  be  interested  in  such  allotment.

 Expenditure  on  maintenance  of  Central  Secretariat  buildings  and  Parliament  House

 7397,  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  ;:  Will  the  Minister  of  Health  aad  Family  Pla-
 .

 oning  and  Works  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  state  कं

 the  amount  of  expenditure  incurred  by  Government  on  the  repairs  and  the

 decoration  of  the  Central  Secretariat  buildings  800  Parliament  House  since  the  Ist  April,
 1965  and

 (b)  the  amount  earmarked  for  being  spent  on  the  malntenance  and  decoration  of

 the  aforesaid  buildings  during  1968-69  ?

 The  Minister  of  Health  and  Family  Planning  and  Works,  Housing  and  Urban  Deve-

 lopment  (Shri.  K.  K,  Shah):  (a)  A
 statement  is  enclosed,

 Provision.  made  in  198-69, (9;
 North  and  South  Blocks.  Rs  12,56,124.00
 Parliament  House  Rs.  5,50,151.09

 Total  Rs.  18,06,2  5.00

 No  expenditure  is  proposed  to  be  incurred  on  decoration  of  these  buildings.  Deco-

 ration  does  not  include  Republic  Day  on  26th  January,  1969,

 Statement

 Amounts  spent  on  the  repairs  of  the  Central  Secretariat  buildings  and  Parliament
 House  since  the  Ist  April,  1965  to  3।  January,  1959,

 119



 Phalguna  19,  1890
 (Saka)

 hh  "  एएए  एएतल्‍यएएएकए  एस  वट
 Written  Answers

 North  and  South  Blocks.  Rs.  36,54,455,00
 Parliament  House.  Rs.  16,32,637,00

 Rs,  5, 87,092.00 Total
 No  expenditure  has  been  incurred  on  decoration  of  these  buildings.

 राज्यों  में  बिजली  को  दरों  का  युक्ति-यक्त  किया  जाना

 2398,  ध्  बाल्मीकि  चौधरी  :  कया  सिंचाई  तथा  fara  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 (*)  बया  fara  उपक्रमों  में  लगाई  गई  पूजी  पर  लगभग  11  प्रतिशत  लाम

 दलित  करने  के  विचार  से  विभिन्न  राज्यों  में  बिजली  की  दरों  को  युक्तियुक्त  करने  के  लिये

 योजना  आयोग  ने  सिफारिश की  है  ;

 यदि  तो  वह  सिफारिश  क्या  है  ;  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  प्रत्येक  राज्य  सरकार  की  बया  प्रतिक्रिया  है  ?

 सिचाई  तथा  विद्य/त  मंत्रालय  में  उप-मन्त्री  (  श्री  सिद्ध  ओवर  और

 :  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  1967  में  हुई  बैठक  में  मुख्य  मन्त्रियों  के

 नोटिस  में  यह  ला  दिया  गया  था  कि  बं कट रमण  समिति  द्वारा  सुझाए  गए  पूजी  पर  11

 इत  लाम  को
 कमाने  के  दृष्टिकोण  से  राज्यों

 के  लिये  बिजली
 के  टेरिफ  को  युक्तियुक्त  बनाना

 बहुत  वांछनीय  है  ।

 बिजली  द्वारा  उचित  ara  कमाने  से  सम्बद्ध  वेंकटरमण  समिति  की  सिफारिशें

 मान  ली  गई  थीं  और  उन्हें  भारत  सरकार  के  संकल्प  स०  Fo  एल०  दो  3(1)/64,  दिनांक

 3  1965  के  जिस  की  एक  प्रतिलिपि  संलग्न  भेज  दिया  गया  था  ।

 बहुत  मे  राज्य  बिजली  बोर्डों  ने  अपनी  आमदनी  बढ़ाने  के  लिये  1.7.1965  के

 पश्चात  समय-समय  पर  अपनी  टैरिफ  दरों  में  संशोधन  किया  है  ।

 विवरण

 संकल्प  do  ई०  एल०  3(1)/64  दिनांकित  3  1965  को  प्रतिलिपि

 सिचाई  व  बिजली  मंत्रालय  ने  संकल्प  सं०ई०  दिनांकित  24  मप्र

 1964  के  अधीन  एक  समिति  स्थापित  की  थी  ।  इस  समिति  के  संयोजक  मद्रास  के  उद्योग  मंत्री

 श्री  alte  बेक टर मरा  थे  ।  इस  स्मिति  के  विचारार्थ  विषय  निम्नलिखित  थे  :-

 विविध  राज्य  बिजली  बोर्डो  के  राजस्व  तथा  बिजली  कर  से  प्राप्त  आमदनी  को

 बढ़ाने  के  तरीकों  को  सिफारिश  और

 टैरिफ  और  बिजली  कर  के  बीच  संबंध  पद्धति  की  सिफारिश  करना  ।

 समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  और  अन्य  बातों  के  साथ  साथ  निम्नलिखित

 सिफारिशें  की  हैं  :-
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 (1)  सभी  राज्य  बिजली  बोर्डों  का  सर्व-प्रथम  उद्देश्य  यह  होना  चाहिये  कि  वे  इतना

 अधिक  राजस्व  कमाने  का  लक्ष्य  रख  जो  चालन  भोर  रखरखाव  के  खर्च

 सामात्य  तथा  भ्रमरहित  निधि  के  अ  मदान  और  ऋण  पूजने

 को  पूरा  करने  के  लिये  पर्याप्त  हो  ।  उन  बोर्डों  को  जो  इस  उद्देश्य  को
 पुरा

 नहीं  कर  चाहिए  कि  वे  तीन  से  पांच
 सालों

 की  अवधि  में  इत  उदय  की

 पूति
 al  लक्ष्य

 रखें
 \

 (2)  एड  बोर्डों  का  दूसरा  ge  ka  यह  होना  चाहिये  कि  वे  प्रथम  उद्देश्य  में  बताए

 गए  खर्चों  को  पूरा  करने  के  पश्चात  कुछ  राजस्व  बचाने  का  लक्ष्य  रखें

 at  यहं  वचत  पु  जी  पर  3  प्रतिशत  वास्तविक  लाभ  के  बराबर  ay

 समिति  के  चालन  तथा  रखरखाव  के  खच  को  और

 क्लास  को  पूरा  करने  के  पश्चात  राज्य  सरकार  द्वारा  लगाए  गए  बिजली

 कर  का  हिसाब  लगा  यह  राजस्व  पूजी  पर  11  प्रतिश्त  लाम  के

 बराबर  होगा  अर्थात  सूद  दर  6  वास्तविक  लाभ  3  प्रतिशत

 सामान्य  भारतीय  निधि  आघा  प्रतिशत  ate  बिजली  कर  डेढ़  प्रतिगत  ।

 जिन  बोर्डों  ने  प्रथम  उपाय  को  पूरा  कर  लिया  उन  को  चाहिये (a)

 ही  दूसरें  उद  देश्य  को  पूति  के  लिये  कार्रवाई  आरम्भ  कर  दें

 और  दूसरे  बोर्डों  क  यह  लक्ष्य  होना  चाहिये  कि  वे  अपने  प्रथम  उद
 देश्य

 को  पुरा  करने  के  पश्चात्‌  तीन  से  पांच  वर्षों  के  भीतर  gat  उद  इक  को

 पूरा  कर

 ह
 )  भारत  सरकार  ने  उपयुक्त  सिफारिशों  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  किया  है  ।  क्यों

 बिजली  संभाला  उद्योग  में  काफी  पु  जी  लगी  है  और  इन  पू  जियों  पर

 ठीक  लाभ  आवश्यक  भारत  सरकार  का  विचार  है  कि  समिति  द्वारा  सुझाएं

 गए  लाभ  दरों  को  न्यूनतम  इन  को  प्राप्ति  की  जाय  तथा  श्रमिक  लाभ

 प्राप्ति  के  लिये  सभी  प्रयास  किये  जाए  ।  यह  भी  आवश्यक  है  कि  उद्योग  में  नई

 पूजा  लगाने  के  श्मा धन ों  को  बढ़ाने  को  खातिर  इन  पुतलियों  से  शीघ्र

 लाभ  प्राप्त  किया  जाए  |  भारत  का  यह  बिचार  है  कि  समिति  द्वारा

 सुभाष  गए  sear  की  पति  समिति  द्वारा  सुनाई  अवधि  से  कम  अवधि  में  करना

 संभव  होना  चाहिये  और  कि  इस  की  पूति  के  लिये  सभी  प्रयास  करने  चाहियें  ।

 (3)  समिति  की  दूसरी  सिफारिशों  पर  विचार  हो  रहा  है  ।

 Rehabilitation  of  displaced  farmers  from  Pong  Dam  in  Rajasthan

 2399.  Shri  Bhola  Nath  Master  Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be

 pleased  to  state  :

 ta)  whether  Government  propose  to  mobilisé  firancial  resources  for  the  Govern-

 ment  of  Rajasthan  to  enable  them  to  rehabilitate  such  farmers
 conveniently

 as  would  be

 displaced  in  Kajasthan  as  a  result  of  the  construction of  P  ng  Dam;
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 a  a  rr

 (0)  whether  the  Chief  Minister  of  Rajasthan  has  emphasised  the  aforesaid  need
 and

 approached
 the  Central  Government  for  financial  aid  sand

 (c)  if  80,  the  action  taken  by  Government  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  Prasad):
 (a)  to  (c):  The  Rajasthan  Government  has  been  pressing  from  time  to  time  for  larger
 funds  being  provided  for  the  Rajasthan  Canal  Project,  10  1%  earmarked  central  assistance,
 to  the  maximum  extent  compatiable  with  the  resources,  is  being  given  to  the  Government
 of  Rajasthan  within  the  State  Plan  ceiling  for  the  construction  of  Raj:sthan  Canal  Proj:ct
 to  enable  its  construction  to  proceed  apace  so  that  land  becomes  available  for  rehabilita-
 tion  or  oustees,  Funds  have  also  been  placed  at  the  disposal  of  project  authorities  for
 construction  of  diggies  and  houses  for  the  oustees  In  their  Fourth  Five  Year  Plan,  Gove-
 roment  of  Rajasthan  have  also  proposed  an  outlay  of  about  Rs.  7  cror:s  for  development

 of  colonisation  in  the  canal  area.  The  Plan  has  however,  not  yet  0520  finalised.

 De-Requisitioning  of  land  of  villages  in  Najafgarh
 and

 Narela  areas

 2400.  Shri  Bhola  Nath  Macter  Wil]l  the  Minister  of  Health  and  Family  Planving
 and  Works  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  state  ;

 (2)  whether  Government  have  agreed  to  abandon  the  scheme  for  acquiring  the  land
 of  villages  in  Najafgarh  and  Narela  for  the  new  township  for  its  allotment  to  private  par-
 ties  by  the  Delhi  Development  Authority  ;  and

 (b)  whether  it  is  being  done  because  of  the  fact  that  the  Delhi  Development  Auth-

 ority  is  not  in  a  position  to  pay  the  price  of
 the

 land  to  the  tillers  ?

 sine  an The  Minister  of  Health  and  Family  Planning  and  Works,  Hou  Sil,  चहक  d  Urban  Develop-
 ment  (Shr:  K.  K,  Shah)  ;  (a)  No.

 (b)  Does  not  arise.

 गुजरात  के  तटवर्ती  क्षेत्र  में  तेल  को  खोज

 2401.  el  हरदयाल  देवगुरु  :  थी  वे गो शंकर  शर्मा  :

 थी  रखा जोत  तीन  श्री  दो०  चल

 क्या  पैट्रोलियम  तथा  रसायन  कौर  खान  तथा  घातक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बणा  गुजरात  के  तटवर्ती  क्षेत्र  में  तेल  को  खोज  सम्बन्धी  योजना  के  सम्बन्ध  में

 कोई  निर्णय  किया  गया  है  ;

 यदि  हा  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  है  ?

 चक
 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  शौर  खान  तथा  घात  मन्त्री  (STo  त्रिगुण  चक  और

 ag  अनुमान है
 कि  प्रश्न  का  आशय  कस्बे  की  खाड़ी  में  अतटीय  तेल  से  है  ।

 चालू  वर्ष  पहले  aa  में  तल  तथा  प्राकृतिक  गेम  अयोग  अलियाबेत  द्वीप  के  पास  छिछले

 adda  सूचना  पर  खुदाई  का  प्रस्ताव  रखता  है  ।  अन्य  छिछले  जलीय  रचनाओं
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 पर  आगे  उठाये  जाने  वाले  कदमों  का  निर्णय  उनके  आरम्भिक  प्रयत्नों  के  परिणामों  पर

 निर्भर  होगा  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  फालतू  धन  जुटाना

 अ  आय 2402.  थ्री  वे रो शंकर  rat  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  छीना  गे

 कया  यह  सच  है  कि  कृषि  के  क्षेत्र  में  क्रान्ति  परिणामस्वरूप  बड़े  बड़े  किसानों

 के  पास  काफी  फालतू  धन  जमा  हो  गया  है  ;  और

 यदि  तो  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  लक्ष्यों  को  पुरा  करने  के  लिये  इस  साधन

 से  घन  जुटाने  और  ग्रामीण  क्षेत्रों
 से

 धन  प्राप्त  करने  हेतु  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 उप-प्रधान  मंत्रो  तथा  चित्त  मंत्रो  मोरारजी  :  और  (a)

 नवीन  कृषि  सम्बन्धी  तरीके  अपनाने  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  अतिरिक्त  आय  हुई  है  और  कृषि

 fasta  में  गति  आने  से  ग्रामीण  अय  में  ale  अधिक  वृद्धि  होने  की  संभावना  विकी

 कायें  में  घन  लगाने  के  लिए  कृषि  आय  में  हुई  वृद्धि  को  एकत्रित  करने  का  क्य  राज्य  सरकारों

 का  है  ।  त्र  1969-70  के  केन्द्रीय  बजट  में  ग्रामीण  क्षेत्र  में  करा घन  के  कुछ  प्रस्ताव हैं  ।

 नेपाल  प्राजेवट  कंस्ट्रक्शन  कार्पोरेशन  द्वारा  चन्दन  ate  का  निर्माता

 2403.  sit  वेणीदशांकर  शर्मा  :  कया  सिंचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 कया  यह  सच  कि  चन्दन  बांध  का  निर्माण  कायें  आरंभ  होने  से  लेकर  नेशनल

 प्रोजेक्ट  कंस्ट्रक्शन  कार्पोरेशन  द्वारा  वहां  काम  किया  जा  रहा  है  ;

 यदि  तो  वहां  पर  इसकी  प्रकार  की  मोटर  गाड़ियां  और  उपकरण

 लगाये  गये  हैं  और  उनकी  अनुमानित  लागत  कितनी  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  नेपाल  प्रोजेक्ट  कंस्ट्रक्शन  .
 कार्पोरेशन  के  पास  काफी

 मोटर  गाडियां  थों  जो  gat  आदि  की  चोरी  तथा  मरम्मत  न  होने  के  कारण  बेकार  हो  गये  हैं

 तौर  वहां  प्राधिकारियों  ने  उस  काम  के  जो  उन्हें  स्वयं  करना  चाहिये  अन्य  ठेकेदारों

 को
 दे  रखा  है  ;  भर

 यदि  तो  क्या  इस  मामले  में  जांच  करने  भर  उपयु क्त
 प्रक्रिया  को

 अपनाने

 के  कालरा  सरकारी  कोष  को  होने  वाली  हानि  के  कारणों  का  पता  लगाने  का  सरकार  का

 विचार  है  ?

 सिचाई  तथा  त्रिगर्त  मंत्रालय
 में  उपमंत्री

 सिद्ध  श्वर
 :

 )  और  (  ग  :  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  प्रौढ़  यह  सभा  पटल  पर  रख

 दी  जाएगी  ।
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 (7)  यह  एक  ऐसा  मामला  2  जो  कि  नेपाल  arte  कंस्टूबरान  कॉरपोरशन  के  प्रबन्ध

 क्षेत्र
 में

 आता  है  और  वे  इस  पर  आवश्यक  कार्यवाही  करेंगे  |

 नेशनल  प्रोजेक्ट  कंस्ट्रक्शन  कार्पोरेशन  लिमिटेड  द्वारा  चम्दन  बांध  का  निर्माण

 2404.  शी  वेणी  इंकर  wal:  क्या  सिचाई  तथा  मंत्री  ag  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नेशनल  प्रोजेक्ट  कंस्ट्रक्शन  कारपोरेशन  भागलपुर  जिले  में

 च्वन्दन  बांघ  पर  कार्य  कर  रहा  है  ;

 बया  यह  भी  सच  है  कि  इस  बाघ  से  निकलने  वाली  नहर  का  अमी  तक  निर्मा

 नहीं  किया  गया  और  नेशनल  प्रोजेक्ट  कस् ट्रक शन  कारपॉरेशत  के  पाप  इस  कार्य  को  करने  के

 लिए  काफ़ी  सामग्री  ate  लोग  परन्तु  नहर  का  कार्य  आरम्भ  करने  के  आदेश  अभी  तक

 नहीं  दिये  गये  हैं  ;

 कया  यह  भी  सच  है  फि  इस  aah  नेशनल  प्रोजेक्ट  कंस्ट्रक्शन  कारपोरेशन  के

 4000  मजदूर  कार्य  कर  रहे  जिनकी  संख्या  घटा  कर  अब  1700  कर  दी  गई  है  और

 अब  उनकी  छंटनी  की  जा  रही  है  जिनके  परिणामस्वरूप  मजदूरों  में  बहुत  असंतोष  है  ;  और

 यदि  तो  क्या  इस  का  निर्माण  कार्य  आरम्म  करने  के  लिये  कार्यवाह

 की  जा  रही  है  क्योंकि  इनमें  से  कुछ  मजदूर  नौकरी  से  अलग  किये  जा  रहें  हैं  ?

 सिचाई  तथा  fara  मंत्रालय  में  उप-मंत्री
 सिद्ध

 gat  :  और  (a):

 परियोजना  के  निकास  द्वारा  और  आनुषंगिक  कार्यों  समेत  मिट्टी  के  बाघ  के  निर्माण

 के  लिये  राष्ट्रय  परियोजना  निर्माण  निगम  को  ठेका  दिया  गया  था  भीर  वे  इस  काय  को  कर

 रहे  हैं  ।  उन  को  नहर  का  निर्माण  wa  अलाट  नहीं  किया  गए  था  ।

 चन्दन  पर  कार्यों  के  काफी  हद  तक  पूर्ण  हो  जाते  के  उस  यूनिट  में

 1968  में  निगम  के  3015  कर्मों  मे ंसे  2024  कलंकों  की  क्रमबद्ध  तरीके  से  छंडनों

 की  गई  ।  इससे  कमंकों  में  कुछ  बेचैनी  हो  गई  ।

 कौर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसका  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 सनलाइट  माता  बाग  नई  दि लो

 2405;  थी  रामचन्द्र  वीरप्पा  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  शौर

 ध्रावास  तथा  नगरीय  बिसात  मंत्री  7  दिसम्बर  1967  के  अतिरिक्त  प्रशन  संख्या  246

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  प्रभा मन  द्वारा  सनलाइट  नई  के  अधिग्रहण  किये

 जाने  के  विरुद्ध  उच्च  न्यायालय  के  आदेशों  की  पुष्टि  इस  बोल
 सर्वोच्च  न्यायालय  ने  की  है

 क्या  प्लाटों  के  मालिकों  की  कठिनाइयों  को  में  रखते  हुए  सदभाव  पूर्ण

 ढंग  से  समझौता  कराने  का  विचार  किया  जा  रहा  है  ;  और

 (7)  क्या  यह  मामला  मुला  समिति  के  निर्देश-पक्षों  के  अ्रत्त गेत  आता  है  ?
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 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  att  गमायवावप  तता  avg  जिहात  सन्तों  (  भी

 फे०  के ०  :  (*)  जी  att

 (a)  सारे  मामले  के  सभी  पहलुओं  पर  विचार  Pear  जा  रहा  है  ।

 मुला  समिति  लैण्ड  एक्यू जी रन  1894  के  सार्वजनिक  उद्देश्य  के

 लिए  तथा  सार्वजनिक  एवं  निजी  क्षेत्रों  की  कम्पनियों  के  भूमि  के  अजर  की  योजना  पर

 विचार  करना  है  ।  विचारार्थ  विषय  का  सम्बंध  उन  सिद्धान्तों  से  जिनके  द्वारा  अज॑न  तथा

 तत्सम्बन्धी  मामलों  का  संचालन  होना  न  कि  विशेष  मामलों  सै  ।

 रिजर्व  बेक  के  लाभ  से  सरकारों  उपक्रमों  का  वित्तपोषण

 2406.  श्री  वीरेन्द्र  कुमार  शायद  क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने  को  कपा
 करेंगे

 कि  :

 (*)  क्या  सरकार  का  ध्यान  7  1969  को  टाइम्स  में  प्रकाशित

 हुए  इम  आशय  के  प्रमा चार की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  adds  को  होने  वाले  लाभ  की

 राशि  को  सरकारी  क्षेत्र  के औद्योगिक  उपक्रमों  के  वित्तपोषण  के  लिये  उपयोग  में  लाया

 यदि  यह  समाचार  सही  है  तो  ऐसे  प्रस्ताव  का  औचित्य  agar  है  और  इस  बारे

 में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  और

 सरकार  कोई  ऐसी  योजना  क्यों  नहीं  बताती  जिसके  watt  इस  लाभ  की  राशि

 से  सोने  और  चांदी  का  संग्रह  किया  जा  सके  जिससे  भारतीय  रुपये  की  स्थिति  हड़  हो  सके

 अथवा  वाणिज्यिक  बैंकों  को  उनके  कारोबार  में  वित्तीय  सहायता  दो  जा  सके  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  चित्त  मंत्री  मोरारजी  :  ot  afi

 पहले  भी  रिज  बेक  के  लाम  को  कुछ  रकमों  का  इस्तेमाल  रिवेंज  शॉक  की

 राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  ऋणी  निति  के  माध्यम  से  औद्योगिक  विकास  की  वित्त

 व्यवस्था  करने  के  लिये  किया  गया  है  ।  इस  व्यवस्था  को  जारी  रखने  का  विचार  है  ।  पहने  इस

 निधि  से  किये  जाने  वाले  परिव्यय  को  आयोजना  का  अ  ग  नहीं  माना  जाता  था  लेकिन  अब्र  इस

 निधि  से  fat  जाने  वाले  परिचय  को  आयोजना  में  शामिल  करने  के  सम्बन्ध  में
 एक  प्रस्ताव

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  यह  कहां  जा  सकता  है  क्रि  रिवेंज  बेक  ने

 सरकारी  क्षेत्र  के  किसी  औद्योगिक  उपक्रम  का  प्रत्यक्ष रप  से  वित्त-प्रबन्ध  नहीं  किया  है  और  ना

 ही  प्रत्प्षरूप  में  प्रबन्ध  करने  के  इस  प्रकार  के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 इन  रकमों  का  सोते  चांदी  के  रूप  में  निवेश  करने  के  बजाय  उत् पद नकारी

 प्रयोजनों  के  लिए  इस्तेमाल  करना  अघिक  अच्छा  ager  जाता  है  ।  fers  बेक  द्वारा  समय

 समय  पर  वाणिज्यिक  बैंकों  को  दी  जाने  वाली  सहायता  के  सम्बन्ध  में  facta,  उत्पन्न  होने

 वाली  मुद्रा  सम्बन्धी  स्थिति  को  देखते  हुए  फिया  जाता  है  ।

 प्राकृतिक  गेस  सम्पत्ति  पंचाट

 2407.  श्री  वीरेन्द्र  कुमार  शाहू  :  कया  पोडियम  तथा  रसायन  att  ख़ान  तथा

 ary  मंत्री  as  बताते  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 \®)  क्या  ag  सच  है  कि  गुजरात  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  कई  बार  अनुरोध

 किया  है  कि  प्राकृतिक  गस  सम्बन्धी  पलट  तयार  करने  में  क्लास  मूल्यल्लास  के  रूप

 में  होने  वाली  खरच  की  मदों  के  सम्बन्ध  में  आंकड़े  और  उनका  आधार  बताया  जाये

 (a)  भी  सच  है  कि  सरकार  ने  अभी  तक  गुजरात  सरकार  को  कोई  संतोषजनक

 उत्तर  नहीं  दिया  यद्यपि  पंचाट  प्रकाशित  होने  के  बाद  15  वर्ष  का  समग्र  बीत  चुका

 है  ;  कौर

 (7)  यदि  उपरोक्त  भागों  (*)  भर  के  उत्तर  स्वीकारात्मक  हों  तो  इसके  क्या

 कारण हैं  ?

 गीए  रता  ४ पे  at लियम
 तथा  रसायन  खान  ल  ६  ॥

 MUN  च्च्च  ह  (  त्रिगुण  सन  )  :

 जी  नहीं  ॥

 कौर  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Issue  of  Circulars  and  General  Orders  in  Hindi  by  State  and  Reserve  Banks

 2408,  Sbri  Raghuvir  Singh  Shastri  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 the  arrangements  made  by  the  Reserve  Bank  of  India  and  the  State  Bank  of (a)

 India  in  regard  to  issuing  their  circulars  and  general  orders  in  Hindi  also  clongwith  their

 oglish  version;  and

 (b)  the  extent  to  which  the  requirements  of  the  Official  Language  Act  are  being

 omplied  with  in  this  regard  ?

 The  Deputy  Prime  Minister  and  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  (a)  and

 (b)  Hindi  Section  has  been  set  up  in  the  Central  Office  of  the  Reserve  Bank  of  India

 at  Bombay  and  the  Bank  bas  started  accepting  and  dealing  with  all  correspondence  recei-

 ved  (11 |  Hindi.  Instructions  have  also  been  issued  to  its  offices  for  printing  various  forms.

 which  are  used  by  the  public  in  their  dealings  with  the  Bank  io  English,  Hindi  and  the

 regional  language,
 if  itis  differen!  from  Hindi.

 The  State  Bank is  arranging  to  set  up  Hindi  Sections  in  its  Calcutta,  Bombay,  New

 Delhi  and  Kanpur  Local  Head  Offices  and  its  Regional  Manager's  Offices  at  Patna  and

 Bhopal  Certain  forms  etc.  have  been  printed  in  Hindi

 Trainirg  Classes  in  Hindi  are  being  conducted  at  different  centres  and  use  of  Hindi

 in  both  the  banks  .will  progressively  increase  as  the  sapervisory  and  clerical  staff  acquire

 {equate  knowledge  of  that  language

 Circulars  issued  in  Hindi  by  Income-Tax  and  Central  Excise  Departments

 2409.  Shri  Raghuvir  Singh  Shastri  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to

 state
 ह

 {a)  the  number  of  printed  or  cyclostyled  circulars  and  orders  issud  by  various

 offices  of  the  Income-Tax  and  Central  Excise  Departments  during  August-December,  1968:

 (b)  the  number  of  those  which  were  in  English  and  Hindi  only  as  also  the  number

 of  those  which  were  issued  in  both  these  languages;  and

 (c)  the  réasdns  for  not  issuing  those  circulars  and  orders  etc.  in  Hindi  also  which

 were  issued  in  English  ?
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 The  Deputy  Prime  Minister  and  the  Minister  of  Fiaance  (Shri  Morarji  Desai)  (a)  to

 (5)  ;  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  table  of  the  Lok  Sabha

 भारत  में  वाणिज्यिक  बंक  कौ  स्थापना

 2411  छी  त्तत्व  कलार  सोमानी  थ्री  सु०  कु०  पा

 छी  देवकीनन्दन  पाटो दिया  थ्री  हिम्मतसिहका
 :

 डा०  रानी  सेन

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  ने  area  में  वाशिज्यिक

 बंक  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  किया  है

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  के  निर्देश  पद  क्या  और  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया  और

 इस  बक  द्वारा  को  जाने  वाली  सेवाओं  तथा  औद्योगिक  वित्त  तथा  विभिन्न

 अन्य  वाणिज्यिक  बैंकों  की  सेवाओं  में  क्या  अन्तर  होगा
 ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  और

 हां  ।  अस्तर्राष्टीय  वित्त  निगम  भारत  में  व्यापारिक  बैंक  जसी  व्यापक  आधार  वाली

 एक  संस्था  स्थापित  करने  का  काम  प्रारम्भ  करने  को  सम्भावना  पर  बिचार  कर  रहा  है  ।  निगम

 के  उपाध्यक्ष  हाल  ही  में  भारत  आये  थे  और  उन्होंने  सरकार  के  कौर  वित्तीय  संस्थाओं  के

 अधिकारियों  से  इस  सम्बन्ध  में  बातचीत  की  थी  ।  चू  कि  उपाध्यक्ष  ने  केन्द्रीय  सरकार  और  वित्तीय

 संस्थाओं  के  अधिकारियों  से  अभी  प्रारम्मिक  बात-चीत  ही  की  इसलिए  सरकार  इस  सम्बन्ध

 में  अन्तर्राष्ट्रीय  वित्त  निगम  के  अ्रन्तिम  प्रस्तावों  की  प्रतीक्षा  कर  रही  है  ।.  ये  प्रस्ताव  प्राप्त  होने

 पर  उनकी  जांच  को  जायगी  ।

 (7)  हो  सकता  है  कि  व्यापारिक  बेक  के  कार्य  कुछ  हद  तक  adi  हों  जो  औद्योगिक

 वित्त  निगम  say  लम्बी  अवधि  के  लिए  वित्त-प्रबन्ध  करने  वालो  संस्था  के  और  दरमियानी

 ।  व्यापारिक बैक  उन अवधि  के  लिए  उद्योग-धन्धों  को  देने  वाले  वाणिज्यिक  बैकों  के  हैं

 मौजूदा  संस्थाओं  को  प्रायोजना-सम्बन्धी  या  निर्यात-सम्बन्घी  चित्त-व्यवस्था  करता  है

 अपने  साधनों  और  बिदेशी .  सम्पर्क ों  का  उपयोग  करके  सिंडीकेट  मैनेजर  के  रूप  में

 काम  करके  सूट  बना  सकता है  ।  ले  कित  इनके  कामों  में  मणिगुण  अस्तर  भी  है  |

 शिक  faa  निगम  और  Tt @ ot atin fsa  बैंकों  का  मुख्य  काम  वित्त-व्यवस्था  करना  ह  और  यह  वित्त

 व्यवस्था  ज्यादातर  नयी  प्रायोजनाप्रों  और  पुरानी  प्रायोजनाओं  के  विस्तारों  लिए  की  जाती

 है  ।  व्यापारिक  बक  का  मुख्य  काम  असामियों  की  ओर  से  सूचना  देना  और  कार्य  करना  न

 कि  अपने  साधनों  से  वित्त  करना  ।  वह  सीघे  वित्त-व्यवस्था  करने  संस्था  की

 अपेक्षा  अपने  दायित्वों  को  जनता  पर  डाल  देने  में  ज्यादा  दिलचस्पी  लेगा  ।  व्यापारिक  बेक

 न  केवल  पूजो गत  परिसम्पत्तियों  के  लिए  बिन्त-व्यवस्था  बल्कि  अनुपूरक

 वित्त-प्रबन्ध  और  अन्तरिक्ष  बहिश्त-प्रबन्ध  भी  करेगा  और  उधार  देगा  या  अन्य  संस्थाओं  द्वारा  न
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 दिये  जाने  वाले  मार्जिन  पर  गारंटियाँ  भी  देगा  ।  इस  बैंक  का  कम्पनी  के  faa-aa  a

 के  सभी  पहलुओं  से  रहेगा  और  यह  बेक  कम्पनी  के  लिए  जो  काम  उससे  सम्बद्ध  सभी

 facia  जरूरतों  को  भी  पूरा  करेगा  ।  इसलिए  व्यापारिक-बैंक  जिला  और  ग्रघिग्रहुत

 के  क्षेत्र  में भ्रपने  असामियों  के  कार्यों  को  सरलता  से  कर  सकेगा  ।  संक्षेप  उद्योगों  के

 लिए  वित्त-प्रबन्ध  करने  और  उन्हें  परामर्श  देत  के  अतिरिक्त  साधन  के  रूप  में  काम  करने  के

 यह  बक  निवेश  करने  वाली  संस्थाओं  के  उपलब्ध  वित्तीय  साधनों  और  प्रायोजनाओं  की

 वित्तीय  आवश्यकताओं  के  बीच  तालमेल  बैठायेगा  और  इस  तरह  से  उद्योगों  का  विकास  करने

 और  निर्यात  को  बनाने  के  लिए  अधिक  से  अधिक  साधन  जुटाने  के  काम  में  सहायता  देगा  ॥

 गोल  मई  दिल्लो  के  निकट  चेमरियां

 2412,  श्री  बेणोरशंकर  शर्मा  :  क्या  परिवार  नियोजन  site  झा वात  तथा

 नगरीय  विकास  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्‍ली  में  गोल  डाकखाने  के  समीप  कुछ  रिहायशी

 रियां  खोली  पड़ी  हैं  और  कुछ  को  खाली  कराया  जा  रहा

 यदि  तो  ऐसी  कितनी  चेरियां  इस  समय  खाली  पड़ी

 क्या  ये  चेमरियां
 सरकारी  कमेंचारियों  को  स्वास्थ्य  के  आधार  पर  अथवा  मान विप्र

 आधार  पर  दी
 जाने

 सम्भावना  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर
 ग्रा वात

 तथा  नगरों  विकास  मन्त्री  (sir

 के०  के ०  :  से  अलेक्ज़ेण्डर  प्नेस  के  ब्लाक  न०  में  चीनियों  के  अधीन

 तथा  उसके  आसपास  का  1,866  एकड़  भूमि  का  टुकड़ा  मास्टर  प्लान  में  शैक्षणिक  संस्थान  के

 लिए  निर्धारित  भूमि  का  माग  है  ।  इस  भूमि  को  विदवयातन  योग  आश्रम  को  आवंटित  कर  दिया

 गया  था  जिसे  कि  शिक्षा  मन्त्रालय  के  द्वारा  शेक्षणिक  संस्थान  प्रसारित  किया  गया  था  ।

 रियो  के  निवासियों  तथा  गुरुद्वारा  saan  समिति  ने  इस  आवंटन  पर  आपत्ति  को  अतएव

 अलेक्ज़ेण्डर  प्लेस  के  ब्लाक  न०  2  की  चमरियों  को  विश्वनाथन  योग  आश्रम  को  आवंटित  करने

 का  निश्चय  किया  गया  है  ।  ब्लाक  Jo  2  की  20  चिमनियों  में
 से

 17  को  खाली  करर  दिया

 गया  है  ।  विस्व या तन  योग  asa  के  अनुरोध  पर  यह  निश्चय  किया  गया  है  कि  चमरिया

 आश्रम  को  किराये  पर  दे  दी  जायें  ।  अतएव  चीनियों  के  आवंटन  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 इण्डियन  area  कार पोर डान  की  पदोन्नति  सम्बन्धी  atta

 2413.  श्री  घोरेदइचर  कविता  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  att  खान  तथा  धातु

 मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नून मती  तेल  ates  कारखाने  के  मान्यता  प्राप्त  कामिक  संघ

 ने  इण्डियन
 कारपोरेशन  की  पदोन्नति  सम्बन्धी  नीति  के  बारे  में  सरकार  से  शिकायत

 की

 यदि
 तो  कर्मचारियों  की  तथा  वर्गो त्न ति  के  बारे  में  क्या

 शिकायतें
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 क्या  इण्डियन  आयल  कारपोरेशन  विग  की  दिल्‍ली  में  कोई  पदोन्नति  समिति  है  और

 यदि  तो  उस  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्या

 क्या  इण्डियन  आयल  कारपोरेशन  ने  रियों  की  पदोन्नति  चयन  तथा  वर्गोन्‍्तति

 के  सम्बन्ध  में  कोई  नियम  बना  रते

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  कया

 क्या  नुमी  तेल  शोधक  कारखाने  जो  कि  सरकारी  क्षेत्र  का  सबसे  पुराना

 तेल  शोधक  कारखाना  कर्मचारियों  की  पदोन्नति  करते  समय  अनुभव  तथा  योग्यता

 को  ध्यान  में  रखा  जाता

 क्या  सरकार  का  विचार  तनू नमती  तेल  शोधक  कारखाने  में  कर्मचारियों  की

 चयन  तथा  वर्गोन्नति  के  प्रशन  पर  एक  समिति  दारा  विचार  कराने  का  है  क्योंकि  इसके

 कारण  जनता  तथा  कर्मचारियों  दोनों  में  व्यापक  असंतोष  है  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  कौर  खान  तथा  घात  मन्त्री  त्रिगुण  जी  हां  ।

 शिकायत  पदोन्नति  के  एक  मामले  से  सम्बन्धित  है  ।

 नई  दिल्‍ली  स्थित  भारतीय  तेल  निगम  के  मुख्यालय

 समय  समय  रिक्त  पदों  के  स्वरूप  पर  निर्भर  करते  पदोन्नति  समितियां  बनाई  जाती

 इन  में  नियुक्ति-अधिकारी  निदेशक
 सम्बन्धित  विभाग  और  कामिक

 विभाग  में  से  acta  का  एक  एक  प्रतिनिधि  होता  है  ।

 और  :  रुपये  350-620  या  रुपये  350-850  तथा  इससे  ऊपर  के  वेतनमानों

 के  पदों  में  कर्मचारियों  की  पदोन्नति  पूर्णतया  gut  पर  आधारित
 चुनाव

 द्वारा  को  जाती
 है

 ।

 निम्न  वेतनमानों  के  पदों  में  सम्बन्धित  व्यक्तियों  के  गुणों  तथा  प्रवक्ता  को

 ध्यान  में  रखकर  की  जाती  है  ।

 एक  अग्रिम  सामान्य  आदेश  किसी  fate  पद  या  किसी  श्रेणी  के  पदों  की

 कुछ  प्रतिशतता  में  सीघी  भर्ती  करने  का  haar  कर  सकते  हैं  ।  ऐसे  मामलों  में  कम्पनी  के

 चारी  चुनाव  के  लिए  अन्य  व्यक्तियों  से  मुकाबला  करने  के  हकदार  होंगे  |

 पदोन्नतियों  इस  कार्य  हेतु  बनाई  गई  पदावनति-समिति  की  सिफारिशों  पर  की  जाती  है  ।

 ये  सितारों  प्रबन्  निदेदाक/प्रघान  प्रबन्धक  को  भेज  दी  जाती  हैं  जो  पदों  के  बारे  में  अपनी

 अपनी  शक्तियों  के  अन्तर्गत  अन्तिम  निशांत  लेता  है  कौर  जहां  आवश्यक  वह  निदेशकों

 के  बोड़
 की  अनुमति  लेता  है  ।

 कर्मचारियों  का  उसी  पद  या  पदोन्नति  पर  एक  युनिट  से  दूसरे  यूनिट  में  तबादला  करने

 gow  ed Nb के  लिए  प्रबन्धकों  पर  कोई  रोक  नहीं  है  यदि  प्रबन्धक  यह  इस  तरह  का  तबादला  या

 पदोन्नति  कम्पनी  के  श्रेष्ठ  हितों  में  है  :

 जी  नहीं  |
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 गुजरात  में  नैफ्था  क्रेकर  कारखाने

 2414  श्वा  मिठाई  जे०  पटेल  :  थी  श्रदिचन

 थ्री  रा०  को ०  जमीन  श्री  देवक्नोवन्दन  पाटो दिया  :

 श्री  बे०  Fo  दास  चौधरी

 क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  कौर  ख़ान  तथा  धातु  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कोयली  तेल  शोधक  कारखाने  में  नैफ्था  क़  कर  कारखाने  की  स्थापना  के  काम  में

 कितनी  प्रगति  हुई  और

 कारखाना  शक्र  करने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 dtifaua  तथा  रसायन  शरीर  खान  तथा  धात  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  दा०  रा०

 नैफ्था  कंकर  के  लिये  प्रसिद्ध  प्रक्रिया  लाइसेंस  धारियों  से  विस्तृत  बोलियां

 प्राप्त  की  गई  हैं  और  उनको  इ  जिनियरिंग  सेवाओं  तथा  तकनीकी  के  लिए  पेशकशों  का

 कन  किया  गया  है  ।  विस्तृत  ठेकों  की  जांच  की  जा  रही
 है  ।  परियोजना  के  लिए  देशीय  डिजाइन

 गौर  प्राप्ति  सेवाओं  को  भरधघिकतम  करने  की  आवश्यकता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  श्रीकांत

 उपयुक्त  पैंकड़ा  के  शीघ्र  ही  चयन  करने  की  सम्भावना  हैं  ।  1969-70  में  150  लाख  रुपये

 के  व्यवस्था की  गई  हैं  ।

 (@)  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  कार्यान्वित  की  जाने  वाली  परियोजनाओं  में  से  गुजरात

 नैफ्था  देकर  भी  एक  परियोजना  है  और  इस  दौरान  कार्यक्रम  के  ग्रनुसार  सन् यन्त्र  के  चाल  होने

 को  आशा

 Seizure  of  Cosmetics  in  Bombay

 2415.  Shri  Hokam  Chand  Kachwai  Will  the  Minis'er  of  Finance  be  pleaséd  to

 state  1

 (a)
 whether  it  is  a  fact  that  huge  quantity  of  cosmetics  were  seized  when  a  godown

 was  ra  ided  by  the  Customs  authorities  in  Bombay  in  January,  1969;  and

 (७)  if  so,  the  number  of  arrests  made  and  the  action  taken  against  the
 persons

 arfesed  7

 me
 Deputy  Prime  Minister  and  the  Minister  of  Finance  (Shri  Morarji  Desai)  (a)

 No;

 (b)  Doés  not  arise,

 Self-Sufficiency  in  Kerosene  Oil

 ale.
 Shri  Deorao  Patil :  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Mines

 and  Metals  be  pleased  to  state :

 in  the  country; (a)  the  total  requirements  of  Kerosene  0

 (b)  whether  India  is  likely  to  become  self-sufficient  in  Kerosen¢  Qil  in  the  pear

 future;  and

 (c)  if  so,  when  ?

 13d



 a  V—— eeਂ
 19,  1890  (a)

 The
 Minister of  Petrqleum  and  Chemicals,  apd  Mings.agd.Metals  (Dr.  Triguna,Sen) :

 (a)  the  démand  for  Kerosene  during  1969  is  estimated  at  2,929  millions  tonnes.

 (b)  and  (८)  :  According  to  the  estimates  of  growth  of  demand  for  Kerosene  aod  incr-
 ease  in  Refinery  capacity  made by  the  Indian  Institute.. of  Petroleum,  self  >sufficiengy  10
 Kerosene  oil  may  be  achieved  when  Haldia  Refinery  comes  on  stream.

 Committes  on  River.  Water  Dispotes

 2417.  Shri  Ram  Avtar  Sharma  Shrj  R.  Laskar
 Shri  D.  N.  Patodia oe  Shri  Chengalraya  Naida  3

 Sbri
 R.  Barua:

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased to  state

 (a)  whether  Government  are  considering  some  scheme  to  appoint  a  permanent

 Committee
 for  solving  the  river  water  disputes  between  different,  States;  and  |

 (b)
 if  so,  the  details  thereof  ?

 The  Depoty  Minister  In  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddesh war  Prasad):
 (a):  Sir.

 (b)  :  Does  not  arise.

 भारतीय  sata  निगम

 2418.  श्री  नंदकुमार  सोमानी  :  क्या  पैट्रोलियम  रसायन  ध्रोर  खान  तथा  घात

 मन्त्री  यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे

 क्या  यह सच  है  कि  बम्बई  में  भारतीय  .  उवंरक  निगम  के  .  विरुद्ध  ऐसी  शिकायतें

 भई
 हूँ

 के  मामले  पक्षपात  :  जाता

 (a)  क्या  यह  भी  संच  है  कि  एजेंसियों  को  एक  करोड़  से  भो  अधिक  मूल्य  का

 उर्वरक  उधार  दिया  है  और  बहुत  सेवा
 राशि  aga  नहीं  की  गई

 उधार  देने  की  नीति  का  ब्यौरा  क्या  है  और  1968  में  जिन  कम्पनियों  की  ओर

 6  महीने  से  अधिक  समय  से  बकाया  राशि  उनके  नाम  क्या  और

 क्या  यह  मी  सच  है  कि  20  लाख  के  मुल्य क़ा
 19  67-68  या

 1968-69  में  किसी  अन्य  एजेंसी  को  fear  गया
 goa  अभी  तक  प्राप्त

 नहीं  है  ?

 पेट्रोलियम  [4  प्रोडक्ट  त्यागना  में  मन्त्रों  दा०  To

 :
 (=)  जी  aft

 और
 :

 सहकारी  और  दुसरी  पार्टियों  उर्वरक  उधार  सप्लाई

 किया  जाता  है  और  1-2-1969  को
 कुल  बकाया  .  534  लाख  रुपये  थी  ।  उधार  देने  के

 सम्बन्ध
 में

 निगम  निम्न  उधार-नीति  ,  अनुसरण
 करता

 (1)  30  दिन  के  अन्दर  कोई  ।
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 (2)  30.0
 दिल  से

 अधि  क  और  120  दिन  ह  प्र  प्रतिशत  प्रति  ag  के  हिसाब से

 ब्याज  |

 (3)  120  दिन से  अधिक  अवधि  पर  12  प्रतिशत की  दर  से  ब्याज

 ट्राले  युनिट  के  द्वारा  निमित  सुफाला  के  जो  कि  mage  में  एक  नई  चीज  बारे  में  कुछ

 खास  अधिक  बिक्री  के  मामलों  में  निःशुल्क  ब्याज  अदायगी  समय  30  दिन  से  अधिक  बढ़ा  दी  गई

 यह  बढ़ा  gat  समय  60
 से

 90  दिनों तक  है  ।  छः  महीने  से  अधिक  बकाया  रकम  1969 के

 अन्त  में  लगभग  79  लाख  रुपये
 थी

 ।  पार्टियों  के  नाम  निम्नलिखित

 लाख  रुपया

 वेतन  और  लेखा  0'158

 खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्रालय  की  बिंदी  के

 पुना  डिस्ट्रिकट  सहकारी  समिति  38°69

 शेतकरी  सहकारी  सोसायटी  कोल्हापुर  1°47

 0°69 मैसूर  उवंरक  कम्पनी  मद्रास

 लगभग  50  व्यापारी  आंध्र  प्रदेश  में  38'00

 ——

 79°03

 सुचना  है  कि  क्रमांक  2  और  5  पर  दी  गई  मुख्यता  सुखे  के  कारण  अपना  स्टाक

 न  बेच  सकीं  ।

 dad  एलाइड  रेजिन्स  एण्ड  केमिकस  को  18  लाख  रुपये  की  कीमत  का  मैथेनोल

 सप्लाई  किया  गया  जिनकी  ओर  31-12-68  को  3  लाख  रुपये  बकाये  थे  ।  मापी करण

 हानियों  के  बारे  में  कुछ  विवाद  है  ।  जिसके  लिए  पार्टी  ने  कुछ  दावे  किये  हैं  ।  विवाद  को  शीघ्र

 निपटाने  और  बकाया  रकम  वसूल  करने  के  लिये  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 नून मती  तेलशॉघक  गोहाटी  में  गस  सिलेंडरों  का  निर्माण

 2419,  श्रीमती  ज्योत्सना  चन्दा  :  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  att  खान  तथा

 धातु  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गोहाटी  स्थित  तुमको  तेल  शोधक  कारखाने  का  गेस  सिलेन्डर  तथा  उससे

 सम्बन्ध  अन्य  सहायक  सामान  बनाने  और  सप्लाई  करने  का  विचार  भोर

 यदि  तो  प्रति  वर्ष  कितने  गैस  सिलैण्डरों  का  उत्पादन  होगा  ओर

 कब  उत्पादन  शुरु  हो  जायेगा  ?

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  कौर  खान  तथा  घात  मन्त्री  (ato  त्रिगुण  :  और

 (a)  दौड़नेवाला ने  प्रतिवर्ष  2,500  मीटरी  टन  की  प्रारंभिक  क्षमता  ओर  6,000  मीटरी

 टन  प्रतिवर्ष  तक  के  विस्तार  सा मध्य  के  तरल  पेट्रोलियम  गेस  संयंत्र  का  निर्माण  शुरु  कर  दिया

 भारतीय  तेल  निगम  गैस  सिलण्डरों  तथा  उनके  सहायक  सामान  की  निर्माण  नहीं  करेगी  ।
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 विपणन  विभाग  मरने  और  उपभोक्ताओं  को  बांटने  के  गैस  सिलेन्डर  इसके  निर्माताओं  से

 प्राप्त  करेगा  ।

 नदी  जल  का  दूषित  होना

 2420  शी  भी चन्द  गोयल

 थ्री  रामावतार  शर्मा

 क्या  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  तथा  श्रीवास  कौर  नगर  विकास
 -  सूत्री

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  औद्योगिक  कचरे  की  अन्धाधुन्ध  निकासी  के  प्राकृतिक  जल

 स्त्रोत  दूषित  हो  रहे  हैं  तथा  इसके  फलस्वरूप  पानी  और  खराब  होता  जा  रहा  है  ।

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इससे  जल  अन्य  अपेक्षित  उपयोगों  के  योग्य  नहीं
 ॥ रहा

 भौर  स्वास्थ्य  के  लिये  भी  aga  हानिकारक  हो  रहा  भर

 इस  स्थिति  को  नियंत्रण  में  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  att  श्रीवास  तथा  नगरों  विकास  मंत्रालय  में

 राज्य  मंत्रो  नने ०  सु०  जी  ari

 जी

 भारत  सरकार  जल  दूषण  को  रोकने  के  लिये  निकट  विष्य  में  एक  विधेयक

 संसद  में  पेशा  करने  का  बिचार  कर  रही

 Office  Buildings  for  Income-Tax  Department

 2421  Sbri  Ram  Avtar  Sharma  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 (a)  the  names  of  places  where  Government  have  purchased  12005  for  constructing
 office  buildings  for  theIncome-Tax  Department  aud  the  acreage  of  land  purchased  in  each

 of  the  said  palaces;

 (b)  the  reasons  for  not  constructing  buildings  on  the  said  lands  so  far;  and

 (c)  the  yearly  amount  of  rent  paid  for  the  buildings  hired  for  housing  the  said

 offices  ?

 The  Deputy  Prime  Miaister  and  the  Minister  of  Fiaance  (Shri  Morarji  Desai)  (a)  to

 (c):  The  information  is  being  collected  and  will  be  laid  on  the  table  of  the  House

 किसानों  को  ऋण  सुविधायें

 2422  थ्री  भारत  fag  चौहान
 :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बैंकों  पर  सामाजिक  नियन्त्रण  लागू  किये  जाने  के  पश़्चात  किसानों  को  दी  गई

 ऋणा  सुविधाओं  का  ब्यौरा  क्या  है

 (a)  alg  वर्ष  में  कृषकों  के  लाभ  के  लिए  कितनी  राशि  नियत  की  गई  है  ;
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 (7)  किसानों  को  राज्यवार  अब  तक  कितनी  धन  राशि  दी  गई  है  ।

 ऋण  किस  ब्याज  पर  दिया  जाता  है  ;  और

 कितनी  कीमतों  में  ऋण  वसूल  किया  जायगा  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  थित  मन्त्री  मोरारजी  :
 से

 द्
 बहुत

 से  बड़  बड़े  वाणिज्यिक  बैंकों  ने  किसानों  को  ऋण  देने  की  योजनायें  बनायी
 हैं

 ।  भारतीय  बैक

 संघ  ने  मी  कृषि  वित्त  निगम  नामक  एक  संस्था  की  स्थापना
 की  जिसको  गद्दे  रप  कृषि  सम्बन्धी

 लगभग  सभी  प्रकार  के  कार्यों  के
 लिए  व्यवस्था  करना

 |  विधायक  बको  ने  ग्रामीण

 ate  जैसे-सारी  क्षेत्रों  में  अपनी  कई  शाखाएं  खोली  हैं  ।

 राष्ट्रीय  ण  परिषद
 ने  1968  में  हुई  अपनो  दूसरी  बेठक  में  जो  को

 उनके  आधार  पर  रजब
 बैंक  वाणिज्य  dat  के  साथ  विस्तार  से  aaa  कीजो

 उनसे  कहा  कि  वे  1968  से  जून  1969  तक  की  अवधि  में  जमा  की  रकमों  में  होने
 बालीं  वास्तविक  वृद्धि  ar  काफी  बड़ा  ह्स्ती  सम्बन्धी  कार्यो  के

 लिए  निर्धारित  करें
 ।

 अनुमान  है  कि  इससे  कृषि  के  लिए  ऋणों  के  रूप  में  लगभग  51  करोड़  रुपया  और  प्राप्त

 सकेगा  ।  सुचना  स्टेट  बेक  को  अन्य  बड़े-बड़े  19  बैंकों  द्वारा

 कृषि  सम्बन्धी  कार्यों  के  लिये  दिये  जाने  वाले  ऋणों  की  रकम  में  1968  के  अन्त  तक

 लगभग  12  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  हुई  ।  राज्य-वार  ब्योरा  उपलब्ध  है  |

 बड़े-बड़े  al  द्वारा  लिये  जाने  वाले  ब्याज  की  दर  से  9.5
 प्रतिशत  तक  होती

 है  ।  यह  दर  इस  प्रकार  की  कई  बातों  पर  निर्भर  रहती  है  कि  ऋण  की  अवधि
 fra

 जमानत  कंपी  है  कौर  उसके  वसूल  किये  जाने  की  सम्भावना  कितनी  कण  लेने
 ब्यक्ति

 कसा  है  और  उसकी  वित्तीय  स्थिति  कैसी  ऋण  का  प्रयोजन  क्या  BU  रकम

 कितनी  है  ।

 (=)  ag  बात
 प्रत्येक

 ऋण  के  स्वरुप  को  ब्यान  में  रखकर  निर्धारित  की  गई  शर्तों

 पर  निर्भर  रहती  हैं  ।

 aa  faa  उद्योग  के  लिए  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  का  क्र

 2423,  थी  भारत  fag  चौहान  कया  वित्त  ह  usar im 72 ह  des  ah  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  औद्योगिक  faa  निगम  aa  चित्र  उद्योग  को  ऋण  नहीं

 देता  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 इस  निगम  द्वारा  जिन  उद्योगों  को  ऋण  जाता  है  उनका  ब्यौरा  क्या

 है  ;  और

 गत  तीन  वर्षों  वर्ष-वार  इस  निगम  द्वारा  किन-किन  फर्मों  को  और

 कितना  ऋण  दिया  गया  ?
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 उप-प्रधान  मन्त्रों  तथा  चित्त  मित्रो  मोरारजी  :  और

 औद्योगिक  वित्त  निगम  फिल्म  उद्योग  को  सहायता  नहीं  देता  क्योंकि  अपने  कानून  के  अनुसार  वहू

 औद्योगिक  विन  निगम  अधिनियम  की  धारा  2  में  परिभाषित  उपक्रम  को  ही

 ऋण  दे  सकता  है  ।  इस  धारा  के  अनुसार  यह  आवश्यक  है  कि  औद्योगिक  वस्तुओं  के

 परिरक्षण  या  परिष्करण  या  जहाजरानी  या  खन  खुदाई  या  होटल  ay  बिजली

 या  अन्य  प्रकार  की  शक्ति
 के

 उत्पादन  वितरण  का  काम  करता  हो  ।  उद्योग  ठीक

 ठीक  इस  परिभाषा  के  ATT  नहीं  आता  ।  फिर  फिल्म  उद्योग  के  प्रबन्ध  के
 लिए

 एक  विशिष्ट  संस्था  वित्त  निगम ਂ  मौजूद  है  ।

 भारत  में  निगमित  और  पंजीकृत  ऐसी  कोई  पब्लिक  लिमिटेड  ap  सददकाड़ी

 जो  उत्तर  के  भाग  और  में  उल्लिखित  कार्यों  में  से  कोई  काम  करती  हो

 निगम  से  सहायता  पाने  की  अधिकारी  है  ।

 औद्योगिक  वित्त  निगम  का  लेखा-वर्ष  जुलाई  से  जून  तक  का  है  ।  निगलने  30

 1966,  30  1967  और  30  1968  को  समाप्त  हुए  लेखा-वर्षों  क्रि  आयव्ययक

 सूचना  उस  की  18  और  वार्षिक  रिपोर्टों
 के

 परिशिष्ट  पख  में  दी  गयी  है है  जो

 करमा  10  1966,  23  1967  और  18  1968  a  सभा

 की  मेज  पर  रख  दी  गयी  थीं  ।

 गांधी  डाताब्दी  वर्ष  में  देहातों  में  पीने  के  पानो  की  व्यवस्था  करना

 2424  बाल्मीकि  चौधरी  क्या  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  तथा

 श्रीवास  कौर  नगर  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  दि  :

 क्या  देश  में  गांधी  शताब्दी  वर्ष  के  दौरान  दूरस्थ  गांवों  में  पीने  के  पानी  को  उपलब्ध

 कराने  का  प्रस्ताव  हैं  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  विशेषतः  बिहार  और  राजस्थान  में  पीने  के  पानी

 उपलब्ध  न  होने  सम्बन्धी  ठीक-ठीक  स्थिति  क्या  है  ;
 कौर

 (7)  1969  में  इन  क्षेत्रों  में  पीने  पानी  को  उपलब्ध  करने  संम्बन्धी  यदि  कोई  योजनाएं

 बनायी  गई  हं  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  हैं  और  राज्य  सरकारों  विशेषता  बिहार  और  राजस्थान  के

 लिये  इन  योजनाओं  के  लिये  कितनी  सहायता  दी  जायेगी  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  ate  श्रावास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्रालय  में

 राज्य  मन्त्री  ब०
 a  मूर्ति :

 जी  नहीं  ।

 यह  प्रदान  नहीं  उठता  |

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  राज्य  सरकारों  को  दुर्गम  और  अभाव

 क्षेत्रों  में  प्राथमिकता  के  श्राघार  पर  ग्राम  सल-जल  पूरी  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने

 सलाह दी  गई  है  ।  1969  के  लिए  अभी  धन  के  नियतन  करने  के  सम्बन्ध में  निश्चय  fear

 जाना  अभी  शेष  है  |
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 242  थ्रो  Ho  एच०  पटेल  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर

 श्रीवास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  नेहरु  संग्रहालय  को  तीन  मति  भवन  ही  रखने  का  निर्णय

 किया  है  ;

 यदि  तो  क्या  40  लाख  रुपये  की  लागत से  एक  नये  भवन  का  निर्माण

 करने  का  प्रस्ताव  है  ;

 कया  नेहरू  स्मारक  समिति ने  इस  संग्रहालय  को  अन्य  न  पर  ले  जाने  के

 प्रस्ताव  का  घोर  विरोध  किया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  उन्होंने  बया  कारण  बताये  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  शौर  श्रीवास  Ato नथा  नगरीय  विकास  मन्त्री

 के०  के  ०  :  हाँ

 (a)  प्रदान  ही  नहीं  उठता |

 तथा  नेहरु  स्मारक  संग्रहालय  तथा  पुस्तकालय  समिति  का  विचार  कि

 तीन  मूर्ति  भवन  न  केवल  एक  एवं  पुस्तकालय  अपितु  इस  का  स्वरूप

 कुछ  एक  तारें-सा  बन  गया  जिसे  हजारों  लोग  देखने  आते  जब  तक  नया  स्थान  निर्मित

 नहीं
 हो  तब  तक  के  लिये  संग्रहालय  पुस्तकालय  को  सुनाये  गये  किसी

 भी  वैकल्पिक

 स्थानों  में ग्र स्थाई  रूप  से  रखने  की  बात  को  उन्होंने  सन्तोषपूर्ण  नहीं  सभा  ।  संग्रहालय  तथा

 पुस्तकालय  को  तीन  la  भवन  से  स्थानान्तरण  करने  का  अभी  कोई  प्रस्ताव  नहीं है
 ।

 मैसूर  राज्य  में  गांवों  में  बिजली  लगाने  की  योजना

 2426  थी  जे०  एच०  पटेल  क्या  सिचाई  att  बिद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 ag  1968-69  में  मैसुर  राज्य  में  गांवों  में  बिजली  लगाने  को  योजना  के  अन्तर्गत

 कितने“्गावं  भौरे  कस्बों  में  बिजली  लगाने  का  प्रस्ताव  है  ;  भोर

 aq  1967-68  में  वहां  कितने  गांवों  ओर  कस्बों  में  बिजली  लगाई  गई  कौर

 उसका  ब्यौरा  बया

 तथा  fea  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  सिद्ध  इधर  :  ग्राम

 विजय  स्कीमों  में  grat  के  asta  पर  बल  दिया  गया  है  ।  इस  कार्यक्रम  को  क्रियान्विति  में

 बस्तियों  को  भी  किया  जाता  है  ।  मैसूर  राज्य  में  1968-69  ast  के  दौरान

 1968  तक  231  ग्रामों  में  बिजली  दी
 गई  हैं

 ।  1968-69  में  एक  नगर  को  बिजली

 देने  का  प्रस्ताव है
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 1967-68  के  मैसूर  में  किसी  नगर  को  बिजली  नहीं  दी  गई  और  768

 गांवों  को  बिजली  दो  गई  थी  ।  इन  ग्रामों  का  ब्यौरा  विवरण  में  दिया  जाता
 at

 |
 में

 रखा  गया  ।  देखिये  सख्या  एल०  टी०  270/69]

 Strike  in  Bihar  Electricity  Board

 2427.  Shri  Ramavatar  Shastri  Shri  K,  Madhukar :
 Shri  Yogendra  Sharma  Sbri  Chandar  Shekhar  Singh  1
 Shri  Bhogendra  Jha

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state  ;

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  workers  underthe  Bihar  Electricity  Board  are  on

 general  strike  since  the  7th  February,  1969

 (b)  if  so,  the  nature  of  their  demands  ;

 1.0  the  reaction  of  Government  in  regard  to  these  demands  ह

 (d)  whether  it  is  a  fact  that  several  Jabour  leaders  and  striking  workers  have  been

 arrested  ६

 (e)  if so,  the  number  thereof  १  and

 (f)  the  steps  being  taken  by  Government  to  end  the  said  strike  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddbeshwar

 Prasad)  (a)  Yes,  Sir

 (b)  and  (c)  The  workers  Union  submitted  a  list  of 48  demands  witha  notice

 dated  19-1  {-t8  and  another  list  of  3  demands  with  the  strike  notice  d  ued  6-1-1969,  The

 maip  demands  as  contained  in  the  strike  notice  dated  6-1-69  are  as  follows:

 (1)  Increase  in  Dearness  Allowance  by  the  amount  as  allowed  to  its  employees  by
 the  Stale  Government  ;

 (2)  Interim  relief  as  recommended  by  the  Central  Wage  Board  of  Electricity  Under-

 takings  ;  aod

 (3)  12%  Bonus  for  the  year  1968-69

 The  Labour  Commissioner,  Bihar  hetd  conciliation  proceedings  in  respect  of  these

 demands  and  since  there  was  no  settl-ment,  he  submiited  his  report  to  Bihar  ane

 The  State  Government  did  not  consider  any  of  these  demands  as  fit  for  a  reference  to

 adjudicaticn.  One  of  their  demands  relating  to  the  quantum  of  construction  allowance

 for  grade  ]1V  staft  was,  however,  referred  to  adjudication

 (d)  and  (e)  Sore  arrests  have  been  made  in  connection  with  the  strike,  The  exact

 number  and  specific  charges  on  which  they  have  been  arrested  are  not  available  but  the

 arrests  have  generally  been  made  for  acts  of  violence  lnStigation,  10 (1110 810101  and

 sabotages

 (f)  The  strike  was  called  off  by  the  Workers’s  Union  unconditionally  in  the  night

 of  the  20th  February  1969

 Income:  Tax  Arrears  Due  From  Golcha  Properties  (९)  Ltd,  Delhi

 2428,  Shri  Shiv  Kumar  Shastri  Wili  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  :

 शकल a (a)  whether  it  is a  fact  that  income-tax  arrears  ६  outstanding  against  Golcha

 Properties  (P)  Ltd. s  Delhi; दि
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 $e,
 (t)  if  so,  tte  amcunt  of  these  arrears  :

 the  reasons  for  which  the  income-tax  was  not  realised  on  the  due  dates  ; चलकर

 lapse  and
 (0)  the  action  proposed  to  be  taken  against  the  Income-tax  authorities  for  this

 (¢)  how  these  arrears  are  Proposed  to  be  recovered  ?

 The  Deputy  Piime  Minister  and  the  Minister  of  Finance,  (Shri  Morarji  Desai):  (a)
 and  (b):  Yes,  Sir,  an  amount  of  Rs,  12,95,957  is  Outstanding  against  thy  assessee.

 (0)  The  arrears  relate  to  the  Assessment  years  1900-61,  1962-63  and  1963-64  and
 Have  not  been  realised  so  far  for  the  following  reasons

 1900-61  Rs,  1,35,532.  This  demand  was  due  on  3l«tJuly,  1966.  No  recovery  could
 however,  be  made  as  by  an  order  of  the  Raja:tvan  Hizh  Court  {passed  in  August.  1966
 the  company  was  restrained  from  making  any  paymeats  to  its  creditors  except  (or  carrying
 on  the  day-to-day  business,

 1962  -63-Rs.  833,513
 1963-64-Rs.  3.49.K61

 \
 The  entire  demands  are  disputed  in  appeals  which  are

 pending  before  the  Appellate  Assistant  Commissioner,

 (d)  Does  not  arise.

 (e)  The  High  Court  of  Rajasthan  at  Jodhpur  has  passed  a  winding  up  order  io
 the  case  of  this  company  on  ICth  May,  1968,  The  outstanding  dues  and  the  anticipated
 taxes  have  been  notified  under  section  178  (2)  of  the  Iacome-tax  Act  1961  to  the  liquidator
 of  the  company.

 इन्द्रपुरी  नई  दिल्‍ली  में  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  का  चिकित्सालय  खोलना

 2429,  थी  विभूति  मिल  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  पौर

 aaa  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्‍ली  की  इन्द्रपुरी  कालोनी  में  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा

 की  कोई  सुविधायें  उपलब्ध  नहीं
 safe

 दूर-दूर  की  बस्तियों  में  इसकी  व्यवस्था  की

 गई
 है

 ;

 (a)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  500  से  अ्रधिक  सरकारी  कर्मचारी  इन्द्रपुरी  में  और

 ate  आसपास  की  बस्तियों  में  रहते  जिनके  fad  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  की  सुविधाए  उप

 meq  नहीं  है  |

 क्या  निकट  भविष्य  में  वहां  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  का  एक  चिकित्सालय  खोलने

 का  विचार  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 यदि  तो  इन्द्रपुरी  में  जब  तक  gan  चिक्त्मािलय  नहीं  खुल  क्या

 इन्द्रपुरी  कालोनी  को  ईस्ट  पटेल  नगर  के  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  चिकित्सालय  के  साथ  जोड़ने

 का  प्रस्ताव  है  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  ate  श्रीवास  तथा  anda  विकास  मन्त्रालय

 में  राज्य  मन्त्री  ब०  सू०  इंद्रपुरी  उप  क्षेत्र  में  नदीं  भाता  जहां

 केन्द्रीय  रारकारी  कमंचारी  स्वास्थ्य  योजना  को  अब  तक  लागू  किया  गया  है  ।
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 और  :  उस  सत्र  में  रहने  बाले  सरकारी  कमंचारियों  की  वहां  एक

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  स्वास्थ्य  योजना  का  एक  पृथक  औषधालय  खोलने  का  औचित्य  सिद्ध

 नहीं  होता  ।  सघारणतया  औषधालय  खोलने  का  माप  दण्ड  2000  से  2500  परिवार  हैं  ।

 (a)  इन्द्रपुरी  एक  अलग  बस्ती  है  और  ईस्ट  पटेल  नगर  से  बहुत  दूर  है  ।  इसके

 अतिरिक्त  इम  औषधालय  में  काम  का  भार  पहने  से  ही  अधिक  और  इस  पर  और  अधिक

 भार  डालने  की  कोई  गुंजाइश  नहीं  है  ।

 Idle  Capacity  in  Pharmaceutical  lodustry

 2430.  Shri  Raghavir  Singh  Shastri  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemis

 cals  and  Mines  ard  Metals  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  there  is  idle  capacity  in  respect  of  production  of  certain

 drugs  in  the  pharmaceutical  industry  whereas  certaia  other  drugs  are  scarce  on  the  other

 hand  ;  and

 (b)  ifs,  the  stens  taken  by  Government  to  bring  about  balanced  development
 of  pharmaceutical  industry  ?

 The  Minister  of  State  inthe  Ministry  of  Pertoteum  and  Chemicals  and  Mines  and
 Metals  (Shri  D.  Chavan)  :  (a)  and  {b):  Some  instances  of  idle  capacity  in  the  ohar-

 maceutical  industry  have  come  to  notice  during  the  last  two  years  or  so.  By  and  large,
 these  have  been  found tu  be  of  a  tempcrary  nature,  due  mainly  to  the-conditions  of  supply
 and  demand  and  shertage  of  certiin  raw  materials,  Whenever  possiblz,  the  manufacturera

 are  encouraged  to  adjust  their  production  of  different  druzs  to  meet  the  prevailing  situation
 of  supply  and  demand.  The  Dregs  and  industry  has  been  included  in

 the  list  of  priority  industries  and  the  requirements  of  imported  raw  materials  are  being  met

 liberally  so  as  to  enable  the  plants  so  reach  full  capacity,  With  the  present  import  policy
 alongwith  the  diversification  of  industrial  :civity,  the  manufacturing  units  are  stepping

 up  their  production  to  meet  the  internal  demand  as  well  as  exports,

 Impact  of  Family  Planning  Programme  on  Different  Sections  of  People

 2131.  Sbri  K,  M.  Madhukar  :  Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning
 and  Works,  Housing  and  Uiban  Develoon  ert  be  pleased  to  state

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  [11117  plinning  has  been  ad»ypted  more  in  the  econo-

 mically  backward  sections  of  scciecy  rather  than  in  well-to-do  families  ;

 (b)  the  comporative  impact  of
 family  planning  on  teachers,  labour  and  other  diff-

 erent  sections  of  society  ;

 the  details  thereof  ; (Cc)

 (d)  whether  it  is  also  a  fact  that  the  tnterest  of  ८1016  in  regard  to  the  use  of  loops
 and  other  methods  of  family  planning  hag  declined  since  last  year  :

 (e)  if  so,  whether  Government  have  considered  the  causes  therefor  ;  and

 (f)  if  not,  the
 statistics

 in  this  regard  ?

 The  Minister  of  State  for  Health  and  Panily  Planning  and  Works,  Housing  and

 Urban  Development  (Dr.  5,  Chandrasekhar):  (a)  The  position  varies  from  plzce  to  place,
 However,  certain  localised K.  A.  रि  (Knowledge  Attitude,  Preciice)  studies  have  indicated

 that  the  practice  of  contraceptions  seams  to  be  slightly  higher  among  the  people  of
 upper

 strata.

 139



 Written  Answers
 Phaiguna  19,  1890  (Saka)

 —S Sn
 (b)  and  (0)  No  statistics  regarding  adoption  ol  family  planniag  methods  profess-

 ion  wise  are  maintained,

 (0)  to(f):  A  statement  is  enclosed  showing  the  performance  of  Family  Planning
 programme  under  the  various  methods  viz.  sterilization  operitions,  L|UCDUs  inserted  and
 the  Nirodh  supplied  for  the  past  3  years.  | ६  will  be  seen  from  the  statement  that  except
 for  }UCD  the  programme  has  _  been  stepping  up.  The  set  back  in  [UCD  programme  has
 been  cue  to  some  side  effects  like  plain,  bleeding  etc.  and  adverse  publicity  in  the  early
 Stages.  Various  measures  have  already  beep  taken  to  make  the  loop  popular  again  by
 inten-ify  ing  educational  activities  and  by  exercising  proper  pre-insertion  checkup  and
 providing  necessary  follow  up  services,

 Statement

 (Figores  in  million)
 1966-67  1967-68  1968-69

 (reports  received)

 (upto  12-2-1469)

 Sterilization  operations,  89  1.84  1.25
 JUCD  inserted,  9  .67  35
 Nirodh  (condoms)

 supplied.  31.6  45.6  78.00

 National  Highway  No,  32  in{Bihar

 2432,  Shri  M.  Madbukar  :  Wil]  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased
 to  stale:

 (a)  whether  Government’s  attention  has  been  drawn  that  the  National  Highway
 No.  32.0  in  Buhar  which  passes  through  Muzaffarpur  to  Motihari,  is  10  danger  due  to.soil
 erosiun  by  Boodhi  Gandak  River  near  motipur  ॥

 (0)  [|  50,  the  details  of  permanent  steps  proposed  to  be  taken  by  Government  for

 protecting  the  railway  line  and  the  said  national  highway  against  soi!  erosion  at  village
 Variar  before  the  coming  monscon,  keeping  in  view  the  fact  that  the  attention  of  Govern-

 ment  has  been  repeatedly  drawn  towards  this  ;

 (c)  the  time  by  which  Government  propose  to  take  steps  in  this  regard  ;  and

 (d)  if  no  steps  are  proposed  to  be  taken,  the  reasons  therefor  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  (Shri  Siddheshwar  P-asad):

 (a)  | हूँ |  (0)  Bank  erosion  by  the  Burhi  Gandak  was  occuring  near  Bartyarour  village  ia

 Motipur  block.  In  the  last  Flood  season,  all  possible  precautions  were  taken  by  the  State

 Gevernment  to  hold  the  river.  A  few  spurs  were  constructed  where  the  erosion  was

 active  and  a  retired  emahankment  was  also  constructed.  These  works  are  expected  to  pre-

 vent  damage  to  National  Highway  and  Railway.  Careful  watch,  bowever,  will  be  kept
 and  further  sfeps  taken  if  necessar.

 पाल घार  में  श्रमपूर्ण  व्यापारियों  के  लाइसेंस

 2433.  श्री  fo  क े०  नयनार  :  क्या  बत  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  सरकार  को  पता  है  कि  गत  पांच  महीनों  में  स्वर्ण  नियंत्रण  आदेश  के
 अधीन

 पालघाट  जिले  के  आभूषण  रियों  को  लाइसेन्स  नहीं  दिये  जा  रहे  हैं  ;
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 ee  =  | a यदि  तो
 इसके

 क्या  कारण  टू  #  गोर

 (7)  क्या  उन्होंने  तत्सम्बन्धी  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  से  अनुरोध
 किया

 उप-प्रधान  मन्त्री  तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :  aa  :  पाल घाट

 जिले  में  पिछने  महीनों  में  सोने  का  व्यापार  करने  के  कोई  नपे  लाइसेन्स  नहीं  दिये  गये  हैं  ।

 यह  अवश्य  है  कि  स्त्री  व्यापारी  लाइसेन्स  लेने  के  लिये  दी  गई  10  दरख़्वास्तों  पर  विचार  किया

 जा  रहा  है  ।

 स्वयं  व्यापारी  लाइसेन्स  की  मंजूरी  के  मामले  में  स्वर  अधिनियम  1968

 की  घारा  27  की  उप  घारा  (6)
 में  निर्धारित  कसौटी  लागु  होती  है  ।  इस  उप  घारा  में

 "
 बाधित  बातों  को  ध्यान  में  रख  कर  ही  सभी  का  गुण  दोष  के  आधार  पर  विचार  किया

 जाता  है  ।

 पालघाट  के  आभूषण  व्यापारियों  की  भोर  से  कोई  आम  दरख् वात  प्राप्त  नहीं  हुई

 है  ।  एक  व्यक्ति  के  मामले  कोचीन  के  सीमा  शुल्क  तथा  उत्पादन  शुल्क  समाहर्ता  के  cd

 लीय  आदेश  के  विरुद्ध  सरकार  को  भेजी  गयी  एक  दरख्वास्त  14  फरवरी  1969  को  प्राप्त  हुई

 जिसमें  समाहर्ता  ने  कोझिकोड  के  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  अधीक्षक  द्वारा  स्वर्ण  व्यापारी

 लाइसेन्स  मिलने  बाबत  उस  व्यक्ति  की  दरख्वास्त  नामंजूर  किये  जाने  के  मूल  आदेश  की  पुष्टि

 की  थी  ।  भारत  सरकार  स्वां  अधिनियम  1968  की  धारा  82  के  aaa

 इस  दरख्वास्त  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 Availablity  of  Gas  during  Fourth  गि 80

 2434.  Shei  Maharaj  Singh  Bharati  Will  the  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals

 and  Mines  and  Metals  02  pleased  to  state

 (a)  the  quantity  of  gas  expected  to  Le  available  during  Fourth  Plan  period  and  the

 Names  of  the  industry  to  which  it  would  be  mide  availatle  as  also  the  quantity  thereof
 in  respect  of  each  such  industry  ;  and

 (b)  the  percentage  of  gas  produced  to  be  utilised  by  the  fertilizer  industry  and  the

 percentage  thereof  to  be  burnt  up  for  the  sake  of  safety  ?

 The  Minister  of  Petroleum  and  Chemicals  and  Mines  and  Metals  (Dr.  Triguna  Sen)

 (a)  and  (0)  :  An  assessment  of  the  availability  of  gis  EFduring  the  Fourth  Plan  will  be

 made  towards  the  course  of  the  plan  period  when  more  precise  details  about  oil  fields,  gas
 fields,  their  characteristics  etc.  are  expected.  Allocation  of  the  gas  as  between  the  varis

 Cus  industries  wilt  like  wise  be  made  after  availability  of  gas  is  firmly  koown.

 केन्द्रीय  परिवार  नियोजन  संस्थान  में  डा०  कोलमैन  की  नियुक्ति

 2435,  थ्रो  गुणानंद  ठाकुर  ।.  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  atc

 रावत  तथा  anda  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  ard  करोलिना  विश्वविद्यालय  के  अनु  ta  पर  sro  पोल  qq

 जो  कि  एक  वर्ष  को  ge  पर  केन्द्रीय  परिवार  नियोजन  संस्था  में  काम  करने

 अनुमति  इस  शत  पर  दो  गई  कि  इस  संस्था  पर  च्रित्तीय  मार  नड़ीं  पड़ेगा  ;
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 इस  नियुक्ति  की  यह  अवधि  समाप्त  होने  पर  उसे  पाथ  फाउन्डर  फड़  के  अधीन

 काम  करते  रहने  की  अनुमति  दी  गई  है

 बया  पाथ  फंड  को  भारत  में  काम  करने  की  अनुमति  और  मान्यता

 प्राप्त  है  ;  और

 यदि  तो  डा०  कोलमैन  को  किस  arreris  पर व क  द क  AIA ०  में  काम  करने  की

 स्वीकृति  दी  गई  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  alt  aaa  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्रालय

 में  राजम  मन्त्री  श्री  चन्द्रशेखर )  :  जी

 नहीं  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 गोहाटी  में  मूल्यांकन  wal  को  नियुक्ति

 2436.  थी  मोरेश्वर  कविता  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  सरकार  को  गोहाटी  तथा  शिलांग  के  आय-कर  अधिकारियों  से  धन-कर

 झ्धघिनियम  के  अन्तगंत  मुल्यांकन  करने  के  लिये  गोहाटी  में  एक  मुल्यांकनकर्त्ता  नियुक्त  करने  के

 बारे  में  सिफारिश  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  नियुक्ति  में  विलम्ब  करने  के  कया  कारण  हैं  ?

 उप  sala  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रो  मोरारजी  :  आयकर

 ने  सम्पदा
 अधिनियम  की  धारा  4  (3)  के  अधीन  सुल्यांकनकर 1

 के  रूप  में
 नियुक्ति  के  लिये

 नब  तक  ऐसे  5  आवेदकों  के  मामले  भेजे  जिनके  प्रधान  कार्यालय  गोहाटी  में  हैं  ।  वे  लोग

 घन-कर  लगाने  के  लिये  मूल्यांकन  भी  करते  हैं  ।

 मंत्रालय  ने  इनमें  से  4  आवेदकों  की  सूल्यांकन-कर्त्ता  के  रूप  में  नियुक्ति  की  मंजूरी

 दी  है  ।'  पांचवें  मामले  प्रर्थना-पत्र  नामंजूर  कर  दिया  गया  है  क्योंकि  उसमें  मंत्रालय  की

 अधिसूचना  फा  सं०  16 +  दिनांक  6  1968  में  निर्धारित  शर्तें  पूरी  नहीं

 होती  थीं  ।

 कच्चे  तेल  के
 झ्ाषात  के  लिये  पतन

 2437... भरी  fao
 ना०  शास्त्रो  क्या  पेट्रोलियम  तथा  रसायन  ate  खान  तथा  धातु

 मंत्री  भारत  की  उन  पत्तनों  के  नाम  बताने  की  कृपा  करेंगे  जिनके  द्वारा  भारत  में  कच्चे  तेल  का

 आयात
 जातों  a?

 पेट्रोलियम  तथा  रसां घन  प्रौढ़  खान  तथा  aa  मंत्री
 त्रिगुण  इस  समय  कच्चा

 तेल  विशाखापटनम  प्रौढ़  मद्रास  बन्दरगाहों  से  आयात  किया  जा  रहा  है  ।
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 कर्ट्स  कलकत्ता  में  निवारक  अघिकारी

 2438.  थ्रो  प्र०  रं०  ठाकुर  :  क्या  वित्त  मंत्री  2  1968  के  कस्टम

 कलकत्ता  के  निवारक  अधिकारियों  को  वरिष्ठता  निर्घारण  के  शरारे  में  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 2958  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 कपा  विचारार्थ  अगल  का  इस  बीच  निपटारा  हो  गया

 (a)  यदि  तो  इस  मामले  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  बया  निर्णय  करिया  गया

 और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  जिससे  अपील  करने  वाले  लोगों  को  हानि

 हो  रही  है  ?

 wom  Sarre)  {zx) उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्रो  मो  Gag):  ध  ी

 तथा  :  इस  मामले  में  कुछ  आम  सवाल  पेश  होने  से  ga  मंत्रालय  के  साथ

 परामर्श  करके  निचार  किया  जा  रहा  है  ।

 नेताजी  नगर  कौर  सरोजिनी  नई  दिल्‍ली  के  क्वार्टरों  में  पावर  कनेक्शन

 क

 2439,  भो  म०  ला०  सौंपा  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  ate

 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्ली  के  नेताजी  नगर  तथा  सरोजिनी  नगर  क्षेत्रों  के  2

 कमरों  बाले  क्वार्टरों  में  पावर  कनेक्शन  नहीं

 यदि  af,  तो  क्या  वहां  रहने  वाले  सरकारी  कर्मचारियों  के  लाभ  हेतु  पावर
 कनेक्शन

 देने  का  सरकार  का  विचार  और

 (71)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  इर  आवास  तथा  नगरीय  बिकास  मन्त्री

 के०  के०  यह  सत्य  है  कि  निर्माण  के  समय  नेताजी  नगर  तथा  सरोजनी  नगर  में

 दो  कमरों  वाले  टाईप  11  तथा  Il  के  कार्ट रों  में  पावर  प्लग  नहीं  लगाये  गये  थे  ।

 विंमान  स्थिति  यह  कि  व्यक्तिगत  किरायेदारों  के  अनुरोध  पर  टाईप  11  तथा

 Il  के  क्वार्टरों  में  प्रत्येक  क्वार्टर  में  एक  To  सी०  प्लग  लगा  feat  गया  है  ।  तथापि  सरकार

 का  उत्तरदायित्व  200  रुपये  प्रति  पात्र  प्लग  तक  सीमित  है  तथा  किरायेदारों  को  atk  लिए

 अतिरिक्त  किराया  देना  होता  है  ।  200  रुपये  से  अधिक  का  कोई  भी  खर्चा  स्वयं  किरायेदार

 करना  होता
 है  ।

 डी  =
 प्रश्न  ही  न  दु  ह  की  पता
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 नेताजी  नगर  कौर  सरो  जीमो  az  दिल्‍ली  में  क्वार्टरों  की  छतों  पर

 जाफरी  को  व्यवस्था

 2440.  छी  स०  ला०  सौंपा  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  घोर

 झावास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नेताजी  नगर  और  सरोजिनी  नगर  क्षेत्रों  में  दो  कमरे  वाले

 ऊपर  के  क्वार्टरों  में  रहने  वाले  लोगों  को  उन  क्वार्टरों  की  छत्तों  पर  जाफरी  न
 होने

 के  कारण

 बड़ी  असुविधा  होत

 यदि  तो  बया  सरकार  का  विचार  ऊपर  के  विचारों  में  रहने  वालों  के  लाभों

 प्लाईवुड  अथवा  एसबेस्टस  की  चादरों  का  हल्का  ढांचा  बनाने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  प्र  श्रीवास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  ( ait

 के०  के०  :  यह  बात  सरकार  के  ध्यान  में  लाई  गई  है  कि  छत  पर  बरातियों  के

 होने  से  एलाटी  कुछ  कठिनाई  अनुभव  कर  रहे  हैं  ।

 इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 निधियों  की  कमी  के  कारण  ।

 are  के  बिना  चार्टरों  का  नियतन

 2441.  थी  यशपाल  बया  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  alt  maa

 तथा  नगरीय  बिकास  मंत्री  यह  बताने  को  Har  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  कर्मचारियों  को  के  बिनाਂ  क्वाटर  देने  पर  रोक  लगी  हुई

 यदि  तो  इसको  कब  समाप्त  किया  कौर

 (7)  प्रतीक्षा-सुची  में  कितने  पात्र  कमंचारियों  के  नाम  हैं  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  ale  श्रावास  तथा  नगरोय  विकास  मन्त्री

 फके ०  :  हां  ।

 पहले  ही  से  स्वीकृत  बगैर  बारी  के  आवंटन  के  मामले  भारी  संख्या  में  शोष  होने  के

 कारण  ag  निर्णय  किया  गया  है  कि  फिलहाल  31  1969  तक  बगैर  बारी  के  आवंटन  के

 भर  आवेदनों  को  लेने  पर  रोक  लगा  दी  जाय  ।  स्थिति  का  इसके  cesta  पुनरीक्षण  किया

 जायेगा  |

 (1)  दिल्‍ली/नई  दिल्‍ली  में  इस  समय  पात्र  कार्यालयों में  कार्य कर  रहे  58,445  सरकारी

 कर्मचारी  नियमित  प्रतीक्षा  सूची  में  सामान्य  पुल
 के  वास  की  प्रतीक्षा  में  हैं  ।
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 मेहरचन्द  लोदी  नई  दिल्ला

 2442.  थी  म०  ला०  सोधो  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  ate

 आवाप  तथा  anita  विकास  मंत्री  यह  बताने  कीਂ  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  नई  दिल्‍ली  के  मेहरचन्द  लोदी  में

 दुकानों  का  किराया  22  गुना  बढ़ा  दिया  और

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  कौर  श्रावास,तथा  anda  बिकास  मन्त्री

 के०  फि ०  जीन  मूल  आदमियों  के  मामलों  में  नहीं  ।

 seq  ही  नहीं  उठता  ।

 दामोदर  पार  क्षेत्र  में  जल  निकास  योजना

 2443.  ot  चफ्लाकांत  बया  सिचाई  तथा  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 यदि  दामोदर  घाटी  द्वारा  मु  योजना  में  शामिल  अन्य  बांधों  का  निर्माण

 कार्य  क्रिया  mar  होता  तो  क्या  1968  दामोदर  पार  क्षेत्र  में  आई  ब्राडों  .
 को

 रोका  जा  सकता  था

 क्या  दामोदर  घाटी  निगम  ने  अपने  सांविधिक  कृत्यों  के  अनुसार  पार  क्षेत्र

 में  किसी  जलनिकास  योजना  को  क्रियान्वित  किया  और

 ear  अधिक  बांधों  निर्माण  करने  तथा  दामोदर  पार  क्षेत्र  में  विस्तृत  जलनिकास

 योज़ना  क्रियान्वित  करने  का  सरकार  w  विचाराधीन  है
 ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  सिद्ध  vat
 प्रसाद )

 नही ं।

 (qt)  दामोदर  घाटी  निगम  ने  घाटी  के  अन्दर  16  निकास  नालियां  बनाई  थीं  |

 पार
 ay  के  लिए  अपेक्षित  अन्य  स्कीमों  को  घाटी  के  बाहर  की  जहां  दामोदर  get  निगम  को

 ई  सांविधिक  ary  नहीं  स्कीमों  के  अंतगर्त  लाना  होगा  अथवा  उनके  साथ  समेकित  करना

 am  ।

 निम्न  दामोदर  घाटी  में  नालियां  बनाकर  जल  fara  में  सुधार  लने  की  ओर

 पहले  ध्यान  दिया जा  रहा  हैं  ।

 दामोदर  घाटी  निगम
 पुनर्गठन

 3444.  att  चलाता  भट्टाचार्य
 ;

 क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  '  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (®)  अया  दामोदर  aes  सम्बन्धी पुन  कन  है
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 यदि  at,  an  ऐसा  पुनर्गठन  किये  जाने  के  कया  कारण  हैं  और  इसके  कया  परिणाम

 निकले  और

 क्या  दमोदर  घाटी  निगम  के  सांविधिक  कार्यों  में  समय-समय  पर  परिवर्तन  किया

 जा  सकता  है  ?

 सिचाई  तथा  faa a
 मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्ध  श्वर

 :  नहीं  ।

 कौर  दामोदर  घाटी  निगम  को  कार्यात्मक  आधार  पर  पुनगंठित  करने  का

 एक  प्रस्ताव  है  जिस  पर  पश्चिम  बंगाल  ओर  बिहार  की  राज्य  सरकारों  के  साथ  सलाह  करके

 शायरी  बिचार  किया  जा  रहा  है  ॥

 दामोदर  घाटी  निगम  के  बाढ़  नियन्त्रण  काय

 2445.  शी  चपला कान्त  भट्टाचार्य  :  क्या  सिचाई  तथा  बिद्युत  मन्नी  यह  बनने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दामोदर  घोटी  निगम  के  बाढ़  नियन्त्रण  कार्य  निचले  पश्चिम

 बंगाल  में  बाढ़  पर  आंशिक  रूप  से  ही  काबू  पा  सकते

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  यदि  ऊपरी  अपवाह  क्षेत्र  और  निचली  दामोदर  घाटी  में

 एक  साथ  वर्षा  होती  बाढ़  नियन्त्रण  उपाय  भयानक  बाढ़  पर  काबू  जानेके  लिये  अव्याप्ति

 कौर

 यदि  तो  बाढ़  नियन्त्रण  के  लिये  पर्याप्त  उपाय  करने  के  निमित्त  क्या  कोताही

 करने  का  विचार  है  ?

 सिचाई  तथा  faa  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  सिद्धेश्वर  :  दामोदर  घाटी

 निगम  के  बाढ़  ऊपरी  वाह  क्षेत्र  में  650000  क्यूसेक  के  अधिकतम  प्रवाह  से  दुर्गापुर  वराज  के

 नीचे  250000  क्यूसेक  प्रवाह  तक  का  नियन्त्रण  कर  सकते  हैं  ।

 हां  ।

 निम्न  दामोदर  घाटी  में  नालियां
 बनाकर

 निकास  में  सुधार  लाने  के  लिये  पहले

 ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।

 दामोदर  घाटी  निगम  के  बारे  में  प्रशासनिक  सुधार  sin  का  प्रतिवेदन

 2446  भी  चपला कांत  भट्टाचार्य  :  क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  दामोदर  घाटी  निगम  ने  ard  दक्षता  को  बढ़ाने  तथा  मितव्ययता  सुनिश्चित  करने

 के  लिये  अपने  प्रशासनिक  विभाग  की  जांच  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया

 भारत  सरकार  के  प्रशासनिक  सुधार  आयोग  के  अधिकारियों  के  एक  दल  ने

 जांच  की  थो  तथा  कुछ  सिफारिशें  की  थीं

 कया  दामोदर  घाटी  निगम  ने  उन  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  और
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 (q  इन  सिफारिशों  की  क्रियान्विति  सुनिश्चित  कराने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  avd

 वाही  की  ?

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  (of  श्द्धेश्वर  |  <  जी  नहीं  ।

 से  :  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 खतरनाक  तथा  हानिकारक  कारखानों  का  स्थानांतरण

 2447,  थो  शंकर राव  माने  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  शोर

 भ्राता  तथा  नगरीय  चिक्कस  मंत्री  2  1968  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  2792  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खतरनाक  तथा  हानिकारक  कारखानों  के  स्थानान्तर ए  बारे  में  इस  बीच

 जानकारी  एकत्र  कर  ली  गई  श्र

 यदि  तो  यह  जानकारी  केब  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  ?.

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  atc  आप्रावास  तथा  नगरीय  forty ॥ पया  मंत्री

 के०  के०  जी  हां  ।

 आवश्यक
 सभा

 पटल  पर  रखने  के  लिये  संसद  कार्य  विभाग  को  भेज  दी

 गई  है  ।

 उडीसा  के  मणिपुर  मुख्य  मंत्री  को  आयकर  भुगतान  परमार-पत्र  दिया  जाना

 2448  थो  स०  कुण्ड  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कटक  सकल  के  आयकर  अधिकारी  अथवा  किसी  अन्य  आयकर  अधिकारी  ने

 उड़ीसा  के  भूतपूर्व  मुख्य  मन्त्री  श्री  बीजू  पटनायक  को  आय-कर  भुगतान  प्राण-पत्र  दिया

 यदि  तो  क्या  अदायगी-पत्र  उनकी  व्यक्तिगत  आय  अथवा

 कलिंगा  wea  कम्पनी  जैसी  कम्पनियों  की  ara  के  बारे  में  जिनमें  श्री  पटनायक  का  काफी

 हित  निहित

 क्या  वह  इस  अदायगी  प्रमाण-पत्र  के  कारण  बैंकों  तथा  सरकार  से  व्यापार  के

 लिये  शरण  प्राप्त  कर

 उन  फर्मों  तथा  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  जिनके  साथ  श्री  बीजू  पटनायक

 सम्बद्ध  हैं  भर  उन  के  काफी  शेयर  हैं  ale  जिन  के  सम्बन्ध  में  आयकर  तथा  अन्य  करों  की  रानी

 देता  बकाया  है  तथा  उनका  ब्यौरा  क्या  और

 बकाया  राशि  की  वसूली  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 उप-प्रधान  मन्त्री
 तथा  वित्त  मन्त्री  मोरारजी  :  श्री  बीजू  पटनायक  को

 कर-अदायगी  प्रमाण-पत्र  दिनांक  24  1968  और  31  1969  आयकर

 सेन्ट्रल  कटक  द्वारा  जारी  किये  गये  ॥
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 Written  Answers  Phalguna  19  89  (Saka)

 नानक  नक

 श्री  बीजू  पटनायक  नि  कर-अदायगी  प्रमाण-पात्रों  के  लिये  अपनी  व्यक्तिगत  हैसियत

 में  दरख्वास्त  की  थी  और
 चू  कि  सम्बद्ध  समय  पर  उनकी  तरफ  कर  की  कोई  रकम  बकाया  नहीं

 इसलिये  उनकी  व्यक्तिगत  हैसियत  में  कर-अदायगी  प्रमाण  पत्र  जारी  किये  गये  |

 श्री  बीजू  पटनायक  ने  कर-अदायगी  प्रमाण-पत्र  प्राप्त  करने  का  यह

 बताया  कि  उन्हें  नये  उद्योगों  के  लिये  बेक  भौद्योगिक  आयात  लाइसेंस  और

 औद्योगिक  प्रतिष्ठान  लाइसेंस  प्राप्त  करने  थे  ।  मालूम  नहीं  है  कि  श्री  पटनायक  ने  इन

 लाइसेंसों  का  उपयोग  व्यावसायिक  प्रयोजनों  के  लिये  eal  तथा  सरकार  से  न्दण  प्राप्त  करने  के

 faa  किया  अथवा  नहीं  ।

 और  रखा  गया  । अपेक्षित  सूचना  अनुबन्ध  में  दी  गई  है

 देखिये  संख्या  yao  टी०  271/69]

 परिवार  नियोजन  के  रोके

 2449,  श्री  विश्वनाथन :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  ait

 तथा  विकास
 मंत्री

 यह
 बताने

 की  कपा
 करेंगे  कि

 जनसंख्या  को  बढ़ने  देने  से  रोकने  तथा  वृद्धि  करने  के  लिये  नियोजन

 नवरा  महिलाओं
 के  सम्बन्ध  में  कौन-कौन  से  तरीके  प्रयोग  में  लाये  जाते

 उनकी  सफलता  के  बारे  में  सरकार  का  क्या  अनुमान  ौर

 देश  के  खाद्य  संसाधनों  को  देखते  हुये  सरकार  के  विचार  में  कितनी  जनसंख्या

 उचित  रहेगीं
 ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  ate  sara  तथा  नगरों  विकास  मंत्रालय  में

 राज्य  स्त्री  श्री  चन्द्र दों खर )  परिवार  नियोजन  कार्य कम  के  अन्तरगत  महिलाओं  के

 faa  अब  तक  निम्नलिखित  उपाय  और  साधन  स्वीकृत  किये  गये  हैं

 aafatigg_—SarHa  जेली  और  टिकियाँ  ।

 2.  लूप

 3.
 महिला

 नसबन्दी

 पहले  से  ज्यादा  महिलाएं  नसबन्दी  करा  रही  लेकिन  प्रचलित  गर्भनिरोधों  के

 अपनाने  में  कमी  झाई  है  ।  कुछ  छोटी-छोटी  शिकायतों  wae  गल्त  फहमियों  के  कारवां  लप  को

 लोकप्रियता  में  भी  अवरोध  आया  है  ।  लूप  पहनने  से  पुर्व  और  बाद  कीਂ  उचित  देखभाल  के

 '
 लिए  कदम  उठाएं  जा  चुके  हैं  जिससे  इसको  लोकप्रियता  बढ़  जाने  की  सम्भावना  है  ।  लूप  कायें

 क्रम  के  सहायक  के  रूप  में  खाने  वाली  गर्भनिरोधक  गोली  से  सम्बन्धित  प्रयोगात्मक  तथा

 नात्मक  परियोजनाओं  भी  आरंम्भ  कर  दी  गई  है  ।

 खाद्य  उत्पादन  शिक्षा  की  सुविधाए  और
 अन्य

 आ
 थक

 कारकों  को  ध्यान

 रखते  हुए  वेषिका  जन्म  द्र
 को  25  प्रति  हजार  om  कम  करने  का  ced  निर्धारित  किया

 है  ।
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 10  ara,  196  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 वियत कांग  हमलों  के  सम्बन्ध  में  तटस्थ  देशों  के  रवैये  के  बारे  में  श्रम रोका  के

 राष्ट्रपति  का  प्रेस  सम्मेलन  |

 shri  Om  Prakash  Tyagi  (Moradabad)  Sir,  I  call  the  attention  of  the  Minister  of

 Foreign  Affairs  to  the  following  matter  of  urgent  public  importance  and  request  him  to

 make  a  statement  thereon

 Press  Conference  on  Television  by  U.S  President  on  4th  March,  1969  deplo-

 ring  the  attitude  of  non-aligned  countries  of  keeping  quiet  on  Vietcong  attacks  and  charg

 Ing  them  with  double  standard

 The  Minister  of  Ext.rnal  Affairs  (Shri  Dinesh  Singh)  Sir  the  Government  of

 India  are  not  aware  of  any  statement  by  the  President  of  the  United  States  in  this  regard
 Its  attention  has  been  drawn  10  a  press  report  which  makes  this  allegation  as  from  some
 aides  to  the  President  The  Un  ted  States  Government  have  not  addressed  the  Govern-
 ment  of  India  in  this  matter.

 The  policy  of  the  Government  of  India  on  this  matter  is.  well  known.  We  have
 welcomed  the  talks  which  are  now  taking  place  between  the  interested  parties  in  Pari is,
 and  it  is  our  hope  that  these  would  eventually  lead  to  a  peaceful  settlement.  We  further
 hope  that  all  the  parties  concerned  will  not  take  steps  which  may  prejudice  this  possi-
 bility.

 Sfiri'Om  Prakash  Tyagi:  The  aides  of  the  American  President  has  accused  us  of

 double  standards.  I  want  to  know  when  U  5  A.stopped  bombing  of  Vietnam  unconditionally
 on  the  request  and  wishes  of  India,  whether  the  Government  of  India  persuaded  North
 Vietcong  to  suspend  their  milttary  operations  in  South  Vietcong  asa  peace  negotiation
 jesture-and  if  so,  what  was  the  reaction  of  that  there  to  If  they  did not,
 make  any  efforts  in  this  direction,  what  were  the  reasons  therefor  ?

 My  second  questico  is  this,  When  North  Vietnam,  contrary  to  the  spirits  of
 negotiations,  intensified  their  offensive  operations  and  started  strafing  all  the  cities
 of  South  Vietnam.by  rockets,  what  were  the  reasons  which  induced  India  not  to  céndemn
 these  attacks  and  keep  quiet.

 I  want  to  know  whether  the  reticence  of  the
 Government

 did  not  demead  the  image  of  our  country,  being  a  non-aligned  country.

 Shri  Dinesh  Sit ngh  :  The  entire  question  is  based  on  the  fact  that  U,  5;  President,
 Mr.  Nixon  has  said  something  obout  non-aligned  countries,  But  the  transcript  of  the

 S.  Presidents’  statement  that  I  have  received  does  not  mention  anything  of  this  kind
 nor  has  the  U.  S,  Government  written  to  us,  If  the  hon  Member  knew  something.  from
 any  other  source,  Iam  not  responsible  for  that.  None  of  his  aides  said  anything  against
 foo.  aligaed  couotries,  At  least  I  did  pot  find  such  things  anywhere.  So  far  as  the
 question  relating  to  the  continued  bombing  of  South  Vietnam  is  concerned,  had  the  hon
 "Member  gone'through  the  reports,  he  himself  would  have  found  the  answer  there.  Some-

 body  asked.  theਂ  President.  Mr.  President,  bave  you  considered  an  appropriate
 response  if  the  attacks  continue  in  South  Vietnam  ?  an

 appropriat  respopse
 lincludé  of  bombing  10  the  North  1.0  Replied  the  Presfdént.  the

 ‘answered  in  thig
 question  ig  one.  that  have  given.  thought  to,  but  it  is  one

 which
 .  think:  showtd :ndt  te
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 Calling  Attention  to  Matter  of  Urgent  Public  Importance  March  10,  1969
 $i

 So  far  as  our  policy  on  this  matter  is  concerned,  it  is  cristal  clear  and  is  well  known.
 We  are  of  the  firm  opinion  that  efforts  should  be  made  to  find  out  a  peaceful  solution
 of  the  Vietnam  problem  and  negotiations  in  a  peaceful  manner  can  only  lead  to  a  peace-
 ful  settlement.  War  is  not  the  solutior  of  the  problem

 Shri  Om  Prakash  छह agi  :  Sir,  mv  question  has  not  been  answered,  the  question  is,
 why  did  you  not  condemn  the  bombing  of  civilians  in  South  Vietnam  (Interruptions)

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  प्रश्न  ard  घंटे  के  लिये  आप  बैठ  जाइए  ।

 ait  go  श्रीधरन  :  अमरीका  के  राष्ट्रपति  के  सहायक  मी  हमारे  प्रघान  मंत्री

 के  सहायकों  की  मोती  अमरीकी  सरकार  की  नीति  व्यक्त  करते  ।  उन्होंने  हम  पर  दोहरी  नीति

 अपनाने  का श्रारोप  लगाया  है  ।  वास्तव  में  वस्तुस्थिति  मी  यही  है  कि  हमारी  सरकार  रूस  के

 साथ  रूस  की  जेसी  बात  भर  अमरीका  के  साथ  अमरीका  की  जेसी  बातें  करती  है  ।  इसलिये

 मैं  वेदशिर-कार्य  मंत्री  से  जानना  चाहूँगा  कि  क्या  उन्होंने  वाशिंगटन  स्थित  हमारे  राजदूत  से

 पूछ-ताछ  की  है  कि  क्या  तटस्थ  देशों  के  प्रति  अ्रमरीका  की  नीति  में  परिवर्तन  हुआ  है  ।

 मेरा  दूसरा  प्रशन  यह  है  ।  यह  केवल  एक  विशेष्  विवाद  के  सम्बन्ध  में  नीति  पर  ही

 हमला  नहीं  है  ।  यह  भारत  की  गुट-निर्पेक्ष  नीति  पर  हमला  है  ।  यदि  अमरीका  का  रवैया  ही

 यही  तो  इस  देग  के  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  सरकार  तथा  श्री  निक्सन  से  यह

 कहने  की  हिम्मत  तथा  साहस  है  कि  वे  एशियाई  देशों  के  मामले  में  अनावश्यक  हस्तक्षेप  न  करें  ?

 थी  दिनेश  सिह  सारा  set  इस  बात  पर  आधारित  है  कि  श्री  निक्सन  ने  तटस्थ  देवों

 के  बारे  में  कुछ  कहा  है  ।  जसा  कि  मैंने  मेरे  पास  उनके  वक्तव्य  की  जो  नकल  है  उसमें

 ऐसी  किसी  बात  का  उल्लेख  नहीं  है  और  अमरीकी  सरकार  ने  मी  हमें  कुछ  नहीं  लिखा  है  ।

 मैं  नहों  जानता  कि  माननीय  सदस्य  हमसे  संचार  के  aq  कौन  से  माध्यम  की  आशा  रखते  हैं  ।

 ऐसी  बात  पर  जो  कही  न  गई  मैं  कोई  टिप्पणी  नहीं  कर  सकता  ।

 श्री बे  छ ०  दास चौ घरो  वेसे  हम  इस  बात  को  पसन्द  नहीं  करते  कि

 किसी  अन्य  देश  के  प्रधान  अथवा  अन्य  देशों  की  विदेश  नीति  के  बारे  में  कोई  प्रतिकूल  टिप्पणी

 agar  विचार  व्यक्त  किये  लेकिन  इस  बात  का  हमें  बड़ा  खेद  है  कि  अमरीका  के  राष्ट्रपति

 ने  तटस्थ  देवों  के  प्रति  दुहरी  नीति  अपनाने  arg  लगाया  है  ।  मैं  पुराना  चाहता  हूँ  कि

 क्या यह  विशेष  वक्तव्य  चाहे  वह  खुद  राष्ट्रपति  द्वारा  दिया  गया  हो  अथवा  उनके  सहायकों

 द्वारा  संयुक्त  राष्ट्र  के  उद्देश्य  के  अनुरूप  है  ?  क्या  भारत  सरकार  अमेरीका  के  राष्ट्रपति  से

 स्पष्टीकरण  मांगेगी  कि  क्या  वह  अपने  सहायकों  द्वारा  दिये  गये  वन्  व्य  को  मान्यता  नहीं  देते

 अथवा  वहू  उसके  लिये  पूरी  जिम्मेदारी  लेते  हैं  ?

 श्री  दिनेश  सिह  :  माननीय  सदस्यों  ने  समाचार  पत्रों  की  जिस  कहानी  का  उल्लेख  किया

 है  उसमें  कहा  गया  है  निक्सन  गुर-निरपेक्षता  से  उसके  आधार  उन्होंने  यह

 इयान  fears  प्रस्ताव  जिसे  आपने  स्वीकार  किया  है  ।  वास्तविकता  इसके  बिलकुल

 विपरीत  राष्ट्रपति  निक्सन  ने  कोई  वक्तव्य  नहीं  दिया  सम।चार  पत्र  में  मी  यह  कहा

 गया  है  कि  वक्तव्य  राष्ट्रपति  ने  नहीं  बल्कि  उनके  सहायकों  ने  दिया  है  ।  हमारा  ख्याल  है  कि
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 ahr
 विषय  क
 नति  शजर  और  ध्यान  दिलाना 19  1809

 (7%)
 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  क

 सहायकों  ने  में  कोई  वक्तव्य  नहीं  दिय  माननीय  सदस्यों  ने  एक  ऐसी  कहानी  के  आधार

 पर  प्रश्न  पूछा है  जिसका  वास्तव में  कोई  आधार  हो  नहीं  उसका  मैं  क्या  उत्तर  दे

 सकता  हूँ  ।

 श्रेय  महोदय  :  सभा-पटल  पर  पत्र  रखे  जायें  ।

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 धारा  परिषद  सम्बन्धी  सलाहाकार  समिति  का  प्रतिवेदन

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  जगन्नाथ  :  मैं  श्री  द्  कु ०  गुजराल

 की  भोर  से  प्रेस  परिषद  सम्बन्धी  सलाहाकार  समिति  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा

 भारती  सभा  पटल  पर  रखता  gs  में  रखी  गई ।  देखिये  संख्या

 एल०  ही०
 258/69]

 भेषज  तथा  oy  गार  वस्तु  श्रघीोनियम  के  अधीन  अधिसूचना

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  alt  aaa  तथा  नगरीय  विकास  महालय

 में  राज्य  मंत्री  ब०  go  :  मैं  भेषज  तथा  ware  वस्तु  1940  की  घारा

 33  की  उपधारा  (3)  के  अधीन  भेषज  तथा  श्यूंगार  वस्तु  1969  की

 एक  प्रति  समा-पटल  पर  रखता  जो  दिनांक  15  1969  के  भारत  के  राजपत्र  में

 ध्रघिसूचना  सख्या  एस०  ato  594  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।  में  रखी  गई  ।  देखिये

 संखया  Tato  ठी ०  260/69 |

 सोमा  yen  gafefaaq  के  भ्रमों  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  सहित  ध्रघिसूच नायें

 वित्त  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  जगन्नाथ  :  मैं  श्री  go  चे  सेठी  की  ओर  से

 सीमा  शुल्क  अधिनियम  की  धारा  159  के  अघोष  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति

 समा  पटल  पर  रखता  ह  :

 (1)  जी०  एस०  are  403  (  अंग्रेजी  संस्करण  )  और  जो०  एस०  आर०  404

 तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो  दिनांक  22  1969

 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थीं  ।

 (2)  जी०  एस०  आर०  443  और  जो०  एस०  आर०  444

 तथा  एक  व्याख्यात्मक  जो  दिनांक  19  1969

 के  भारत  के  राजपत्र में  प्रकाशित हुई  थीं  ।  में  रखी गई  ।  देखिये

 संख्या  एल०
 टी ०  259/69 ]
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 इडियन  ध्रांयल  कारपोरेशन  लिमिटेड  के  कार्य  को  समीक्षा  तथा  इडियन  aaa

 कारपोरेशन  लिमिटेड  का  aaa  प्रतिवेदन

 पेट्रोलियम  तथा  रसायन  ate  खान  तथा  घात  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ato  राठ

 चव्हाण
 )  मैं  कम्पनी  1956  की  धारा  की  उपधारा  के  अधीन

 निम्नलिखित  पत्रों
 की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूँ

 :-

 ग
 i  )  इडियन  आयन  कारपोरेशन  के  बर्ष  1967-68  के  काय  की

 सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 (2)  इडियन  आयल  कारपोरेशन  का  1967-68  का  वार्षिक

 लेखापरीक्षित  लेखे  उन  पर  नियंत्रक  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां

 [  पुस्तकालय  में  रखो  गई  |  संख्या  एल०  टी ०  261/69)

 अनुदानों  की  अनुपूरक  मांगें  )  1968-69

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  चित्त  मंत्री  (at  मोरारजी  मैं बल  1968-69  के

 आय-व्यस्क  संबधी  अनुदानों  की  अनुपूरक  aa  दर्शाने  बाला  एक  विवरण  पेश

 करता हू  |

 अनुदानों  को  अनुपूरक  (  1968-69

 रेलवे
 मंत्री

 राम  सुमन  :
 मैं  वब  1968-69  के  माय-व्यस्क  संबंधी

 | ध्रनुंदानों  की  अनुपूरक  मांगें  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  पेश  करता  हु  |

 दो  रुपये  वाले  जाली
 करन्सी  नोटों  के  पकड़े  जाने  का  समाचार

 REPORTED  SEIZURE  OF  COUNTERFEIT  TWO  RUPEE  NOTES

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  सरकार  का  ध्यान

 6  1969  के  कुछ  समाचार  पत्रों  मैं  प्रकाशित  हुए  इस  समाचार  की  ओर  दिलाया
 गया

 है  कि  कोयम्बटूर  के  निकट  पुनालुर  में  2  करोड़  रुपये  के  करन्सी  चोट  पकड़े  गये  हैं  ।  req

 सरकार  से  इस  सम्बन्ध  में  विस्तृत  ब्योरा  मांगा-गया  है  |  टेलीफोन  द्वारा  आर्थिक
 अपराध

 देखा  मदास  कें  पुलिस  अधीक्षक  से  केन  sa  जांच  fay  जो  जानकारी  प्त  की  गई

 वह  qe  ह्  fa  पुनालुर  में  के  तमिल  नाडू  पुलिस  ने  दो  रुपये  वाले  जाली

 नोट  पकड़े  हैं  तथा  इस  सम्बन्ध  में  6  1969  को  6  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये  हैं  ।  उक्त

 के  5,25,29.00  रुपये  के  नोट :  पकड़े  11 |  मामले  कीं  प्रो  जांच

 रही  राज्य  पुलिस:.हाश  भारतीय  संहिता  की  34  के  साथ  कारा  पप  के  साथ

 :  परनीत  घास  489:  (@)  (7)  के  दर्ज  किया  गया  है  ।

 अ
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 10  1969  समा  का  काय

 सभा  का  कार्य

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 श्री  tanta  :  अध्यक्ष  यदि  आप  कार्य  सूची  के  क्रमिक  10  को

 तो  उसमें  यह  wears  दर्ज  किया  गया  है  :

 6  1969  को  राज्य  विधान  मण्डल  को  एक  साथ  समवेत  दोनों  सभाओं  के

 समक्ष  पश्चिमी  बंगाल  के  राज्यपाल  के  अभिभाषण  के  बारे  में  गृह-काटे  मंत्री  द्वारा

 6  1969  को  दिये  गये  वक्तव्य  पर  विचार  किया  जाय  गे

 मुझे  याद  है  कि  गत  मंगलवार  को  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  ay  लिमये  द्वारा  एक

 पन  प्रस्ताव  पेश  किया  गया  था  जिस  में  राज्यपाल  द्वारा  अभिभाषण  के  कुछ  पेरों  को  छोड़  देने

 के  उस  के  रवैये  का  अनुमोदन  करने  की  मांग  की  गई  थी  ।  वह  प्रस्ताव  नियम  186

 की  सब  शर्तों  को  यूरी  करता  था  ।  उक्त  नियम  में  ऐसी  एक  भी  शर्ते  नहीं  जिसे  वह  पुरी  न

 करता  हो  ।  यदि  प्राप्ति  के  समय  का  हिसाव  लगाया  तो  वह  प्रस्ताव  सबसे  पहले  प्राप्त

 हुआ  था  ।  परन्तु  मैं  समझता  हू  कि  आप  के  कार्यालय  की  चूक  के  कारण  उस  की  ओर  अप

 का  ध्यान  नहों  दिलाया  गया  है  ।  यदि  मेरा  कथन  सही  है  तो  मैं  समझता  हु  कि  गृह  war

 के  वक्तव्य  की  बजाय  उस  प्रस्ताव  पर  बहस  की  जानी  चाहिये  ga  लिये  यदि  कोई  गातो  हो

 गई  तो  उसे  इस  समय  दूर  जाना  चाहिये  तथा  आज  4  बजे  सायं  उस  स्थानापन्न

 प्रस्ताव  पर  aga  की  जानी  चाहिये  ।  यदि  श्री  वाजपेयी  उस  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  करना  चाहते

 तो  मै  समझता  g  कि  ag  लिमये  को  कोई  आपत्ति  नहीं  होगी  ।

 ध्रच्यक्ष  महोदय  :  इस  प्रस्ताव  पर  मी  कोई  भी  माननीय  सदस्य  संशोधन  प्रस्तुत  कर

 पकता  है  ।  श्री  मधु  लिमये  का  प्रस्ताव  बहुत  पहले  प्राप्त  हुआ  था  ।  कई  बातों  के  बारे  में  बहुत

 से  अन्य  प्रस्ताव  प्राप्त  हुए  थे  ।  इसलिये  मैंने  श्री  मधु  लिमये  से  निवेदन  किया  था  कि  वह

 विपक्ष  के  सब  नेताओं  से  बातचीत  करके  एक  सामुहिक  प्रस्ताव  पेश  करें  ।  माननीय  सदस्यों

 द्वारा  चर्चा  आरम्भ  करने  से  पहले  सभा  को  उस  विषय  की  कुछ  जानकारी  जरूर  होनी  चाहिये  ।

 हमें  ag  जानकारी  प्राप्त  हुई  fe  राज्यपाल  मे  कुछ  परों  को  नहीं  पढ़ा  अध्यक्ष  के  लिये

 निश्चित  करना  कठिन  है  कि  कौन  सा  प्रस्ताव  पहले  प्राप्त  gat  था  ।  काय  सुची  में  जो

 कुछ  दर्ज  क्या  गया  उस  का  दोष  मैं  अपने  कार्यालय  पर  नहीं  लगाता  ।  मैं  स्वयं  उस  की

 पुरी  जिम्मेदारी  लेता  हू  ।  मैं  ने  ससद  का  सत्र  आरम्भ  होने  से  एक  घण्टा  पहले  उन्हें  निदेश

 दिया  ott  माननीय  गृह  मंत्री  ने  सभा  में  जो  वक्तव्य  दिया  हम  उस  को  ही  प्रमाणीकृत

 जानकारी  समझते  हैं  ।  भव हम  इसके  कानूनी  पहलुओं  पर  विचार  करेंगे  कि  राज्यपाल  ने

 उन  पेरों  को  छोड़  कर  ठीक  निया  अथवा  गलत  ।  इसके  अतिरिक्त  इस  प्रस्ताव  में  सदस्यों  पर

 संशोधन  पेश  न  करने  की  कोई  रोक  नहीं  लगाई  गई  यदि  वे  चाहें  तो  संशोधन  पेश  कर

 सकते  हैं  ।  परन्तु  चू  कि  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  इसलिये  इस  को  बदलने

 का  कोई  प्रशन  ही  नहीं  है  ।

 मैं  प्रत्येक  दल  से  निवेदन  करूंगा  कि  वे  उन  माननीय  सदस्यों  के  नाम
 ys  जो  उन

 श  से  az
 न

 के  दल  की  भो  च  क  में  माग  लेंगे  ।  यद्यपि  सूची  में  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  के  नाम

 153.



 Business  of  the  House  March  10,  1969

 दिये  गये  परन्तु  इस  का  यह  अथ  नहीं  है  कि  उन  सब  माननीय  सदस्यों  को  बुलाने  का  अवसर

 दिया  जायेगा  ।  जो  माननीय  सदस्य  संशोधन  प्रस्तुत  करना  चाहते  वे  दो  अथवा  तीन  बजे

 तक  ऐसा  कर  सकते  परन्तु  अब  इस  प्रस्ताव  को  बदला  नहीं  यू  कि  इसे

 कर  लिया  गया  है  ।  इस  प्रस्ताव  पर  4  बजे  साथ  चर्चा  आरम्भ  की  जायेगी  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghf):  Mr.  Speaker,  Sir  kindly  listen  to  me  for  one

 minute  Ihave  po  objection You  had  advised  me  to  consult  the  opposition  parties
 if  my  motion  is  moved  by  any  other  Member-say  Shri  Hiren  Mukerjee  or  Atal  Bihari

 Vajpayee  My  only  submission  is  that  my  motion  should  be  admitted

 marae  महोदय  :
 मैं  अपना  निर्णय  पहले  ही  दे  चुका  हु  ।

 Shri  Rabi  Ray (  Puri  )  :  Mr.  Speaker,  Has  501  Madhu  Limaye  not  got  the  right
 of  raising  the  Point  of  Order  ?

 ie अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसकी  अनुमति  नहीं  दू  अध्यक्ष  के  faa  पर  व्यवस्था  का

 प्रश्न  नहीं  हो  सकता  ।  यह  प्रस्ताव  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।  अब  इस  पर  और  बहस  नहीं

 होगी  ।  श्री  मधु  लिमये  ने  जो  बात  उठाई  थो  उस  पर  निर्णय  ले  लिया  गया  है  और  यह  मामला

 समाप्त  हो  गया  है  ।  नब  इस  पर  रोक  बहस  नहीं  होगी  ।

 Shri  Madhu  Limaye :  You  had  told  that  if  a  motion  was  introduced  unanimously

 then  it  would  be  considered.

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  स्वयं  ag  घोषणा  की  थी  कि  अगर  सब  दल  इसकी  पेश  करना

 चाहते  हैं  तो  वे  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।

 Shri  Madhu  Limaye  :  Afterward  I  120  talks  with  ६8085  of  other  political  parties

 I  do  not  say  that  I  myself  may  be  allowed  to  introduce  the  motion  1  am  prepared  to

 give  this  right  (o  Shri  Vajpayee  or  Shri  Hiren  Mukerjee  I  have  introduced  this  subst-

 antive  motion  in  accordance  with  tbe  rules  1  am  talking  of  principles

 genet  महोदय  :  इस  पर  निकाय  पहले  ही  दे  दिया  गया  है  ।  मैं  इसको  नहीं  गा

 आप  चाहे  इसे  पसन्द  करें  या  नहीं  करें  यह  आप  पर  है  ।

 सामान्य  आय-व्यस्क  1969-70  सामान्य  चर्चा  (  जारी

 GENERAL  BUDGET  1569-70  GENERAL  DISCUSSION  (Contd)

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  AT  हम  सामान्य  बजट  पर  चर्चा  आरम्भ  घी  मनोहरन  ।

 qq  पर at  मनोहरन  (  मद्रास  उत्तर  )  :  मैं  श्री  मोरारजी  देसाई  को  उनके  जर

 बधाई  देता  हू  ।  उन्होंने  जीवन  में  बहुत  कुछ  देखा  होगा  और  अनुभवों  से  बहुत  कुछ  सीखा

 होगी  ।
 मुझे

 विश्वास  है  कि  हमारे  वित्त  मंत्री  अच्छे  माग  दर्शक  बन  सकते  हैं  |  वे  राष्ट  के

 क्रिया  कत  पों  के  बारे  में  बहुत  कुछ  जानते  हैं
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 19  1890  (7%)  सामान्य  आय-व्यस्क  1969-70  सामान्य  चर्चा-जारी
 ण्य

 1967  के  चुनावों  के  पश्चात  देश  में  बौद्धिक  जागृति  भाई  ।  अब  देश  के  लोग  अपना

 इतिहास  लिख  रहे  हैं  ।  कांग्रेस  दल  का  20  at  का  शासन  समाप्त  हो  गया  है  कौर  यह  भ्रम

 विचार  भी  हट  गया  है  फि  केवल  कांग्रेस  ही  देश  को  सब  कुछ  दे  सकती  है  ।  समूचे  देश  में

 लोगों  में  एक  उत्तरदायित्व  की
 भावना  जागृत  हो  गई  हैं  ।

 पह  सत्य  है  कि  संविधान  के  निर्माताओं  ने  यह  सोचा  था  कि  कांग्रस  देश  पर  सदा  शासन

 करती  रहेगी  ।  यह  तो  उन्होंने  उनकी  कल्पना  में  भी  न  था  कि  कभी  विरोधी  दल  का  तो  भी

 देश  का  प्रयास  चलायेंगे  ।  देश  के  राजनीतिक  क्षितिज  में  कई  राजनीतिक  विचारधारा  उमर

 रही  हैं  ।.  1967  तक  केन्द्र-राज्य  के  सम्बन्धों  में  कुछ  नहीं  कहा  जाता  ।  हमने  अनुच्छेद

 263  के  बारे  में  कभी  ध्यान  नहीं  दिया  जिसमें  कि  राज्यों  के  साथ  समन्वय  के  बारे  में  दिया

 हुआ  है  ।  अनुच्छेद  263  में  कहा  गया  है  कि  केन्द्र  और  राज्य  के  मध्य  सम्बन्ध  ठीक  बनाए

 रखने  के  लिए  एक  परिषद  की  स्थापना  की  जाए  ।  गबन  समुचे  देश  में  इसकी  स्थापना  की  मांग

 हो  रही  है  कयोंकि  यह  निचय  ही  केन्द्र  व  राज्य  के  बीच  और  वाद-विवाद  को  सुलभा  सकती

 है  ।  आज  सब  यह  समझने  लगे  हैं  कि  राज  एक  दलਂ  का  शासन  नहीं  है  अपितु  बहुत-दल

 व्यवस्था  है  ।  कांग्रस  के  लिए  अब  भी  ang  है  कि  वह  अपना  हठ  पूर्णा  दृष्टिकोण  को  त्याग  दे  ।

 अब  यहां  बैठकर  राज्यों  को  निर्देश  देने  के  दिन  गए  ।  अब  यह  भावना  राज्यों  में  आ  रही  है  कि

 वे  केन्द्र  के  नौकर  नहीं  हैं ग्र ौर  न  केन्द्र  ही  कोई  मुगल  बादशाह  है  ।  कोई  भी  राज्य  को  यह

 सहन  नहीं  है  कि  केन्द्र  उसके  अधिकारों  में  हस्तक्षेप  करे  ।  राज्यों  के  हार्डकौर  में  यह  जो  स्पष्ट

 परिवर्तन  भा  रहा  है  ।  उससे  यह  अथ  नहीं  लगाना  चाहिए  कि  उनका  हष्टिकोण  भवज्ञापूर्ण  है

 परन्तु  वे  अपने  अधिकार  को  मांग  रहे  हैं  ।

 Wa  विश्वास  है  कि  वित्त  yas  ने  यह  बजट  इस  विचार  से  बनाया  है  कि  1969-70

 के  बाद  राज्यों  को  पांचवी  वित्त  आयोग  के  निशंक  के  जो  जुलाई  के  अन्त  तक  अपना

 कार्य  समाप्त  कर  लेगी  |  राज्यों  को  संसाधन  नहीं  दिये  जायेंगे  ।  यह  अपने  राज्यों  के  बजट  में

 देख  लिया  है  ।  उन्होंने  गेर-योजना  में  भारी  घाटे  का  बजट  दिखया  है  ।  उन्होंने  यह  आशा  की

 थी  कि  वित्त  आयोग  की  सिफ़ारिशों  राज्यों  को  सन्तुष्ट  कर  सकेंगी  विचार  में  श्री  मोरारजी

 देसाई  ने  यह  विचार  किया  होगा  कि  वित्त  झ्रायोग  की  अन्तरिम  प्रतिवेदन  अन्तिम  होगा  परन्तु

 मेरा  इससे  भिन्न  विचार  मैं  वित्त  आयोग  की  अन्तरिम  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  4  का  यह  उद्धरण

 दूंगा  ।  इसमें  कहा  गया  है  :

 अभी  राज्य  सरकारों  और  अन्य  पक्षों  के  साथ  और  बातचोत  करनी  है  ।  इसलिए

 इस  प्रतिवेदन  की  आन्तरिक  सिफारिशों  को  अन्तिम  नहीं  मानना  चाहिए  क

 अतएव  वित्त  आयोग  की  अन्तरिम  प्रतिवेदन  अन्तिम  नहीं  है  ।  वित्त  मन्त्री  महोदय  यह  न

 अनुमान  लगायें  कि  अब  राज्य  सरकारों  को  साधन  देने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  है  ।  राज्य

 सरकारों  ने  अपनी  योजना  इस  धारणा  पर  बनाई  थी  कि  गर-योजना  में  धन  की  कमी  को

 वित्त  आयोग  निश्चय  ही  पुरा  कर  परन्तु  दुर्भाग्यवश  ऐसा  न  हुआ  ।  इससे  दो  परिणाम

 निकल  सकते हैं
 ।  या  तो  राज्य  सरकार  ओवरड्राफ्ट  का  आश्रय  लेंगे  और  या  तो  वे  अपने

 विकास  व्यय  में  कमी  करने  पर  मजबूर  होंगे  ।  यह  दोनों  ही  बातें  गलत  हैं  ।  मेरा  वित्त  मन्त्री
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 महोदय  से  अनुरोध  है  कि  वे  इस  आशा  में  कि  वित्त  आयोग  का  निर्णय  उनके  विचार  के  अनुरूप

 होगा  ।  राज्यों  को  दी  जाने  वाली  धनराशि  में  कटौती  न  करें  ।

 मैं  मूल्यों  के  स्थायित्व  के  बारे  में  वित्त  मन्त्री  महोदय  से  कहना  चाहता  हूं  ।  मूल्यों  का

 स्थायित्व  बहुत  सीमा  तक  कृषि  उत्पादन  पर  निर्भर  रहता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  YR  उर्वरकों

 शुल्क  के  बारे  में  कहना  है  ।  उर्वरकों  पर  उत्पादन  शुल्क  लगाने  से  क्ष  की  लागत  बढ़

 इससे  किसान  अपने  उत्पादन  का  अधिक  मुल्य  मांगेंगे  निश्चय  ही  इससे  अव्यवस्था  फैलेंगी  और

 मुल्यों  में  स्थायित्व  न  रह  सकेगा  |

 वित्त  मंत्री  महोदय  ने  किसानों  की  soar  करते  हुए  कहा  है  कि  उन्होंने  देश  का  उत्पादन

 बढ़ाया  है  जिसके  कारण  हम  खाद्य  के  मामले  में  आगे  बढ़  रहे  परन्तु  एक  ओर  तो  वे  प्रशंसा

 कर  रहे  हैं  तो  दूसरी  ओर  satay  पर  कर  लगाया  जा  रहा  है  ।  यह  नितांत  कठोर-कदम

 sora  ar  रहा  है  |  किसानों  को  इससे  कोई  प्रोत्साहन  नहीं  मिलेगा  ।  इसलिए  मेरा  है

 कि  वे  किसानों  के  साथ  इस  प्रकार  के  खिलवाड़  को  बंद  कर  दें  ।  भारतीय  उर्वरक  संस्था  के

 अध्यक्ष  श्री  To  डी०  मनोज  ने  पत्रकारों  से  बातचीत  करते  समय  कहा  था  कि  उर्वरकों  का  मुल्य

 जो  कि  पहले  ही  अधिक  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  लगाने  से  और  अधिक  बढ़  उन्होंने

 कहा  कि  उद्योग  इस  मूल्य  चृ्धि  को  खपा  नहीं  सकेगा  और  वह  इसे  उपभोक्ता  पर  उनके

 अनुसार  उर्वरक  उद्योग  पर  भी  प्रभाव  पड़ेगा  और  ag  योजना  में  निर्धारित  लक्ष्य  की  ओर  तेजी

 से  अग्रसर  नहीं  हो  सकेगा  ।

 मेरा  वित्त  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध है
 कि  अगर  वे  इस  देश  के  किसानों  के  प्रति

 सहानुभूति  रखते  हैं  तो  उनको  उर्वरकों  पर  कर  लगाने  के  प्रस्ताव  पर  पुरविक़ार  करना  चाहिए  |

 मेरी  दूसरी  बात  कृषि  सम्पत्ति  पर  कर  से  सम्बन्धित  है  ।  मैं  इसके  गुण-दोष  की  चर्चा

 नहीं  कर  रहा  हूं  ।  इसके  प्रति  मेरा  विभिन्न  ही  हष्टिकोश  मेरे  विचार  में  कृषि  सम्पत्ति  पर

 कर  लगाना  राज्य  के  चेन्नाधिकार  का  अतिक्रमण  करना  अनुच्छेद  246  में  केन्द्र  और  राज्य

 के  मध्य  वैधानिक  शक्तियां  के  बंटवारे  की  व्यवस्था  सातवीं  अनुसूची  के  अंतगर्त  संघ

 राज्य  सूची  और  समवर्ती  सुची  में  राज्यों  तथा  केन्द्र  को  दी  जाने  वाली  शक्तियों  की  व्याख्या  को

 रई  है  ।  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  कुछ  मेरे  कांग्र  सी  मित्र  भी  कृषि  सम्पत्ति  कर  का  विरोध  कर  रहे

 छ  ।  राज्य  सूची  की  प्रविष्टि  46,  47,  48  और  49  में  यह  स्पष्ट  कटा  हुआ  है  कि  जहां  तक

 कृषि  aa  और  कृषि  भूमि  कर  का  सम्बन्ध  केन्द्र  का  इसमें  कोई  अधिकार  नहीं  अतएव

 सातवीं  अनुसूची  में  यह  स्पष्ट  निर्धारित  किया  हुआ है
 कि  केन्द्र  को  इसमें  कोई  अधिकार

 नहीं हैं  ।

 ws  यह  कहा  गया  है  कि  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  इसके  बारे  में  महान्यायवादी  से  सलाह

 ली  है  यह  ठीक  हो  सकता  परन्तु  इस  बारे  में  बहुत  से  विचार  हो  सकते  यह  ठोक  भी
 fie

 हो  सकता  है  और  नहीं  भी  हो  स  कता  कि  महा-र  यायत्रादी  ने  वह  विचार  व्यक्त  किए  हुए  हों  ।

 यह  व्याख्या  करने  पर  निर्भर  है  ।
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 संसद  केवल  कुछ  परिस्थितियों  में  ही  इस  पर  कानून  बना  सकती  अनुच्छेद  249,  250

 और  252  में  इसके  बारे  लिखा  हुआ  अनुच्छेद  249  के  अनुसार  राज्य  समा

 तिहाई  सदस्यों  द्वारा  पारित  प्रस्ताव  के  अनुसार  यह  घोषणा  करती  है  कि  राष्ट्र  हित  के  दृष्टि

 में  यह  आवश्यक  है  कि  रासद  कानून  बनाए  तो  वह  ऐसा  कर  सकती  अतएव  राज्य  सभा

 द्वारा  प्रस्ताव  पारित  हो  जाने  के  बाद  ही  संसद  देश  के  किसी  माग  के  लिए  कानून  बना  सकती

 है  ।  अनुच्छेद  250  के  अनुसार  आपातकालीन  स्थिति  में  ही  संसद  को  राज्य  सुची  के  विषय  के

 बारे  में  कानून  बनाने  का  अ्रघिकार  है  ।  अनुच्छेद  252  में  संसद  को  राज्यों  से  सहमति  प्राप्त

 होने  पर  कानून  बनाने  का  अधिकार  दिया  हुआ  है  ।

 अतएव  यह  स्पष्ट  है  कि  भारत  सरकार  भीर  इस  संसद  का  इस  मामले  में  कोई  अधिकार

 नहीं है

 मैं  इस  सम्बन्ध  में  एक  बात  और  कहना  चाहता  ह  और  धागा  है  कि  वित्त  मन्नी  महोदय

 इससे  सहमत  यह  केन्द्रीय  बजट  बढ़ते  हुए  ऋण  की  समस्या  सुलझाने  के  लिए  कोई

 महत्वपूर्ण  सुभाव  नहीं  देता  है  ।  कल  ही  मद्रास  के  चित्त  मंत्री  ने  विधान  सभा  में  कहा  था  कि

 राज्य  को  केन्द्र  से  केन्द्रीय  करों  में  अपना  उचित  भाग  नहीं  मिल  रहा  है  ।  उन्होंने  यह  अनुरोध

 विया  कि  आयकर  में  उसका  जो  75  प्रतिशत  भाग  है  वह  बढ़ाकर  87  प्रतिशत  कर  दिया  जाये

 और  उत्पादन  शुल्क  का  20  प्रतिशत  भाग  बढ़ाकर  40  प्रतिशत  कर  दिया  जाये  ।

 मुक्के  waar  है  कि  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  की  बठक  होने  वाली  है  जिसमें  इन  सारे  प्रश्नों

 पर  विचार  किया  जायेगा  ।  तमिलनाडु  के  वित्त  मंत्री  ने  आगे  यह  अनुरोध  किया  है  कि  केन्द्रीय

 ऋणों  को  आसान  किश्तों  में  भुगतान  करने  को  सुविधा  दी  जाये  |

 राज्यों  पर  नऋर  का  भार  1951-52  में  445  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  तीसरी  पंचवर्षीय

 योजना  के  अरत  तक  5502  करोड़  रुपये  हो  गया  है  ।  इस  प्रकार  15  वर्ष  के  दौरान  ऋणी  में

 चौदह  गुना  वृद्धि  हुई  1968-69  तक  यह  7000  करोड़  तक  बढ़  जायेगा  |

 केन्द्रीय  सरकार  आय  खाते  में  से  जो  कुल  धन  राज्यों  को  देती  है  उसमें  से  लगभग  30

 प्रतिश्त  केन्द्र  को  मूल  धन  तथा  ब्याज  के  रूप  में  वापिस  चला  है  ।  अतएव  मैं  वित्त  मंत्री

 महोदय  से  इस  बारे  में  पुर्नविचार  करने  का  aque  करता  हूं  ।  वित्त  मंत्री  महोदय  यह  कह

 सकते  हैं  किਂ  राज्यों  को  देने  के  लिए  हमारे  पास  घन  कहां  उनसे  मैं  यह  कहूंगा  कि  केन्द्र

 सरकार  ने  इतने  मंत्रालय  क्यों  बनाए  हुए  है  जिनके  कारण  काम  को  अतिरिक्त  पड़ता  है  जेसा

 कि  शिक्षा  मंत्रालय  उदाहरण  स्पष्ट  है  ।  जब  कि  राज्य  सरकार  के  पास  शिक्षा  मंत्रालय  है

 तो  वेद  को  अपने  यहां  शिक्षा  मंत्रालय  बनाने  की  क्या  आवश्यकता  केन्द्र  में  बैठे  हुए  लोग

 देश  का  धन  बरबाद  करने  के  सिवाए  और  कुछ  नहीं  कर  रहे  इसी  प्रकार  जन  स्वास्थ्य

 विभाग  तथा  aq  कई  मंत्रालयों  के  नाम  गिने  जा  सकते  ये  मंत्रालय  राज्य  में  भी  हैं  और

 केन्द्र  में  इस  प्रकार  कार्य  लम्बा  और  दुहरा  हो  जाता  है  जो  कि  श्रनावव्यक  है  ।  इन

 मंत्रालयों  में  हजारों  कमचारी  लगे  हुए  है  और  करोड़ों  रुपया  बिना  किसी  ठोस  कार्य  के  व्यथ

 ही  जा  रहा  है  ।  मैं  वित्त  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करूगा  कि  वे  इस  बात  पर  विचार  करे  कि

 कया  इन  मंत्रालयों  को  समाप्त  किया  जा  सकता  है  |
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 जहां  तक  कृषि  वा  सम्बन्ध  qe  बात  पुर्णतया  स्पष्ट  है  ।  ये  लोग  कृषि  के  बारे  में  क्या

 जानते  हैं  ?  किसान  अपना  कार्य  राज्य  सरकारों  के  अधीन  कर  रहे  हैं  और  ये  लोग  यहां  ब

 हुए  व्यथ  हो  उनके  कार्य  में  रुकावट  पैदा  करते  हमारे  वित्त  मंत्री  उप-प्रधान  मंत्री  भी  हैं

 और  शब  भी  समय  है  कि  वे  मेरे  सुनाये  हुए  बातों  पर  विचार  करें  ।

 एक  उदाहरण  ही  इन  कुछ  तथ्यों  पर  प्रकाश  डाल  सकता  है  ।  आप  खाद्य  मंत्रालय  को  ही

 लीजिए  इसके  अंतगर्त  कई  विभाग  हैं  जैसे  कृषि  उत्पादन  पशु-पालन  जंगलात

 वा  इन्सपैक्टर  कपि  विपणन  अधिकारी  यह  सब  किसलिए  है  ?  वित्त  मंत्री

 महोदय  कहते  हैं  कि  धन  नहीं  है  अगर  वे  इस  पर  बिचार  न्या कर  तो  उन्हें  समाधान  मिल

 सकता  है  ।

 वित्त  मंत्री  महोदय  भूमि  व्यक्ति  हैं  और  उन्हें  इस  देश  में  दूसरों  की  अपेक्षा  अच्छा

 ज्ञान  है  ।  मेराਂ  विश्वास  है  कि  वे  इस  देश  के  लोगों  के  लिए  कुछ  करेंगे  |

 मैं  नहीं  जानता  कि  उन्होंने  चीनी  पर  कर  क्यों  लगाया  मेरा  अनुरोध  है  कि  चीनी  के

 प्रति  उनको  इतना  नहीं  होना  चाहिए  क्योंकि  इसको  साधारण  आदमी  प्रयोग  में  लाता

 है  ।  जहां  तक  सिगरेट  का  सम्बन्ध  मैं  नहीं  जानता  कि  वे  इतने  उदासीन  क्यों  हो  गये  हैं  कि

 इस  देश  के  साधारण  आदमी  पर  टेक्स  लगा  रहे  है  ।

 सूती  कपड़ें  पर  उत्पाद  शुल्क  के  बारे  जो  रियायतें  वित्त  मंत्री  ने  दी  हैं  वे  बड़े  विलम्ब  से

 दी  हैं  तथा  बहुत  कम  दी  हैं  ।  वह  इस  सम्बन्ध  में  पुनर्विचार  करें  राहत  देने  के  बारे  में

 ऐसी  कार्यवाही  करें  कि  जो  मिल  बन्द  हो  गये  थे  वे  खुल  जायें  ।

 द्रविड़  मुलेन  कलाम  सरकार  राज्य  के  लोगों  की  सहायता  करना  चाहती  है  |  हम  कई

 उत्पादक  योजनायें  चालू  करना  चाहते  हैं  परन्तु  हमारे  पास  धन  नहीं  है  ।  हमारे  वित्त  मन्त्री

 मदिरापान  के  विरोधी  तथा  sah  गांधीवादी  परन्तु  नशा+बन्दी  के  कारण  हमें  25  से  30

 करोड़  रुपये  को  हानि  हो  रही  है  परन्तु  मद्रास  राज्य  के  स्वर्गीय  प्रधान  मन्त्री  का  विश्वास  था

 कि  नशाबन्दी  हटा  देने  से  लोग  दर-दर  के  भिखारी  हो  जायेंगे  तथा  स्त्रियां  आंसू  बहायेंगी  और

 ag  ऐसा  नहीं  चाहते  थे  ।  हम  वित्त  मन्त्री  से  हर  सहायता  की  आशा  रखते  हैं  परन्तु

 आयोजना  आयोग  ने  हमारी  घन  राशि  को  250  करोड़  से  घटा  कर  201  करोड़  रुपये  कर

 दिया  है  ।  वित्त  मन्त्री  को  इस  पर  विचार  करना  चाहिये  ।  अब  स्थिति  बदल  gat  है  और

 अब  वित्त  मंत्री  राज्यों  को  अपने  चरण  चिन्हों  पर  नहीं  चला  सकते  ।  राष्ट्रीय  विकास  परिषद

 की  बैठक  में  वह  इस  स्थिति  को  ठीक  करें  |

 जहां  तक  द्रविड़  मुनेत्र  कलाम  का  सम्बन्ध  हमने  कई  वर्ष  तक  थक  होने  को  मांग  की

 परन्तु  ay  1962-63  के  पश्चात्‌  हमने  सभा  कि  हम  देश  की  राजनीतिक  धारा  से  अलग  नहीं

 हो  सकते  तथा  पंथिक  होने  की  बात  को  हमने  गहराई  से  दबा  दिया  ।  हमने  यह  निर्णय  स्वयं  ही

 किया  परन्तु  हमने  इस  वात  पर  भी  जोर  दिया  कि  ऐसे  स्थिति  और  ऐसे  नारों  को  प्रोत्साहन

 देने  वाले  अवांछित  राजनैतिक  कारणों  व  सिद्धांतों  को  दूर  किया  जाने  चाहिए  ।  उस  दिन  मंत्री

 महोदय  ने  मी  शिव  सेना  की  आलोचना  करते  हुए  कहा  था  कि  देश  में  ऐसी  कुछ  परिस्थितियां
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 हैं  जिनके  फलस्वरूप  कासिस्टवादी  संस्थाओं  को  उमरने  का  अवसर  मिलता  अतत

 यदि  ऐसी  परिस्थियों  को  टूर  नहों  करेंगे  तो  यह  समस्या  हल  नहीं  होगी  ।  हम  कोई  अलग

 द्रविड़  स्थान  नहीं  चाहते  हैं  ।  राज  सारे  ही  राज्य  परेशान  हैं  और  सभी  की  यह  मांग  है  कि

 समूचे  राष्ट्र  में  उनका  भी  बराबर  का  माग  हो  t

 इसके  पश्चात्‌  लोक-सभा  मध्याह्न  काल  के  भोजन  के  लिये  2  बजे  म०  प०  तक

 के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  for  lunch  till  Fourteen  of  the  clock.

 इसके  पश्चात्‌  लोक-सभा  मध्याह्न  फाल  के  भोजन  के  बाद  2  बजकर  4  मिनट  कप

 पर  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  reassembled  after  Junch  at  four  minutes  pas‘  fourteen  of  the  clock,

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 ।  Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chatr,

 श्री  मनोहरन  मैं  कह  रहा  था  कि  जो  राज्य  मुसीबत  में  केन्द्र  सरकार  सही

 यता  करे  ।  इस  समय  सरकार  को  बड़ी  सुभ-वुक  सनौर  दूरदर्शिता  से  काम  लेना  चाहिए  ।

 राज्यों  सरकारों  को  और  अधिक  अधिकार  दिये  जाने  चाहियें  तथा  राज्यों  सम्बन्धी  दोष

 अधिकार  भी  राज्यों  के  पास  स्वतः  ही  भा  जाने  चाहियें  ।  इस  सम्बन्ध  में  प्रशासनिक  सुधार

 के  सीतलवाद  दल  ने  भी  इस  प्रकार  की  सिफारिश  की  थी  कि  राज्यों  पर  चढ़े  ऋणों  के  बारे  में

 जांच  करने  के  लिये  एक  उच्चस्तरीय  विशेषज्ञ  समिति  को  जानी  चाहिए  तथा  इस

 समस्या  को  हल  करने  के  लिये  कोई  दुर दर्शिता पु रण  तथा  राजनैतिक  हष्टिकोण  अपनाया

 जाना  चाहिये  ह  a  आशा  है  कि  वित्त  मंत्री  मेरे  प्रस्तावों  विशेष  रूप  से  राष्ट्रीय  विकास

 परिषद  में  विचार  करेंगे  ।

 अब  मैं  मत्री  महोदय  को  देश  में  आज  उत्पन्न  विरासत  की  आवश्यकता  के  बारे  में  एक

 महत्वपूर्ण  सुभाव  देना  चाहता  हु  ।  मेरा  सुभाव है
 कि  afar  का  केन्द्रीयकरण  समाप्त

 किया  जाना  चाहिए  तथा  विकेन्द्रीयकरण  को  बढ़ावा  दिया  जाना  चाहिए  ।-  संविधान  के  निर्माण

 के  समय  जब  राजाजी  महाराज्यपाल  थे  और  डा०  अम्बेडकर  विधि  मंत्री  थे  तो  राजाजी  ने

 डा०  अम्बेडकर  को  सुभाव  दिया था  कि  देश  की  भारी  जनता  की  विविध

 तथा  मिश्रित  संस्कृति  को  देखते  हुए  उत्तर  और  दक्षिण  के  लिये  दो  संघों  का  निर्माण  होना

 चाहिये  तथा  इन  दोनों  संघों  को  मिलाकर  एक  उच्चतम  पर  महासंघ  गठित  किया  जाये

 जो  कि  वैदेशिक  प्रतिरक्षा  तथा  संचार  सम्बन्धी  मामलों  को  सम्भालें  ।  केवल  केन्द्रीय

 सूची  में  केन्द्र  सरकार  को  बहुत  अधिक  शक्तियां  दी  गई  हैं  तथा  उन्हें  कम  किया  जाना  चाहिये

 कौर  केन्द्र  सरकार  को  उपरोक्त  विषयों  के  अतिरिक्त  केवल  दो  ava  तीन  और  विषयों  को

 wa  कि  मुद्रा  आदि  को  अपने  अधीन  रखना  चाहिये  तथा  शेष  विषय  राज्य  सरकारों  को  सौंप

 देने  चाहियें  ।  यदि  सरकार  ऐसा  नहीं  करती  है  तो  मैं  समझता  हू  कि  देश  वर्तमान

 स्याओं  को  नहीं  सुलभा  सकेगी  ।  अब  राज्यों  को  और  अधिक  समय  तक  मातहत  नहीं  सम  भ

 > जा  सकेगा  ।  बारी  बारी  करके  प्रत्येक  राज्य  अधिकाधिक  अधिकारों  की  मांग  @  ।

 159



 General  Budget  1969-70  Geneal  Phalguna  19,  1¢90  (Saka)

 केन्द्र  सरकार  इन  मांगों  को  उपेक्षा  न  कर  सकेगा  ।  केन्द्र  सरकार  यह  न  समे  कि  राज्यों  को

 आर  अधिक  अधिकार  देने  से  केन्द्र  की  शक्ति  कम  जायेगी  ।  मेरा  तो  विचार  है  कि  यदि

 केन्द्र  सरकार  वैदेशिक  प्रतिरक्षा  तथा  संचार  व्यवस्था  को  छोड़  सभी  काय  राज्यों  के

 हवाले  कर  दें  तो  केन्द्र  भोर  हढ़ता  से  कार्य  कर  सकेगा  ।  इससे  देश  में  राष्ट्रीय  एकता  बढ़ेगी

 तथा  मेरा  दल  इस  बात  का  प्रबल  सैनिक  है  ।  अतः  देश  में  केन्द्र  ale  राज्यों  के  बीच  सम्बन्ध

 सुधारने  और  उन्हें  अधिक  es  करने  के  लिये  सरकार  को  नये  हष्टिकोण  तथा  gage  से  स्थिति

 का  अवलोकन  करना  चाहए  तथा  उसी  के  ग्रनुसार  कार्यवाही  करनी  चाहिए  ।  हम  देख  रहे  हैं

 कि  हर  जगह  संयुक्त  सरकारें  स्थापित  करके  अनुभव  प्राप्त  किया  जा  रहा  है  और  gh  यह  भी

 विश्वास  है  कि  ad  1972  के  बाद  केन्द्र  में  भी  संयुक्त  सरकार  ही  स्थापित  कांग्रेसी

 सरकार  नहीं  रहेगी  ।  कांग्रेस  दल  इसका  अभ्यास  कर  सकता  है  क्योंकि  बाद  में  बहु-दलीय

 सरकारें  बनेगी  ।  नथ बा ग्रस  को  स्थिति  का  मली  प्रकार  अध्ययन  करके  स्वयं  को  उसके  अनुरूप

 ही  तयार  रखना  चाहिए  तथा  अन्य  दलों  के  साथ  अपने  मतभेदों  को  समाप्त  करना  चाहिए  ॥

 उन्हें  यह  नहीं  समझना  चाहिए  कि  राज्य  केन्द्र  के  अधीन  है  ।  तथ्य  तो  यह  है  कि  राज्यों  के

 बिना  केन्द्र  का  ही  कोई  ग्रस्तित्व  नहीं  है  ।  परन्तु  केन्द्र  ने  राज्यों  के  भारी  योगदान  को  नहीं

 अनुभव  किया  है  ।  बया  इस  प्रकार  राष्ट्रीय  एकता  सुरक्षित  रखी  जा  सकती  है  ?

 आज  तमिलनाडु  में  खाद्य  की  स्थिति  बेहद  खराब  है  ।  पहले  तो  हम  केरल  को  भी

 यता  देते  रहे  हैं  जब  कि  वह  राज्य  संकट  में  था  परन्तु  जब  तो  हमारे  राज्य  में  ही  सूखे  के  कारण

 भयंकर  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  ।  हमें  समय  एक  लाख  टन  चावल  तुरन्त  परन्तु

 खाद्य  मंत्री  ने  केवल  करने  का  वायदा  किया  है  ।  हमारी  मांग  है  कि  इस  बारे  में  we

 ही  यथोचित  कार्यवाही  की  जानी  अन्यथा  हम  सारे  राज्य  को  अकाल-ग्रस्त  राज्य
 घोषित

 कर  |  अब  समय  आ  गया  है  कि  खाद्य  मंत्री  इस  संकट  ग्रस्त  राज्य  को  सहायता  करें  ।

 द्रविड़  मुनेत्र  कषगम  की  शोर  से  हमारी  मांग  है  कि  नई  परिस्थितियों  को  देखकर  संविधान

 का  पुनरावलोकन  किया  जाये  ।  दूसरे  ऋणों  का  भी  पुनर्निधारण  किया  तीसरे

 अनावश्यक  पुनरावृत्ति  समाप्त  होनी  चाहिए  ।  देश  के  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कुछ

 मंत्रालयों  को  तुरन्त  समाप्त  किया  जाना  चाहिये  ge  आशा  है  कि  उप-प्रधान  मन्त्री  इस  दिशा

 में  कुछ  कार्यवाही  करेंगे  ।

 चौथी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  g  कि  देश  को  एकता  के  लिये  हम  सबको  बिना  किसी

 छूत-कपट  के  मिल  बैठकर  सोचना  चाहिए  ।  वास्तव  में  कोई  भी  राज्य  केन्द्र  के  प्रति  शभ्रवज्ञ

 अथवा  उपेक्षक  नहीं  है  ।  यदि  केन्द्र  अपना  बदल  दे  तो  यह  इसके  ही  हित  में  उत्तम  होगा  ।

 कर  के  सम्बन्ध  में  मैं  प्रधान  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  कृषि  सम्पत्ति

 पर  चीनी  at  तम्बाकू  आदि  पर  उत्पाद  शुल्क  हटा  दें  तथा  देवा  के  लोगों  को  राहत  +

 तभी  हम  उप-प्रधान  मंत्री  के  प्रस्तावों  की  saa  करेंगे  ।  AR  आशा  है  कि  वह  हमारी

 बात  मानेंगे  ।

 Shrimati  Savitri  Shyam  (Aonla);  1  congratulate  the  Finance  Minister  for  his.

 courage  with  which  he  has  presented  this  Budget.  Although  he  has  to  take  certain  strong
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 steps  in  this  regard,  inthe  interest  of  our  economy.  There  was  no  alternative  lett  for
 him  in  this  direction.  But  for  these  proposal  our  economic  structure.  which  we  had  built

 up,  with  our  efforts  would  have  suffered  very  badly,  So  it  was  essential  to  present  Unis

 Budget  in  this  manner.

 I  regret  that  almost  all  sections,  whether  congress  or  others  have  criticised  certa
 in  taxes  proposed  inthe  Budget,  Even  the  people  who  believe  in  socialism  have  also
 ertiticised  these  taxes,  |  too  have  been  a  student  of  socialism.  [  understand  that  social
 (sm  means  enabling  the  common  people  to  produce  more,  increase  heir  income,  50  8९

 to  be  able  to  meet  their  needs.  And  also  to  be  able  to  pay  taxes,  But  there  is  absolu-

 tely  go  mention  uc  10103 (01030  of  socialism  in  this  Budget,  But  |  car  say  with  determi-
 nation  and  responsiblity  that  our  country  is  sure  to  became  a  socialistic  State  one  day

 Tne  most  importaat  thing  to-day  is,  how  to  be  self-sufficient,  For  this  purpose,
 we  wi))  have  to  channalise  all  of  our  resources  and  put  burden  on  the  shoulders  of  all

 those  sections  of  the  society,  who  want  to  ‘get  faciltties  in  this  country,  in  order  to  incre-

 ase  their  own  as  well  as  country’s  wealth.  This  Budget  puts  some  load  on  all  the  sections
 of  the  society  whether  poor  or  rich.

 There  nas  been  some  criticism  about  the  tax  on  agriculture  wealth,  Although  8%
 of  our  countrymen  live  in  villares  and  uave  small  Jand  holdings  there,  but  they  have  not

 been  alfected  by  this  tax,  Only  the  persons  having  big  holdings  have  been  affected  and

 asked  to  contribute  their  share  in  the  nation‘s  development  programmes  since  they  are

 earniog  a  lot  from  this  country.  However.  I  oppose  the  tax  levied  on  the  fertilisers  since

 the  small  farmers  are  not  very  much  accustomed  to  using  fertiliser-,  They  have  just
 started  using  ‘tunod  ॥  itis  taxed,  it  ४111  adversely  affect  our  production,  For  they  will

 abstain  from  using  fertilisers  owing  to  this  levy.  I  hope  the  hon,  Finance  Minister  wo-

 uld  realise  it,  It  is  not  proper  to  put  levy  on  fertiliser  whether  in  the  case  of  small  far-

 mers  or  big  2710 0110 11515,

 Surety  we  have  now  to  maintain  the  recovery  and  stability  that  we  have  at  last

 gained  in  our  economy  as  result  of  agriculture  consciousness,  reduction  in  recession  and

 Stability  in  prices  last  year.  We  have  to  control  our  economy,  Fifty  per  cent  of  our  total

 na‘ional  income  comes  from  agriculture  vhich  is  the  occuptiou  of  more  two  third  of  our

 total  population,  Our  export  income  also  depends  upon  our  agricultural  income,  So

 १-€  have  to  find  means  to  have  intensive  cultivation,

 The  hon.  Finance  Minister  has  allotted  Rs.  64  crores  for  agricultural  research,

 But  we  should  strive  more  for  applied  1esearch  than  the  basic  research  and  its  benefits

 should  reach  the  fields.  There  should  be  adequate  coordination  in  the  research  extension

 programme,  There  are  instanzes  in  which  the  results  of  the  research  were  kept  restiicted

 the  results  of  the  research  made  in  different  items  at  Pantnagar  and  Reoorki  were  not

 extended  to  the  areas  outside,  alihough  thos2  results  were  very  much  appreciated  both

 in  the  country  as  welias  bya  U.  S.  A.  team.  Besides  that,  the  Government  started  se.

 veral  schemes  and  researches  but  all  of  them  were  dropped  in  between,  My  point  is  tnat

 whether  itis  a  research  programme  or  an  experiment,  we  have  to  intensify  our  research

 programme  if  we  want  to  switch  over  to  intensive  cultivation,

 Besides  agriculture,  our  country’s  progress  aod  development  depends  upon  indu-

 stries  also.  lam  happy  that  some  relief  and  concessions  have  been  granted  to  indu‘try
 which  would  certainy  bring  about  the  desired  results  of  creating  and  industrial  climate
 and  bringing  ahout  more  and  more  production  in  the  country,  Gheraos,  strikes,  lock-
 out  etc,  always  bring  dowa  productiva  anJ  we  have  to  find  out  our  basic  mistakes,
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 *  therwise  and  make  efforts  to  eradicate  them,  If  we  do  not  do  that  we  would  not  be

 able  to  check  these  revolutions-whether  the  red  revolution  or  green  1€४0०1011011- 21121  by
 clamping  section  144  or  any  otherrule.  We  will  have  to  underst:-nd  the  needs  of  out

 country  and  also  the  reasons  for  mass  unemployment  among  young  educated  and  quali-
 fied.  people.

 Iam  happy  that  you  have  put  jute  and  cotton  in  the  priority  list.  But  you  will
 have  to  impose  some  conditions  on  the  jute,  cotton  and  other  industries  that  they  -hould
 modernise  their  machinery  themselves  because  it  is  the  eeneral  tendency  of  these  indus-
 \riailists  that  they  never  come  for  their  machines  until  these  machines  get  completely  worn
 and  torn,  Therefore  they  should  modernise  theit  machines  on  their  own  and  also  should
 not  look  to  the  Government  for  any  ‘tax  relief  for  doing  30.  We  are  very  happy  to
 find  that  none  of  the  machines  in  the  Bangalore  factory  is  more  than  eight
 or  nine  years  old.  So,  when  the  Government  concerns  can  keep  their  machinery  well

 upto-date,  why  not  these  Private  concerns  who  too  have  certain  obligations  towards  the
 Nation  and  the  society,  The  Government  should  presswise  them  in  this  regard  through
 any  law.

 As  regards  sugar,  am  not  very  sorry  10  find  that  it  has  gone  costlier  because  it
 will  make  people  eat  less  sugar  and  thus  save  money,  But  it  is  really  a  matter  of  sorrow
 that  whereas  the  consumer  will  be  paying  more  and  the  industrialits  wil]  be  makine  divi

 dents,  the  poor  sugar-cane  producers  will  be  getting  very  little  for  his  sugar-cane.  They

 are  not  getting  even  the  fair  price  which  has  been  fixed  by  the  Government.  May  I
 know  whether  the  Government  have  tried  to  ensure  that  the  sugar  cane  producers  get
 atleast  the  fixed  price  and  that  also  in  time  ?  I  think  that  itis  high  time  for  the  Gove-
 rament  to  lake  over  all  the  sick  mills  and  sick  factories,  nationalixe  them  and  see  how
 far  the  farmers  can  be  helped  in  getting  adequate  price  and  timely  payment  for  their  pro-

 duce,  The  present  policy  of  the  Government  has  benefitted  neither  the  farmer  nor  the

 consumer,  Therefor  the  Government  should  take  adequate  steps  to  improve  the  situa-~

 tion,  As  regards  financial  allocations  to  the  States  Uttar  Pradesh  has  been  given  a  ste-

 ps-motherly  treatment  during  all  the  last  three  Five  Year  Plans.  This  is  perhaps  he-

 cause  all  of  our  three  Prime  Minister  hailed  from  U.  P.  and  as  such  they  could  not  show

 any  favour  प  this  State.  It  is  the  most  thickly  populated  State  with  a  population  of

 more  than  925  lakh.  After  ail  the  Planning  (00171 1115५ 011  too  have  certain  yard  sticks
 for  allocating  finance.  11  is  never  done  at  random  ए  in  an  unscientific  manner,  Every=-

 thing  like  the  population  backwardness,  administration  etc.  of  the  States  are  kept  in

 is  also  the  biggest  and  yet  the  most  baskward  State  and  therefore  more  10%

 ney  should  have  been  given  to  it,  Rut  this  year  only  83.59  crores  have  heen  pro-
 vided  which  amount  to  only  124  per  cent  of  the  whole  bu  {get,  The  of  U,  P

 is  17  per  cent  of  the  entire  population  of  the  country  and  therefore  at  20  per  cent  of

 the  total  budget  should  have  been  provided  to  U.

 Then,  among  the  industries  set  up  in  the  country  since  1952,  sixty  percent  of

 them  are  in  Madras,  Bengal,  Gujarat,  Maharashtra  ctce,  U.  P,  shares  only  a  very  little

 part  of  the  remaing  40%  Therefore  adequate  care  should  be  taken  in  regard  to  U,

 31517,

 Shri  Morarji  Desai  stands  as  a  symbo!  of  prohibition,  If  ne  cannot  enforce  pro-
 hibition,  Ido  not  think  any  body  else,  can  do  it.  He  sheu'd  therefore  impose  it  as  pros
 vided  in  the  directive  principles  of  qur  ('01151111 1001,  It  is  obligatory  on  the  States  also

 to  enforce  prohibition,  Wine  addiction  has  b¢en  a  great  curse,  and  know  asa  great

 vice,  in  our  country,  Tt  has  been  contineosly  harming  our  society,  Government  should

 look  to  the  revenues  which  they  are  earning  on  wine  drin‘ing  t  ey  should  see  to  social
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 ard  moral  values  11151.  He  can  very  well  imagine  the  ugly  schemes  and  tragic  consequ-
 ences  taking  pl  ce  in  our  society  owing  to  this  wine  drinking.  Addiction  of  wine  is

 injurious  to  the  total  character  of  our  society.  Therefore  the  Government,  not  earning
 for  this  little  revenue  that  they  ace  getting  on  the  sale  of  wine,  should  immediately  enfor-

 cé  prohibition.

 With  best  wishes,  finally  ह  would  urge  upon  the  best  use  of  money  and  develo.

 ping  an  economic  atmosphere.

 थ्री  ही०  नाक  मुकर्जी  पूर्व )
 :  वित्त  मंत्री  महोदय  ने  अपने

 wan  की  अरुचिकर  प्रकृति  को  एक  क्षीण-से  हास्य  से  सज्जित  करना  चाहा  है  ।  फिर  भो  यह

 एक  बेकार  की  तथा  सामान्य  लेखे-नोखे  की  किताब  से  कुछ  थोड़ी  अधिक  की  एक  चीज  बत

 पाई  है  जिसमें  अधिक्  धनवानों  को  रियायतें  दी  गई  हैं  तथा  जिससे  सामान्य  aaa  के  दिल  को

 चोट  पहुंचती  है  ।

 इस  में  बड़े  घनी  लोगों  को  बहुत  अधिक  रियायतें दी  गई  हैं  ।  माननीय  वित्त  मंत्री

 ने  कपड़ा  तथा  पटसन  मिल  मालिकों  को  राहत  दी  है  जो  कम्पनियों  की  अ/स्तियों  मजदूरों

 की  भविष्य  निधियों  का  सफाया  ऊर  के  कारखानों  को  बन्द  कर  देते  हैं  ।  उनको  विकास  के  लिये

 छूट  दी  जायेगी  ।

 माननीय  fea  मंत्री  ने  नये  उपक्रमों  को  कर  के  मामले  में  अधिक  समय  के  लिये  छूट  दौ

 है  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  है  ऊपरी  भय  सीमाओं  पर  आय  कर  की  दरों  में  कोई  वृद्धि  नहीं  की

 जायेगी  ।  किन्तु  ऊपरी  मध्य  वग  के  साथ  उन्होंने  कोई  रिय:यत  नहीं  दिखाई  है  ।  उन्हें  चू  कि

 बोध  हुई  आय  होती  है  अतः  वे  कर  की  बोरी  यो  नहीं  कर  सकते  हैं  जपे  कि  सभी  लोग  करते

 हैं  ।  हमारे  समाज  में  जनता  दो  प्रकार  के  नपे  मागों  में  बंट  रही  है  :  एक  ओर  तो  वे  लोग  जो

 अपने  कर  का  हिसाब  किताब  रखते  हैं  और  दूसरी  ओर  ये  जो  नहीं  रखते  माननीय  वित्त

 मंत्री  अतिरिकत  उत्पादन  शुल्क  से  127  करोड  रु०  इकट्ठा  करने  जा  रहे  हैं  ।  चीनी  पर  उत्पादन

 शुल्क  में  इस  मद्दी  से  गन्ना  उप्पादकों  को  बहुत  नुकसान  पहुँचा  है  और  इसके  साथ  ही  चाय  या

 काफी  के  प्याले  का  मुल्य  मी  बढ़  गया  है  ।  एक  भारत  व्यक्ति  को  अब  faye  और  बस  के

 किराये  पर  भी  अधिक  खच  करना  होगा  ।  हम  इन  सभी  नये  करों  का  विरोध  करते  हैं  क्योंकि

 इनकी  मार  एक  औसत  ब्यक्ति  पर  पड़ता  है  जब  कि  बड़े  बड़े  व्यापारियों  को  राहत  मिलती  है  ।

 विदेशी  पू  जी  का  प्रभाव  भी  अब  पहले  अपेक्षा  बढ़  गया  है  ।

 हम  उबर कों  और  शान्ति  चालित  पम्पों  पर  उत्पादन  शुल्क  के  प्रस्ताव  का  मी  विरोध

 करते  हैं  क्योंकि  इससे  किसानों  पर  भार  बढ़ेगा  और  कृषि  उत्पादों  को  कीमतें  बढ़  जायेंगी  ।

 हमारा  ग्रामीण  क्षेत्र  अब  कार्यकुशलता  से  चलने  की  स्थिति  में  पहुँचा  है  और  ऐसे  समय  में  ये  कर

 लगाने  ठीक  नहीं  ।  Tio  गाडगिल  ने  बंगलौर  में  कहा  कि  कृषि  समस्या  के  सम्बन्ध  में  हमें  एक

 गम्भीर  स्थिति  का  सामना  करना  होगा  और  यदि  हम  समस्त  देश  में  अच्छे  परिणाम  प्राप्त

 करना  चाहते  तो  नये  कार्यक्रमों  के  समन्वय
 की  समस्या  की  ओर  पहले  को  अपेक्षा

 अधिक  गम्मीरतापुबक  ध्यान  देना  होगा  ।
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 आ  अ re

 सिद्धान्त  रुप  में  हम  कृषि  से  होने  वाली  आप  पर  कर  लगाने  के  विचार  का  saa  करते

 हैं  ।  किन्तु  घन  कर  निष्प्रभावी  सिद्ध  होगा  ।  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  काले  धन  को  की  सम्पत्ति

 या  मकानों  में  बदलने  को  रोकने  के  लिये  यह  बहुत  आवश्यक  हैं  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  ने

 1968  में  हरियाणा  और  उत्तर  प्रदेश  से  20  लाख  टन  गेहूँ  ख़रीदा  था  और  उसका

 मूल्य  80  रु०  प्रति  विकेट  की  दर  से  दिया  गया  जब  कि  व्यापारियों  ने  किसानों  को  50  रु०

 प्रति  क्विंटल  से  अधिक  नहीं  दिया  था  ।  सरकार  ने  इस  60  करोड  रु०  के  मुन  फे  पर  कोई  कर

 नहीं  लगाया  ।  इसका  क्या  कारण  है  जबकि  सरकार  कलकत्ता  की  आवश्यकता  के  बारे  में  कहती

 है  कि  इसके  पास  पैसा  नहीं  है  ?  विभाजन  के  पहचान  से  कलकत्ता  को  दशा  दिन  प्रति-दिन

 बिगड़ती  जा  रही  है  ।  विश्व  बेक  के  1960  के  अनुमान  के  अनुसार  कलकत्ता  की  दगा  सुधरने  के

 लिये  200  करोड़  रु०  काफी  होते  ।  जबकि  60  करोड़  रु०  मुनाफाखोरों  की  जेबों  में  जाता  है

 केन्द्रीय  सरकार  के  पास  कलकत्ता  के  लिये  कोई  धन  नहीं  है  हमारा  दल  इस  पश्न  में  है  कि

 कृषि  धन  पर  कर  के  विषय  को  राज्यों  को  हस्तांतरित  कर  दिया  जाये  क्योंकि  इस  कर  के

 मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  पर  भरोसा  नहीं  किया  ना  सकता  ।

 हमारे  कृषि  क्षेत्र  में  उपजाऊ  भूमि  का  एक  बहुत  बड़ा  भाग  केवल  मुट्ठी  भर  बड़े  जमींदारों

 के  पास  है  और  भूमिहीन  किसान  एक  बहुत  बड़ी  संख्या  में  हैं  जिनको  आय  aga  कम  है  और

 जो  वास्तव  में  अनाज  पेंदा  करते  हैं

 इस  बजट  में  विदेशी  तथा  भारतीय  पूंजीपतियों  को  खुश  करने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  |

 अगले  वह  की  योजना  के  लिये  इस  बजट  में  1903  करोड़  रु०  की  राशि  रखी  गई  है  जो  कि

 चालू  वर्ष  के  आवंटन  से  केवल  जरा  ही  बड़ी  है  ।  देश  के  आधिक  तथा  सामाजिक  ढांचे  में  रच

 मक  सुधार  किये  बिना  देश  अपने  लक्ष्यों  को  प्राप्त  नहीं  कर  सकता  ।  जब्र  तक  कुछ  स  हनी  पग

 नहीं  उठाये  जायेंगे  हमारी  अर्थव्यवस्था  नहीं  सुधर  सकती
 ।

 हमारे  आर्थिक  विकास  की  जो  कि  2.8  प्रतिशत  प्रति  बल  हमारी  जग  dea

 की  वृद्धि  की  दर  से  अधिक  नही  हैं  ।  जब  हम  बढ़ी  हुई  असमता  को  ध्यान  में  लाते  तो  हम

 इस  निशांत  पर  पहुंचते  हैं  कि  हमारे  बहु  संख्यक  लोगों  की  दशा  आज  पहले  की  अपेक्षा  अधिक

 खर ब  हाल  ही  के  एक  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  के  अनुसार  34.6  प्रतिश्त  लोग  अब  भी

 अत्यघिक  निर्धनता  की  दशा  में  रहते  हैं  ।  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उनका  प्रति  व्यक्ति  मासिक  व्यय  15

 रु०  है  और  दाहरी  क्षेत्रों  में  24  रु०  से  कम  ।

 जबकि  यह  खुशी  की  बात  है  कि  1967-68  में  कृपि  ने  राष्ट्रीय  आय  में  20.3  प्रतिशत

 का  योगदान  बड़े  पैमाने  के  उद्योगों  से  होने  वाली  आय  1576  करोड़  न  से घट  कर

 1,556  करोड़  रु०  रह  गई  ।  यह  कहा  जाता  है  कि  1968-69  में  निर्यात  में  भारी  वृद्धि  हुई  ।

 किन्तु  वास्तव  में  हमारे  निर्यात  में  1964-65  की  अपेक्षा  कमी  हई  है  ।  इस  प्रचार  का  गलत

 प्रचार  इस  ्न७ उद्द व्य  मे  किया  जा  रहा  है  कि  सरकार  कम  प्राथमिकता  य  गैर-दग्रावश्यक  क्षेत्रों  में

 भी  विदेशी  सहयोग  को  रखना  चाहती  है  ।
 आत्म  निर्भरता  लाने  की  ओर  सरकार  का  बिल्कुल

 ध्यान  नहीं  है  ।  जब  तक  सरकार  को  इस  प्रकार  की  उदासीनता  की  नीति  चलती  हमारी
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 ब्यक्ति  अनाज  का अव्यवस्था  में  सुधार  नहीं  हो  सकता  |  आर्थिक  सर्वोक्षण  के  अनुसार  sf

 उपभोग  1968  में  1965  की  भ्र पे क्षा  3.6  प्रतिदिन  कम  है  ।

 लरी रोजगार  fears  दफ्तरों  की  पंजियों  में  बेरोजगार  व्यक्तियों  के  सख्या  हर  तप  बढ़ती

 जा  रही  है  11966  में  उनकों  संख्या  24,69,42।  थी  जो  1968  में  बढ़कर  10  (1,642  हाँ

 गई  |

 अगर  1968 से  लेकर  3।  1969  तक  की  ऋ्ववधि में जब जब  हमारे  देश  प

 अनाज  का  उत्पादन  अधिक  हुआ  था  तब  हमने  45.4  लाख  टन  जिस  का  मूल्य

 29  2.64  करोड़  रुपए  आपात  था  ॥

 है  | थ्री  तिरुमल  नाम  पीठासीन  हुए

 Sbri  Thirumala  Rao  tn  the  Chater

 ये  भाकर  6  मारे  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  326  के  उत्तर  में  दिये  गये  ।  इसमें  यह

 सिद्ध  होता  है  कि  सरकार  1971  तक  fara  का  आयात  बन्द  करने  के  अपन  saa  को  पुरा

 हीं  करना  थाहती  ।  पी०  एन०  480  के  अंतगर्त  आयात  जारी  रटेगा  चा  हमारी

 वस् प्रा  और  आत्म-सम्मान  पर  कितना  ही  कू-प्रभाव  क्यों  न  प

 इस  के  अलावा  विदेशी  गर-सरकारी  पू  जी  फल-फूस  रही  ।  यह  देखने  lara है
 कि

 रूप  में  और लभांश  और  मुनाफे  के  रूप  में  मारी  धनराशि  बाहर  भेजी  जा  रही  है  ।  न्याज

 स्वामित्व  के  रूप  में  भी  काफी  धनराशि  बाहर  भेजी  जा  रही  हैं  ।

 1948  में  255.8  करोड  रुपये  से  बढ़  कर area  में  बकाया  विदेशी  विनियोजन  जून

 मोच  1965  के  अन्त  तक  935.8  करोड़  रुपये  हो  गया  ।  इम  के  अलावा  1956  सितम्बर

 1968  तक  3.049  विदेशी  सहयोग  के  मामलों  का  ग्रनुमोदन  किया  गया  था  |

 तेल  कम्पनियां  हमारे  साथ  बहुत  पूरा  व्यवहार  करती  है
 परन्तु  हम  कुछ  नहीं  कर  सकते

 ।  आय-कर  की  कई  सौ  करोड़  रुपये  की  बकाया  ula  वसूल  करने  के  लिये  क्रोध  किंवा

 नहीं  की  जा  है  ।

 रिवेंज  बक  द्वारा  किये  गये  अध्ययन  तथा  भारत  में  विदेशी  कम्पनियों  को  प्राप्त

 होने
 वार्ली  आपके  बारे  में  विदेशी  प्रो  कैमरों  द्वारा  गोष्ठियों  में  गये  वक्तव्यों  से  पता  चलता है

 किवे  हमारे  देश  का  कसे  खुन  चूस  रही  हैं  ।  वे  हमारे  देश  को  सहायता  करने  की  इच्छा  प्रकट

 करती  है  क्योंकि  यदि  ara  को  येस  पहुँचती  है  तो  लोकतंत्र  को ठेस  पहुंचती  परन्तु  वे

 सहायता  के  लिये  आगे  कदम  नहीं  बढ़ाती  हैं  ।

 इस  के  लिये  कोई
 कार्यवाही  नहीं  की  गई

 है है  कि
 सरकारी  क्षेत्र

 के
 उपक्रमों  में  भ्रष्टाचार

 और
 अकाय  कुशलता  दूर  हो  ।
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 देश  को  स्थिति  में  परिवर्तन  आ  रहा  है  परन्तु  सरकार  उसके  प्रात  उदासीन  है  ।  केन्द्र

 कौर  राज्यों  के  बीच  वित्तीय  तथा  अन्य  मामलों  के  सम्बन्धों  में  सुधार  जाना  चाहिये  ।

 पश्चिम  बगाल  की  लोक  प्रिय  सरकार  की  मांग  की  अपेक्षा  नहीं  की  जानी  चाहिये  ।  आयव्ययक  में

 ऐसा  कोई  सकेत  नहीं  दिया  गया  है  कि  सरकार  इन  सब  बातों  से  स्वगत  है  ।

 मेरे  पूर्व  वक्ता  ने  कहा  था  कि  हमें  अपना  उत्पादन  बढ़ाना  चाहिये  ।  मैं  समझता  हू  कि

 प्रत्येक  ब्यक्ति  इस  बात  से  सहमत  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  श्री  गाडगिल  ने  गत  बर्ष  अपने  भाषण  में  जो

 कहा  था  मैं  उसकी  ओर  आपका  घ्यान  दिलाना  चाहता  हूं  ।  उन्होंने  कहा  था  कि  हम  राष्ट्रीय

 एकता  की  बात  करते  हैं  परन्तु  हमें  सामाजिक  एकता  की  ओर  अघिक  ध्यान  देना  चाहिये  ॥

 सामाजिक  एकता  आने  से  राष्ट्रीय  एकता  अपने  आप  आ  जायेगा  |  परन्तु  आज  हमें  एक  प्रशन  के

 उत्तर  में  बताया  गया  है  कि  सभी  गांवों  में  पेय  जल  के  मामले  में  भी  इस  वर्ष  समान  व्यवस्था

 नहीं  की  गई  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  पु  विवाद  के  विकल्प  में  गांधी  जी  की  विचारधारा  को  ओर

 =" मैं  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  ।  गांधी  जी  बहुत  सम्माननीय  ब्यक्ति  श

 परन्तु  उनका  पू  विवाद  का  विकल्प  ठीक  नहीं  था  ।  जहां  तक  कि  उन्होंने  न्यास वाद  के  सम्बन्ध

 में  भी  कुछ  बाते  कहीं  थी  ।  परन्तु  सरकार  उनकी  समाजवाद  ale  न्पासवाद  कोਂ  विचारधारा

 को  मी  यह  देखने  के  लिये  कार्यान्वित  नहीं  करेगी  कि  ऐसा  fear  जा  सकता  है  अथवा  नहीं  ।

 en  anna  हैं  कि  यह  सम्भव  नहीं  तथा  हमें  कोई  दूसर  रास्ता  पड़ेगा  ।  इन  शब्दों  के

 साथ  मैं  भाषण  समाप्त  करता  हु  ।

 थो  एस०  WiXo  दामानी  :  मैं  भायनव्ययक  में  दिये  गये  प्रस्तावों  का

 समर्थन  करता  हू  ।  यह  बड़े  संतोष  at  बात  है  कि  चिरकालीन  मंदी  के  दाद  अर्थव्यवस्था  के

 सभी  क्षेत्रों  में  सुबीर  हो  रहा  है  ।  देश  के  कुछ  मागों  में  सूखा  पड़ने  तथा  अन्य  भागों में  बाढ़  आने

 के  बावजूद  भी  इस  वर्ष  हमारा  कृषि  का  उत्पादन  लगभग  96  मिलियन  टन  हुआ  है  ।  पहले

 कीमतों  में  वृद्धि  होती  रही  है  जबकि  इस  ay  उन्हें  बढ़ने  से  काफी  हद  an  रोका  गया  है  ।

 हमारे  औद्योगिक  उत्पादन  में  मी  लगभग  6  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  ।  हमारे  निर्यात  में  लगभग

 100  करोड़  रुपये  की  वृद्धि  और  आयात  में  लगभग  100  करोड़  रुपये  की  कमो  हुई  है  ।  इस

 प्रकार  जबकि  गत  बर्ष  हमारा  प्रतिकूल  संतुलन  700  करोड़  रुपये  था  वह  कम  हो  कर  इस  वह

 500  करोड़  रुपये  रह  गया  है  ।  अतः  यह  स्पष्ट  है  कि  इस  ag  काफी  सुधार  हुआ  है  ate  मैं

 समझता  हू  कि  ag  सुधार  उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  के  प्रयत्नों  का  फल  है  ।

 उसी  त*ह  से  इस  बर्ष  केवल  250  करोड़  रुपये  का  घाटा  दिखाया  गया  है  जबकि  गत  वर्ष

 पह  290  करोड़  रुपये  था  ।  इस  पर  बहुत  से  अथंदास्त्री  यह  समझते  थे  कि  इससे  मुद्रा  स्थिति

 बढ़ेगी  और  कीमतों  में  वृद्धि  होगी  परन्तु  दोनों  हालतों  में  इसका  कुप्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।  इससे

 बल्कि  अधिक  स्थिति  में  और  सुधार  हुआ  है  |

 यह  मी  एक  अच्छी  बात  है  कि  चाय  और  अभ्रक  का  निर्यात  बढ़ाने  eq  से

 निर्यात  शुल्क
 में  कटोती  करने  की  घोषणा  की  गई

 है
 ।  पटसन  हमारे  निर्यात  की  एक  मुख्य

 aq  है  परन्तु  गत  कुछ  वर्षों  में  इस  का  निर्यात  काफी  हद  तक  कम  हो  गया  है  ।  gad  ओर

 पास्तान  को  पटसन  का  निर्यात  काफी  बढ़  गया  है  ।  इसलिये  हमें  इस  का  निर्यात  aa  के

 loo
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 य  का  निर्यात लिय  हर  सम्भव  प्रयत्न  करना  चाहिये  ।  3  इस  बात  की  भी  प्रसन्नता है  कि च

 बढ़ाने  के  लिये  हर  सम्भव  कार्यवाही  की  गई  है  तथा  इन  दोनों  स्वप् 4 वध्तुओं  के  निर्यात  मे ंै  काफी

 सुधार  हुआ  है  ।

 जहां  तक  कपड़ा  उद्योग  का  सम्बन्ध  है  उस  उद्योग  को  काफी  कठिनाई  T  सामना  करना

 पड़  रहा  है  ।  636  कपड़ा  मिलों  में  से  80  बन्द  हो  गई  परन्तु  उप-प्रधान  मंत्री  ने  कपड़े

 4 तथा  धागों  पर  उत्पादन  yew  में  छूट  देकर  कर  एक  अच्छा  काम  few  न्  ।  इसस  मिलं

 अपनों  आधिक  स्थिति  सुधार  सकेगी  ।  मोटे  और  मध्यम  दर्जें  के  कपड़े  पर  छूट  देने  से  देश  की

 मजोर  कपड़ा  मिलों  को  सहायता  मिल  सकेगी  ।

 कई  किस्मों  के  सूती  कपड़े  पर  इस  बार  15  प्रतिशत  यथा मूल्य  शुल्क  लगाया  गया  है  ।  मोटे

 और  भूरे  कपड़े  को  मी  यथा मूल्य  शुल्क  लगने  वाले  कपड़े  की  सुची  में  सम्मिलित  कर  लिया  गया

 Ss |  ।  इससे  उन  पर  बुरा  प्रमात्र  पड़ेगा  ।  बेकार  सूत  से  बनने  वाले  करवा  शादी  शर  कम्बलों  के

 चाहे  कोट  और  कमीज  के  कपड़े  के  मूल्यों  की  तलना  में  बहुत  बढ़  जाए
 गे

 क्योंकि  उन  पर  उत्पादन  शुल्क  अधिक
 हैं

 ।  पहले  प्रकार  का  कपड़ा  अधिक्तर  प्रति  रक्षा

 रेलवे  भोर  उद्योगों  द्वारा  उपयोग  में  लाया  जाता  है  ।  इस  प्रकार  के  कपड़े  के  मुहरों

 वृद्धि  होने  से  सरकार  पर  और  उद्योगों  पर  बूरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  मैं  उप-स्त्री  महोदय

 से  प्रार्थना  करता  हूँ  कि  वह  इस  प्रकार  के  कपड़े  के  निर्माताओं  के  साथ  न्याय  करें  ।  इतन

 ऊचे  उत्पादन  शुल्क  के  कारण  इस  प्रकार  के  कपड़े  का  उत्पादन  असंगति  वग  द्वारा  किया  ara

 लगेगा  तथा  सर्कार  की  आशा  के  अनुसार  उसे  पादन  शुल्क  की  प्राप्ति  नहीं  हो  पाएगी  ।

 अन  उत्पादन  शुल्क  उचित  दर  प्र  लगाना  चाहिए  ।  15  प्रतिदिन  यथामति  उत्पादन  शुल्क

 बहुत  अधिक  है  ।

 बजट  से  पहले  var  सम्भावना  थी  कि  जीवन  निर्वाह  व्यय  में  हुई  वृद्धि  को  ध्यान  में

 रते  हए  सरकार  आयकर  के  लिये  छूट  की  सीमा  को  बढ़ाकर  5000  रुपये  या  4500  रुपये

 कर  देगी  ।  किन्तु  मु  यह  देखकर  थोड़ा  आइचय  हुआ  है  कि  10,000  रुपये  से  20,000  रू

 को  आय  वाले  व्यक्तियों प पर  आय  कर  बढ़ा  दिया  गया  है  ।  इस  वग  में  आने  वाले  व्यक्तियों

 की  संख्या  6  लाख  से  भी  अधिक है  और  उनकी  मासिक  आय  200  रुपये  से  1500  रुपये  है  ।

 इनमें  से  अधिकतर  व्यक्ति  कुंवारी  हैं  ।  जिन्हें  बीमे  की  किस्तें  और  भविष्य  निधि  की  राशि

 इत्यादि  देनी  पड़ती  है  ।  अपने  परिवार  को  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  बाद  मेरे  विचार

 से  उनके  पास  aaa  के  लिए  कुछ  भी  शेष  नहीं  बर्तन  उन  पर  आयकर  बढ़ाना  उचित

 नहीं  यदि  वे  बीमा  और  मध्य  निधि  को  जारी  रखने  में  gang  होते  तो  इससे  देश

 के  राजस्व  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इस  मामले  पर  फिर  से  बिचार  होना  चाहिए  तथा

 इस  बढ़ोत्त  ही  को  वापस  लेना  चाहिए  |

 नीति  की  दृष्टि  से  उर्वरकों  पर  उत्पादन  शुल्क  लगाने  से  मैं  सहमत  हु
 ।  किन्तु  अभी

 हमारा  उत्पादन  देश  की  आवश्यकताओं  को  पुरा  नहीं  कर  सकता  ।  अभी  भी  हमें  प्रति  ag

 300  करोड़  रुपये  से  400  करोड़  रुपये  तक  का  खाद्यान्न  विदेशों  से  मंगाना  पड़ना  है  ।  उ्वंरकों

 का  उत्पादन  शुल्क  लगाने  से  खाद्यान्न  को  उत्पादन  लागत  बढ  जाएगी  ।  बड़ी  हिचकचाहट  के
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 साथ  किसानों  ने  उचक्कों  का
 प्रयोग  करना  आरम्म  किया  है  अतः  अभी  उन्हें  उत्पादन  बढ़ाने

 का  अवसर  जाना  चाहिए  ।  अन्य  देशों  की  तुलना  में  अभी  हमारे  देश  का  उत्पादन

 बहुत  कम  है  ।

 एक  टिप्पण  में  बताया  गया  है  उत्पादन  शुल्क  से  बहुत  कम  प्रभाव  पड़गा  ।  हमारे

 देश  की  85  प्रतिष्ठित  भूमि  मानसून  पन्नों  पर  निर्भर  रहती है  भर  मानसून  परतों  थी

 अनिश्चितता  के  कारण  ही  क्रिया  उर्वरकों  का  उपयोग  करने  में  हिचकिचाता  है  ।  मेरा  सुभ  व

 है  कि  प्रारम्भ  में  यह  शुल्क  5  प्रतिदिन  बढ़ाना  चाहिए  ate  बाद  में  जैसे  जपे  किसानों  की

 पैदावार  इसे  बढ़ाकर  10  प्रतिशत  कर  दिया  जाय  |

 खेती  योग्य  भ्रूम  पर  घन  कर  के  सम्बन्ध  में  कहा  गया  है  कि  वास्तविक  खेतीहर  किसानों

 पर  इसका  प्रभाव  नहीं  पड़गा  ।  यदि  कोई  किसान  अपनी  बचत  के  धन  को  बेक  में  जमा  करता

 जो  कि  देश  के  लिये  हित  कर  होता  तो  क्या  उस  किसान  को  वास्तविक  किसान  माना

 जायगा  या  नहीं  ?  इती  प्रकार  जो  किसान  marr  आदि  के  निर्माण  पर  अपना  घन  लगाता

 तो  उसको  किस  थ्ररणपी  में  रखा  जाएगा  ?  मैं  माननीय  उप-प्रधान  wal  से  निवेदन  करू  गा

 कि  ag  इसका  स्पष्टीकरण  जिससे  किसी  के  मानें  संदेह  न  रह  जाय  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  उपक्रमों  को  कुल  मिलाकर  40  करोड़  रुपये  का  घाटा  हुआ  है  ।

 इस  वर्ष  भी  घाटे  की  ही  आशका  है  ।  सरकार  इन  उपक्रमों  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने

 की  काफी  इच्छुक  है  भोर  उसने  इस  ददा  में  कुछ  प्रगति  भी  की  है  ।  प्रशासनिक
 .  सुघार  आयोग

 आदि  के  प्रतिवेदनों  का  अध्ययन  किया  जा  रहा है  frag  मेरे  विचार  से  वतन

 किया  व्यवस्था  में  परिवर्तन  करने  से  स्थिति  में  सुधार  आ  सकता  है  ।  जिन  व्यक्तियों  की  इन

 उपक्रमों  में  प्रबन्धों  के  रूप  a
 fash  की  उनको  उपक्रमों  के  समुचित  प्रबन्ध  के  लिए

 उत्तरदायी  ठहराया  जाय  तथा  उनके  असफल  रहने  पर  उनके  अन्य  विभागों  में  स्थानान्तरित

 न  फिया  जाय  ।  मैं  चाहता  हू  कि  3509  या  लगभग  उतने  ही  aaa  की  उपरि

 सीमा  न  लगाई  जाय  तथा  चाहे  इन  व्यक्तियों  को  अधिक  पारिश्रमिक  परन्तु  इन्हें

 उपयुक्त  प्रबन्ध  के  लिए  उत्तरदायी  ठहराया  जाय
 ।

 गर-सरकारी  उपक्रमों  की  भांति  यदि

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपायों  में  प्रबन्धक  अपना  कत्तव्य  नहीं  निभा  सकता  तो  उमसे  त्याग  पत्र

 मांग  लिया  जाना  चाहिये  ।  ऐसो  करने  से  इन  उपक्रमों  में  बड़ी  जल्दी  सुधार  होगा  तथा

 हमारे  देश  को  इन  उपक्रमों  के  द्वारा  हान  के  स्थान  पर  लाभ  होगा  ।

 इतने  मारी  औद्योगिक  संस्थानों  स्थापना  के  बाद  भी  हमें  प्रति  ag  300  से  400  करोड़

 रुपयों  के  मुल्य  के  पूंजीगत  माल  का  आयात  करना  पड़ता  है  ।  इस  स्थिति  को  सुधारने  के

 नय  यद्यपि  सरकार  ने  कुछ  उपाय  किए  परन्तु  उसे  इसमें  सफलता  नहीं  मिली  है  ।  मेरा

 यमान  है  कि  देश  में  बने  संयत्रों  और  मकानों  के  मामले  में  में  कुछ  प्रतीक  मूल् यह् लास  की  व्यवस्था

 करनी  जिससे  कि  स्वदेशी  संयंत्रों  को  खरीदने  का  उत्साह  बढ़े  ।  इससे  सरकार  के

 राजस्व  में  कोई  घाटा  नहीं  भाएगा  ।  करने  से  देश  के  इंजीनियरिंग  उद्योग  की  क्षमता

 मी  बढ़ेगी  ।
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 मेरा  दूसरा  सुभाव  यह  है  कि  छोटे  काउन्ट स  के  लिए  विश्वसनीय  कपास  का  उपयोग

 कर  देना  जिसमे  कि  उसका  उपयोग  60,80,100  कांउट्स  आदि  के  बढ़िया  किस्म
 के  कपड़े  के  उत्पादन  के  लिए  क्या  जा  सके  तथा  भारतीय  कपास  का  उपयोग  40  कोर्ट  a
 तक  के  कपड़े के  लिए  किया  जा  सके  ।  इससे  काफी  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  हो  सकती  है  तथा

 कपास  का  उत्पादन  भी  बढ़ेगा  |

 लम्बे  रेशो  वाली  कपास  का  समान  भी  हमारे  देश  में  अपर्याप्त  यदि  भारत  में

 उत्पादित  लम्बे  रेशे  बाली  कान  के  सृत  और  कपड़े  पर  उत्पादन  शुल्क  कम  किया  जाय  तो

 इससे  भारतीय  किसानों  को  लम्बे  रेशे  वालो  कपास  के  पादन  के  लिए  क!फी  प्रोत्साहन

 मिलेगा  ।

 ata  से  प्रतियां  200  करोड़  रुपये  के  मुल्य  की  चांदी  का  तस्कर  व्यापार

 ता  और  इसके  बदले  हमारे  यहा  उपभोक्त  वस्तुए  आती  जो  कि  प  ही  यहां

 बहुत  हैं  ।  देश  में  इन  वस्तुओं  के  आने  से  हमारे  क्षेत्रीय  उद्योगों  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ता

 कौर  उनको  क्षमता  घट  जाती  है  ।  अतः  सरकार  को  इम  तस्कर  व्यापार  को  रोकना  चाहिए

 जिससे  करो  उसकी  arg  बढ़ेगी  और  उपभोक्त  उद्योगों  को  मी  लाभ  होगा  क्योंकि  उसके

 माल  की  मांग  अधिक  बढ़ेगी  ।

 Shri  Shiv  Kumar  Shastri  (Aligarh)  I  feel  that  the  responsibility  of  the

 Minister  to  deal  with  the  entire  financial  strucuture  and  to  mobilise  ihe  revenue  resoure

 ces  lo  the  extent  possible  for  the  country  is,  of  course,  quite  difficult.  It  15  easy  (0

 criticise  any  Finance  Minister  but  after  assuming  this  office  everybody  is  bound  to

 act  on  the  tines  of  his  predecessors  So  far  as  the  taxes  imposed  on  the  agricultural

 inputs  like  fertilizers  and  pumpings  sets  etc  is  concerned,  it  is  certain  that  the  hon

 Minister  15  'rying  10  exploit  the  22 110 01111] 5 5  of  our  country  because  the  taxes  »mposed
 are  unbearable  and  unreasonable

 When  a  person  comes  from  the  city  and  sees  the  farmer  who  has  harvested  good
 But  he crops,  he  begins  to  think  that  he  is  a  well-to-do  person  and  he  should  be  taxed

 has  no  knowledge  of  a  farmer's  lift  A  poor  farmer  has  to  face  a  lot  of  difficulties,  11

 buffalo  18115  ill  and  ceases  10  give  milk,  the  farmer  undergoe,  a  loss  of  one  thousand  rupees.

 If  his  bullocks  fall  ‘Hand  are  unfit  for  service  he  incurs  a  loss  of  two  thousand  rupees.

 What  he  gains  as  a  result  of  good  crop,  he  losses  in  the  form  of  Joss  of  cate  wealib.  He

 bas  to  take  loans  even  for  sowing  the  next  crop.  I  want  to  sav  that  io  view  of  farmers  cri-

 tical  position  Government  ‘should  sympathise  with  him  Last  year’s  good  crop  has  given

 then  a  push  towards  economic  uplift.  [hey  are  still  suffering  from  acute  poverty  anc  inde=

 btedness  Last  time  Government  helded  the  farmers  by  providing  pumping  sets  and  tube-

 wells  for  irrigation,  which  had  tavourable  effect  on  agricultural  production.  But  now  Guv-

 ernment  want  to  deprieve  them  of  these  facilities  wilk  badly  affect  the  farmer’s  pesition
 and  they  will  be  pushed  back  to  their  poverty-stricken  position.  There  are  still  70  per  cene

 farmers
 in  eastern  districts  of  U  P.  where  they  bave  no  house  to  live  and  no  cloth  to

 put  on.  So  1  want  to  say  that  no  tax  should  be  imposed  on  means  of  811: 01111 1515.

 The  former  Education  Minister  gave a  three-language  formula  in  which  Sanskrit

 was  not  well  placed  1  doubt  very  much  whether  the  said  formula  will  be  implemented

 with  the  same  zeal  by  the  new  Minister,  Moreover,  tre  position  of  Sanskrit  is  deteriorarte

 ing.  Now  uo  body  is  interested  lo.  protect  this  language  This  isa  language  of  our
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 anceslors  and  it  should  be  given  full  protection  by  Government  itself.  The  other  thing
 in  this  connection  which  want  to  press  is  that  all  the  colleges  of  Aligarh  should  be
 affiliated  to  Aligarh  Muslim  University.  Now  almost  all  the  colleges  of  Aligarh  are
 affiliated  with  Agra  University,  If  it  is

 done  many  problems,  which  we  face  in  Aligarb,
 will  automatically  be  solved,

 Tes.  .guad  पीठासीन  हुए

 Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair,

 Lastly,  wantto  draw  the  attention  of  Government  to  the  pitiable  condition  of

 Railways.  Some  bogies  are  too  old  to  serve.  There  is  1-0  proper  arrangement  of  light-
 ing  and  water  etc.  in  compartments  Bogies  are  being  exported  to  other  country  while  old
 and  damaged  bogies  are  not  being  replaced  in  Indian  railways,  Firstly  we  should  improve
 our  Own  position  and  thereafter  we  should  help  others.  All  the  evils  and  dishonesties

 Campant  in  Railway  administration  should  be  removed.  Some  strong  steps  sbould  be

 taken  to  stop  the  ticket-less  travel  io  the  trains.

 डा०  प०  मंडल  हमारे  उप-प्रधान  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  आप-व्यस्क

 में  150  करोड़  रुपये  के  नये  करों  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  और  साथ  ही  उसमें  250  करोड़

 रुपये  का  घाटा  दिखाया  गया  है  ।  मेरे  विचार  से  एक  रुपये  का  घाटा  दिखने  की  मी  कोई

 शु  जाइए  नहों  है  ।  वित्त  मंत्री  का  अपना  आय-व्यस्क  संतुलित  रखना  चाहिए  और  ऐसा  किया

 जा  सकता  यदि  विभिन्न  विभागों  और  सरकारी  उपायों  में  होने  वाली  बर्बादी  और

 व्यय  को  कम  कर  दिया  जाये  ।  प्रतिवेदनों  में  लोक  लेखाओं  में  करोड़ों  रुपये  की  बर्बादी  का

 उल्लेख  किया  जाता  है  परन्तु  विन  मंत्री  फिर  भी  कोई  उपचारात्मक  कार्यवाही  नहीं  करते

 कौर  बर्बादी  ad  पर  वर्ष  बढ़ती  जा  रही  है  ।  जब  इस  सम्बन्ध  में  एक  दो  ठोस  उदाहरण  देना

 चाहता  हू  ।  दुर्गापुर  इस्पात  परियोजना  के  लिए  जल-पूति  व्यवस्था  का  प्रस्ताव  विदेशी

 विशेषज्ञों  द्वारा  1.10  करोड़  रुपये  के  मूल्य  का  दिया  गया  जबकि  एक  भारतीय  अधिकारी

 ने  उसी  योजना  को  उपरोक्त  राशि  के  एक-तिहाई  में  पूर्ण  कर  दिया  ।  फरक्का  बांध  परियोजना

 सें  भारतीय  बानियों  की  बात  न  मानी  गई  सेलुलर  काफी  कम  बनाया  जो  पहली  बाढ़

 में  ही  बह  गया  ।  इसी  प्रकार  पाल्टी  में  स्थापित  किया  गया  ईट  ale  टाइल  का  कारखाना

 भो  प्  रुप  से  सफल  नहीं  रहा  ।  सरकार  की  यह  आदत  बन  गई  है  कि  वह  विदेशी  विशेषज्ञों

 को  बुलाती  है  जिनके  कारण  विदेशी  मुद्रा  अधिक  खर्चे  होती  है  ।  यदि  भारतीय  इन्ही  नियमों

 से  काम  करवाया  जाये  तो  अपव्यय  कम  हो  सकता  है  ।

 पश्चिमी  बंगाल  सरकार  के  साथ  सौतेली  मां  का  व्यवहार  गया  है  ।  परिश्रमी

 बंगाल  की  न्यायोचित  मांगो  को  भी  नटों  माना  गया  ।  कलकत्ते  का  विकास  जहां  का  तहां

 रुका
 हुआ  है  ।  हुगली  पर  दूसरा  पुल  और  कलकत्ता  के  चारों  और  रेलवे  लाइन  बिछाने  के

 प्रशन  पर  बहुत  समय
 से  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  वहां  की  जनता  अब  निराश  हो  झुकी  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  अपना  भाषण  अगले  अवसर  पर  जारी  ~ Taq  ।
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 राज्य  विधान  मंडल  को  दोनों  सीपियों  के  समक्ष  पश्चिमी  चगाल  के  राज्यपाल  के

 afasieny  के  बारे  में  गह-किये  मन्त्री  वारा  दिये  गये  वक्तव्य  सम्बन्धों  प्रस्ताव

 Motion  regarding  Statement  of  Minister  of  Home  Affairs  on  West  Bengal
 Governor's  address  to  both  Houses  of  the  State  Legislature.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  अब  अपना  प्रस्ताव  पेश  करेंगे  और  अपना

 भाषण  20  मिनट  में  समाप्त  करने  को  प्रयास  करेंगे  ।  इस  प्रस्ताव  के  लिये  केवल  3  घन्टे

 नियत हैं  ।

 थी  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  मुझे  कम  से  कम  30  मिनट  चाहिये  ।  मुझे

 जनता  है  कि  समा  ने  इस  प्रस्ताव  को  चर्चा  के  लिए  शीघ्र  हो  ले  लिया  है  ।

 wea  महोदय  पोठासोन  हुए
 }

 Mr.  Speaker  t#  the  Chair  f

 मैं  प्रस्ताव  करता

 6  1969  को  राज्य  विधान  मण्डल  की  एक  साथ  समवेत  दोनों  समाओं  के

 समक्ष  पश्चिमी  बंगाल  के  राज्यपाल  के  अभिभाषण  के  बारे  में  गृह  कार्य  मन्त्री  द्वारा  6

 1969  को  दिये  गये  वक्तव्य  पर  विचार  किया  जाये  ।

 पश्चिमी  बंगाल  की  विधान  समा  में  6  मार्चे  को  जो  कुछ  इससे  हमारे  संवैधानिक

 इतिहास  में  एक  दुखद  पाठ  जुड़  है  ।  उससे  यह  सिद्ध  हो  जाता  कि  राज्यपाल  जेसे  उच्च

 पद  को  मी  राजनीतिक  हितों  और  दल  के  लिए  किस  प्रकार  से  उपयोग  में  लाया  जा  रहा  है  ।

 हमारे  संविधान  में  राज्यपाल  का  पद  एक  महत्वपूर्ण  पद  है
 ।  उस  पर  आरोप  लगाने  का  अधिकार

 तो  संसद  की  मी  नहीं  इससे  भी  बुरी  बात  यह  हुई  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  राज्यपाल  श्री

 धर्मवीर  ने  संविधान  का  उत्लघन  किया  है  ।  उन्होंने  केन्द्रीय  सरकार  के  दबाव  में  आकर  यह

 कार्य  किया  है  ।  उन्होंने  एक  वक्तव्य  जारी  करके  समा  के  अन्दर  की  गई  अपनी  कायंवाही  को

 afaa  भी  ठहराया  है  ।  उनका  यह  काम  न  केवल  संविधान  के  विऋद्ध  अपितु  वह

 नीतिक  दृष्टि  से  खतरनाक  भी  19  1968  को  मी  उन्होंने  ऐसा  ही  आपत्तिजनक

 काम  किया  था  ।  तब  उन्होंने  एक  सकार  को  चलने  नहीं  दिया  ।  उन्होंने  उस  समय  बिना  शक्ति

 परीक्षण  ही  विधान  समा  को  भग  कर  दिया  था  ।  इस  बार  मी  राज्यपाल  के  अभिभाषण  से

 उन्होंने  दो  परिच्छेद  न  पढ़कर  असंवैधानिक  काम  कियां  है  ।  नव  निर्वाचित  सरकार  का  यह

 निक  अधिकर  था  कि  ag  लोगों  को  अपनी  नीतियों  और  कार्यक्रमों  के  बारे  में  बताये  ।  वे  लोगों

 को  राजनीतिक  स्थिति  के  बारे  में  अपना  मूल्यांकन  बताना  चाहते  थे  ।  अभिभाषण  के  दो  परिच्छेद

 न  पढ़कर  राज्यपाल  ने  उन  संवैधानिक  अधिकार  का  हनन  किया  है  ।

 हमारा  और  संसद  का  यह  कत्तव्य  है  कि  हम  लोकतंत्रात्मक  ढांचे  को  बनायें  और

 लोकतंत्रीय  कार्यप्रणाली  को  मजबूत  बनायें  ।  आज  हमारे  लोकतंत्र  और  संविधान  के  सामने  एक

 चुनौती  है  ऐसी  स्थिती  में  तो  यह  और  भी  भावुक  हो  जाता  है  कि  संसदीय  प्रणाली  को  रक्षा

 भी  लोगों  के  संसदीय  भठियारों  का  गला  न  घोटा  जाय  जो  केन्द्रीय  सरकार  की
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 प्र
 रक्षा  से  गया  है  बह  निश्चित  रूप  से  लोगों  के  संवैधानिक  अधिकारों  के  fees  है  ।  वद

 संविधान  द्वारा  प्रदत्त  अधिकारों  और  विशेत्ाधिक्रारों  को  मुक्त  समाप्त  करना  चाहते  हैं  ।

 संविधान  के  निर्माता  20  ad  या  100  ag  बाद  उत्पन्न  होने  वाली  परिस्थितियों  की  कल्पना

 संविधान  बनाते  समय  नहीं  कर  सकते  थे  ।  संविधान  में  कुछ  बातें  स्पष्ट  रूप  से  लिखो  कुद

 उसमें  अन्तर्निहित  होता  है  अथवा  उससे  ध्वनित  हुआ  करता  है  ।  भावी  या  नई  उतपन्न  होने

 वाली  परिस्थितियों  को  संविधान  के  उद्देश्यों  और  सिद्धांतो  के  परिसर  क्षय  में  देखना  ।  प्रस्तुत

 प्रदान  के  सम्बन्ध  मे  हमें  इस  बात  पर  विचार  करना  है  कि  राज्यपाल  की  स्वविवेक
 की

 दाक्तियां

 कौन  सी  हैं  ।  क्या  राज्यपाल  स्वयं  ही  अपनी  निन्दा  कर  सकता है
 ?  क्या  उसमे  भाषण  के  वे  ्य

 पढने  चाहिये  जो  स्वयं  उसकी  ही  भत्प॑ंना  करते  हैं  ?  क्या  संवैधानिक  आधार  पर  निर्वाचित

 सरकार  केन्द्रीय  सरकार  की  आलोचना  कर  सकती  है  ?

 जहां  तक  राज्यपाल  के  कत्तव्य  का  सम्बन्ध  अनुच्छेद  176  में स्पष्ट  रूप  से  लिवा  है

 कि  राज्यपाल  विधान  मण्डल  बुलाये  जाने  के  कारण  बतायेगा  ।  यह  राज्यपाल  के  निए  अनित्रायें

 होता  है  कौर  उसे  इस  कार्य  को  करना  होगा  ।  जब  राष्ट्रपति  या  राज्यपाल  संसद  या  विधान  मण्डल

 के  समक्ष  यथास्थिति  अभिभाषण  देता  है  तो  वह  अपना  संवैधानिक  कत  व्य  पूरा  करता  हे  ।

 राज्यपाल  अपने  अभिभाषण  में  आगामी  वर्ष  के  लिए  नियत  वैज्ञानिक  कार्यक्र  को  रूपरेखा  देता

 है  और  साध  ही  वह  गत  वर्ष  की  राजनीतिक  स्थिति  के  बारे  में  भी  मूल्यांकन  प्रस्तुत  करता

 राष्ट्रपति  और  राज्यपाल  के  अभिभाषण  में  यही  होता  है  ।  मेरे  विचार  से  नव निमित  सरकार

 को  ऐसा  करना  भी  चाहिए  ।  राज्य  में  राज्य  सरकार  ऐसा  राज्यपाल  के  माध्यम  से  ही  करती

 है  ।  संविधान  में  राज्यपाल  द्वारा  अभिभाषण  दिये  जाने  का  स्पष्ट  उल्लेख  है  परन्तु  उमरें  यह

 कहीं  भी  नहीं  लिखा  गया  कि  राज्यपाल  dare  किये  गये  भाषण  से  कुछ  अ  श  न  पढ़े  या  अनी

 इच्छानुसार  दे  ।  संविधान  को  किसी  भी  व्याख्या  में  ऐना  नहीं  लिखा  wars  इस  हष्ट

 से  राज्यपाल  का  यह  अधिकार  सीमित  है  ।  उसे  वही  भाषा  पढ़ना  होता  है  जो  मन्त्री  मण्डल  द्वारा

 तयार  किया  गया  होता  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  यह  है  fe  पढ़ले  मन्त्रिमण्डल

 तैयार  करता  कौर  उसकी  एक  प्रति  राज्यपाल  को  भेज  दो  जाती  है  ।  ताकि  वह  उसे  प्र चाह पूर्ण

 और
 ठोक  ढंग  से  पढ़  सके  ।

 श्री  ar  ने  अपने  वक्तव्य  में  यह  तक  दिया है  fe  राज्यपाल  ने  सम्बद्ध  अनुच्छेदों  पर

 आपत्ति  उठाई  थी  और  इस  सम्बन्ध  में  उन्होंने  मुख्य  स्त्री  को  लिखा  ari  मुख्य  aaa  जब

 राज्यपाल  की  बात  को  स्वीक।र  न  किया  तो  उन्होंने  उन  परिच्छेदों  को  नहीं  पढ़ा  ।  मेरे

 विचार  से  राज्यपाल  का  कत्तव्य  था  कि  उन  परिच्छेदों  «ो  पढते  ।  बड़ी  विभिन्न

 स्थिति  हो  यह  है  कि  श्री  चव्हाण  कहते  हैं  कि  केन्द्रीय  सरकार  राज्यपाल  को  परामश  नही  देती

 और  दूसरी  ओर  राज्यपाल  न  तो  ससद  के  प्रति  उत्तरदायी  है  और  न  विधान  मण्डल  के  प्रति  t

 राज्यपाल  को  राष्ट्रपताका  प्रतिनिधि  बनाया  जाता  है  ।  वास्तव  में  तो  वह  प्रधान  मन्त्री  भर

 केन्द्रीय  मन्त्रिमण्डल  की  दया  पर  आश्रित  होता  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  राज्यपाल  के  पद  का

 योग  अपने  हित  साधन  के  लिये  रही  इसीलिये  राज्यपाल  के  प्रति  लोगों  में  अविश्वास

 खत् पन्न हो गया  है  और  वे  इस  पद  को  समाप्त  करने को  मांग  करने  लगे  हैं  ।  वर्त  मान  स्थिति  में
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 कोई  भी  राज्यपाल  केन्द्रीय  सरकार  के  विपरीत  कोई  मी  कार्य  नहीं  कर  azar

 बह
 वही

 काम करेगा  जिसकी  अनुमति  उसे  केन्द्रीय  सरकार  से  मिलती  है  ।  यदि  स्थिति  यही  बनी  रही  तो

 लोकतन्त्र  का  निकट  मदीना  में  अन्त  निश्चित है  ।  संविधान  में  यह  कहीं  भी  नहीं  5  कि

 राज्यपाल  को  दो  परिच्छेद  छोड़ने  का  अधिकार पृ  अभिभाषण  पढ़ता  उनके  लिये

 अनिवार्य  है  |

 राज्यपाल  को  अनुच्छेद  163  (2)  के  अधीन  विवेकाधिकार  दिया  गया  है  ।  उस

 शिकार  पर  न्यायालयों  द्वारा  आपत्ति  a  की  जा  सकती  ।  परन्तु  इसका  यह  अर्थ  नहीं  है  कि

 राज्यपाल  के  ग्रसवधानिक  काय  पर  दूसरे  लोग  कोई  टीका-टिप्पणी  भी  नहीं  कर  सकते  ।  नियम

 हमें  इस  से  रोकते  हैं  कि  हम  राज्यपालों  या  राष्ट्रपति  की  वैयक्तिक  अ्रालोचना  न  करें

 क्योंकि  हमें  उन्हें  उचित  सम्मान  देना  है  ।  संविधान  में  साफ  तौर  से  लिखा  है  कि  विवेक  झाब्द

 का  त्तेत्राधिकार  बहुत  सीमित  है  ।  आसाम  को  छोड़कर  संविधान  राज्यपाल  को  ऐमा  कोई

 विवेकाधिकार  नहीं  देता  कि  वहू  जेसा  चाहे  करे  ।  राज्यपाल  को  हमेशा  मन्त्री  पश्चिम  को

 सलाह  पर  कार्य  करना  होता है
 ।  यह  श्री  सोखाई  प्रौढ़  sro  अम्बेडकर  जैसे  विधिवत  ताओं

 द्वारा  और  अधिक  स्पष्ट  कर  दिया  गया है  ।  कामत  के  इस  प्रबल  के  उत्तर  में  -fF  यद  करीबी

 विशेष  मामले  में  राष्ट्रपति  अपने  मन्त्रियों  को  सलाह  नहीं  मानता  है  तो  क्या  यह  संविधान  के

 विरुद्ध  होगा  डा०  अम्बेडकर  ने  कहा  था  जरा  सा  भी  शक  नहीं  J"  थोड़े  बहुत  अन्तर

 के  साथ  राष्ट्रपति  और  राज्यपाल  की  एक  हो  स्थिति  है  ।  इसलिये  इस  अवस्था  में  डस  तरह  का

 कोई  तर्क  नटों  दिया  जा  सकता  कि  राज्यपाल  को  प्रमिमाषग  के  कुछ  aa  निकाल  देने  का

 विवेकाधिकार  है  ।  रामापती  की  तरह  राज्यपाल  को  भी  मन्त्रिमण्डल  द्वारा  तयार  किये  गये

 अभिभाषण  को  पढ़ना  पड़ता  है  ।  यदि  वह  war  नहीं  करता  है  ता  उसे  राज्यपाल के  पद  पर  बने

 का  कोई  नैतिक  अधिकार  नहीं  है  ।

 अनुच्छेद  163  (2)  द्वारा  प्राप्त  विवेकाधिकार  लाभ  उठाकर  तथा  राज्यपाल  को

 एक  खाम  तरीके  से  कार्य  करने  के  लिये  कह  कर  केन्द्रीय  सरकार  ने  संविधान  का  मजाक  उड़ाया

 है  ।  हमने  आज  नहीं  अपितु  2
 |

 नवम्बर  से  पहिले  सरकार  को  चेतावनी  दी  थी  किं  उन्हें

 पाल  को  age  बुना लेना  चाहिये  ।  यदि  उन्होंने  इन  चेतावनी  पर  ध्यान  दिया
 होता

 तो  आज

 ag  स्थिति  उत्पन्न  न  होती  ।  उन्हें  अच्छी  तरह  से  पता  था  कि  संयुक्त  मोर्चा  सरकार  राज्यपाल  के

 अभिभाषण  में  ये  कण्डिकाएਂ  शामिल  करेगी  परन्तु  उन्हें  कोई  चिता  ही  नहीं  थी  ।  संयुक्त  मोर्चा

 सरकार  चाहती  थी  कि  राज्यपाल  को  केन्द्र  वापिस  बुना  ले  ।  परन्तु  ग्रैंड  मत्री  ने
 घोषणा

 की  कि

 हम  उनके  प्रतिरोध  के  कारण  ऐसा  नहीं
 कर  रहे  बल्कि  राज्यपाल

 ने  गत
 अक्तूबर

 में  हमसे  निवेदन  किया  था  और  उसी  के  आघार  पर  हम  ऐसा  कर
 रहे

 है  ।
 क्या  कोई

 मख  भी  इस

 पर  विश्वास  कर  सकता  है  ?

 यदि  सरकार  सांस्थानिक  आलोचना  से  बचना  चाहती  थो  तोः  निर्वाचनों  के  समाप्त

 हो  जाने  के  बाद  राज्यपाल  वापस  बुना  लेता  चाहिये  था  क्योंकि  राज्यपाल  के  प्रति

 मोर्चा  सरकार  के  ष् रवये  को  अच्छी  तरह  जानकारी  थी  ।  ऐसा  faa  जाने  के  कारण

 ् - श  कार  राज्य  के  सम्बन्ध  बिगड़  गये  हैं  प्र  संघीय  शासन  प्रणाली  परीक्षा  के  दौर  से

 रही
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 राज्यपाल  द्वारा  अपने  अभिभाषण  से  कुछ  ऐम  अश  भो  निकाले  गयें  जिनमें  उनकी

 गत  रूप  से  या  निन्दा  नहीं  की  गई  थी  ।  उनमें  केवल  राज्यपाल  के  काम  करने  के  ढंग  पर

 की  गई  थी  ।  ga  नहीं  मालुम  उन्हें  ऐमा  करने  का  परा  पर्श  कितने  दिया  यदि

 राज्यपाल  दुविधा  में  थे  कि  उनके  अनुरोध  के  बावजूद  उन्हें  बदना  नहीं  जा  रहा  है  और  उन्हें

 यह  अमान जनक  कार्य  करने  के  लिये  Har  जा  रदा  है  तो  वह  किवी  अनय  व्यक्ति  को  wea

 जगह  भाषण  पढ़ने  के  लिये  कह  सकते  थे  ।  उस  तरह  भी  यह  स्थिति  टाली  जा  सकती  थी
 परन्तु

 चला  भी  नहीं  किया  गया  ।

 बाद  में  राज्यपाल  ने  एक  वक्तव्य  दिया  है  जिसमें  विचित्र  तके  उपस्थित  किया  गया  है  ।

 मैं  अब  मी  यही  कहता  हूं  कि  राज्यपाल  के  लिये  जो  किसी  दल  से  सम्बन्धित  नहीं  होता  और  जो

 राजनीतिक  विवादों  में  नहीं  पड़  सकता  खुले  रूप  से  विधान  मण्डल  परिसर  में  अभिमाषण  के

 कुछ  अंशों  को  न  पढ़ने  के  अपने  काय  को  ठीक  बताने  की  कोशिश  करना  संविधान  का  अपमान

 करना  है  ।  परंतु  ऐसे  राज्यपाल  के  लिये  हमेशा  ही  केन्द्रीय  सरकार  के  राजनीतिक  इरादों  को  पूरा

 किया  है  यह  सब्र  कोई  विचित्र  बात  नहीं  है  ।  इसके  बाद  राज्यपाल  महोदय  कहते  हैं  कि  यह

 कसे  कहा  जा  सकता  है  कि  उन्होंने  असंवैधानिक  ढंग  से  कार्य  किया  जबकि  पश्चिम  बंगाल  उच्च

 न्यायालय  ने  डा०  पी०  सी ०  घोष  के  नेतृत्व  में  बनी  सरकार  कों  वेध  ठहराया  है  ।  मैं  नहों

 war  कि  ag  तक  ठीक  है  ।  न्यायपालिका  राष्ट्रपति  के  अस्तंगत  है  ।  राज्यपाल  का  काम

 न्यायपालिका  के  दत्त  क्यों  का  निवेदन  करना  नहीं  है  ।  यह  न्यायालय  के  निर्णय  पर  टीका

 करने  का  प्रश्न  नही  है  ।  इसलिये  राज्य  सरकार  को  इस  बात  का  सकेत  करने  का  अधिकार

 था  ।  न्यायालय  या  किसी  अन्य  अधिकारी  द्वारा  जो  कुछ  कहा  गया  है  वह़  हम  पर  लागू  नहीं

 होता  ।  हमें  उसमें  परिवर्तन  करने  का  अधिकार  है  ।  ये  तीन  आलोचनाएं  बिल्कुल  अवध  है  और

 उनका  कोई  संव  मानिक  आधार  नहीं  है  ।  इन  दो  कारिकाओं  में  केवल  राजनीतिक  बातें  थी

 जिनके  बारे  में  कुछ  मतभेद  था  ।  राज्यपाल  मंत्रिपरिषद  को  सल।ह  मानने  के  लिये  बाध्य  है  ।

 राज्यपाल  इस  काय  से  हमारे  सामने  कई  प्रश्न  उठ  खड़े  हुए  हैं  ।  हमें  उन  पर  शांति  से

 विचार  करना  चाहिये  ।  मैं  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूँ  कि  chad  बंगाल  की  संयुक्त  मोर्चे

 को  सरकार  समूचे  कोई  प्रम  नहीं  है  ।  पहली  बार  जब  उनकी  सरकार  थी  तो  मैंने  उनके  कुछ

 कार्यों  की  इस  सभा  में  निन्दा  भी  की  थी  ।  किसी  वो  यह  भ्रम  नहीं  होना  चाहिये  कि  मैं  सयुक्त

 मोर्चा  सरकार  की  हिमायत  ले  रहा  हैं  |  मैंने  तो  आलोचना  ट्रेवल  इस  कारण  से  की  है  कि  ऐसे

 कार्यों  से  इस  देश  में  लोकतंत्र  समाप्त  हो  जायेगा  ।  हमारे  सामने  तीन  महत्वपूर्ण  प्रशन  हैं  जिन

 पर  हमें  विचार  करना  है  अर्थात  राज्यपाल  का  यह  किस  तरह  का  पद  होना  कसा

 व्यक्ति  इस  पद  पर  नियुक्त  किया  जाना  चाहिये  और  उसे  कसे  नियुक्त  जाना  चाहिये  ।

 संविधान  में  इस  बारे  में  उपबन्ध  नहीं  है  ।  राज्यपाल  की  नियुक्ति  के  बारे  में  सम्बन्धित  राज्य

 सरकार  से पर।मद्दां  नहीं  क्रिया  जाता  है  ।  राज्य  सरकार  तथा  केन्द्रीय  सरकार  के  राज्यपाल  के

 साथ  he  सम्बन्ध  होने  चाहियें  संविधान  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कहता  ।  श्री  नम्बूदरीपाद  ने

 केन्द्रीय  सरकार  के  अखिल-भारतीय  अधिकारियों  की  नियुक्ति  करने  के  अधिकार  को  चुनौती  दी

 है  जो  राज्यों  जायेंगे  और  राज्यों  को  ऐसे  अधिकारियों  की  नियुक्ति  में  कोई  हाथ  नहीं

 होगा  ।  मेरी  राय  में
 श्री

 ज्योति  बसु  या  श्री  सुरैया  ने  कल  बंगाल  में  एक  सार्वजनिक  समा  में
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 श्री  नम्द  रीपाद  के  विचारों  का  समर्थन  किया  है  ।  इसलिये  ऐसी  स्थिति  में  इन  सब  weal  पर

 विचार  किया  बहुत  जरूरी  हो  गया  है  राज्यपाल  के  पद  का  गौरव  तथा  निष्पक्षता

 बनाए  रखने  के  लिए  हमें  परम्पराओं  द्वारा  नियमों  में  संशोधन  करके  ऐसी  प्रक्रिया  स्थापित

 करनी  चाहिए  जिससे  राज्यपाल  जनता  और  कार्यपालिका  के  बीच  पुन  का  काम  दे  ।  राज्यपाल

 को  उनके  बीच  बाधा  नहीं  बनना  चाहिये  जो  विधायिनी  शक्तियों  का  भी  गला  घोटे  जोकि  जनता

 की  एकमात्र  आबाद  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  स्वयं  यह  स्वीकार  करती  है  कि  राज्यपाल  किसी  दल

 से  सम्बन्धित  नहीं  होना  चाहिये  ।  इसलिये  हम  सबको  इस  बात  से  सहमत  हो  जाना  चाहिये  कि

 राज्यपाल  की  नियुक्ति  की  संसद  द्वारा  पुष्टि  की  जानी  चाहिये  ।  ऐसा  करना  जरूरी  है  ताकि

 राज्यपाल  की  निष्पक्षता  पर  बन्दे  ध
 ध्  न  किया  जिसके  ।  सरकार  को  श्री  नाथ पाई  के  विधेयक  कों

 स्वीकार  कर  लेना  चाहिये  जिसका  आशय  यही  है  ।

 री  lo  ना०  मुकर्जी  :  मैं  अपना  स्थानापन्न  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 मैं  अपन श्री  तैन्ने  विश्वनायम  )  स्थानापन्न  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 करता  हूं  ।

 श्री  रवि  राय  :  मैं  अपना  स्थानापन्न  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 जाज  फरनेंडोज  :  मैं  अपना  स्थानापन्न  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करता  हूँ  ।

 थी  हनुमतेया  श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  ने  जोरदार  दादों  में  अनुरोध

 किया  है  कि  इस  समस्या  पर  fart  जाना  चाहिये  ।  मैं  उनसे  पुर्णतया  सहमत  हूँ  कि

 प्रत्येक  राजनीतिक  तथा  संवैधानिक  समस्या  का  जो  दश  में  उत्पन्न  हो  बड़े  ध्यान  निष्पक्षता

 तथा  शांति  से  अध्ययन  क्या  जाना  इस  समय  जो  समस्या  हमारे  सामने  है  उसको

 हमें  केवल  अपने  ही  हकीम  से  नहीं  देखना  चाहिये  अपितु  gat  पक्ष  के  दृष्टिकोण  को  भी

 anneal  की  कोशिश  करनी  चाहिये  ।  श्री  द्विवेदी  ने  कहा  है  कि  राज्यपाल  के  सामने  मत्री  मण्डल

 द्वारा  दिये  गये  परामर्श  के  अनुसार  कार्य  करने  के  अलावा  अन्य  कोई  विकल्प  नही ंहै  ।  एक

 तरह  तो  यह  ठीक  है
 परन्तु  यदि  कोई  मुख्य  मन्त्री  चरम  सीमा  पर  पहुंच  जाये  Az  अभिभाषण

 में  ये  शब्द  जोश  दे  मैं  ने  राज्यपाल  के  पद  से  त्याग  पत्र  दे  दिया  तो  क्या  राज्यपाल

 को  उसे  भी  पढ़ना  पड़ेगा  ?  वास्तव  में  जो  कुछ  हुआ  है  वह  संवैधानिक  संकट  नहीं  है  अपितु

 शिष्टाचार  का  सकट  है  ।  यदि  कोई  राज्य  सरकार  राज्यपाल  का  तबादला  चाहती  है  तो  वह

 प्रधान  मन्त्री  या  गृह  मन्त्री  से  अकेले  में  मिलकर  अपना  हष्टिकोणा  उनके  सामने  रख  सकती

 ऐसा  कोई  भी  उदाहरण  नहीं  है  जबकि  भारत  सरकार  ने  किसी  मुख्य  मन्त्री
 द्वारा  gay

 गए  रास्ते  को  मानने  से  इन्कार  किया  हो  ।  परन्तु  यहां  तो  मामला  ही  और  था  ।  राज्य

 कार  ने  सावंजनिक  सभा  में  इसे  उठाकर  इसे  सार्वजनिक  मामला  बना  दिया  ।  उसने  चुनौतियों

 दो  और  राज्यपाल  को  लोगों  की  हट्टी  में  एक  विवादास्पद  व्यक्ति  बना  मैं  चाहता  हूं

 वे  लोग  जो  लोकतंत्रीय  श्वास  प्रणाली  में  विशवास  रखते  है  कान्ती  से  इस  पर  विचार  करें  कि

 कया  राज्यपाल  इस  विवाद  को  उठाने  के  लिए  सार्वजनिक  सभा  में  पड़े  थे  या  दूसरे  लोग  1.0

 इसलिये  जब  राज्यपालों  विवाद  में  घसीटा  जाता है  तो  हमें  गम्भीरता a  ag  सोंचना

 vis
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 चाहिये  fe  इस  faa  कोन  जिम्मेदार  संयुक्त  मोर्चा  सरकार  को  प्रशासन  चलाने  का

 हर  एक  अधिकार  है  ।  T  प्रधान  मन्त्री  गृह  मन्त्री
 से

 मिलकर  यह  समस्या  हल  कर

 सकते  थे  ।:  .  समाचार  पत्रों  मे  हमने  पढ़ा  है  कि  सयुक्त  मोर्चे  के  नेता  राज्यपाल  की  वैयक्तिक

 रूप  से  करते  रहे  जब  वे  समझते  थे  कि  राज्यपाल  बुरा  है  भर  उन्होंने

 पाल  अपने  अश्विम्राषण  के  कुछ  अ  दा  न  पढ़े  जाने  पर  आपत्ति  कप  थी  और  उनके  आदर  में

 खड़े  हो  नाराजगी  जाहिर  की  थी  तो  उन्होंने  उसी  राज्यपाल  से  इतने  आदर  से

 अपने  पद  शपथ  क्यों  ली  ?
 उन्हें  इस  मामले  पर  पुनर्विचार  करना  चाहिये  ।  ऐसी  बात

 नहीं  है  कि  वे  जो  कुछ  कर  रहे  हैं  वह॒प्र्णतया  ठीक  है  ।  यदि  वे  समझते  हैं  कि  यह  एक  ais

 मानिक  मामला  at  इस  पर  उसी  तरह  से  विचार  किया  जा  सकता  है  ।  परन्तु  यदि  वे

 yas  मामले  को  राजनीतिक  रूप  देना  चाहते  हैं  और  केन्द्र  से  रगड़ना  चाहते  है  तो  मैं  उन्हें

 आश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  लोगों  का  बहुमत  केन्द्र  के  साथ  उनके  साथ  नहीं  है  ।  अनेक  ब

 यह  सिद्ध  हो  चुका  परिणामों  का  विश्लेषण  किया  जाये  तो  मा

 हो  जायेगा  कि  सारी  भारतीय  जनता  ने  किसी  एक  दल  का  समान  नहीं  ने  gh

 उकसा  रहे  हैं  इस  लिये  मैं  यह  सब  कह  रहा  हूं  ।

 श्रेय  महोदय  विरोधी  दल  के  array  सदस्यों  को  इस  तरह  से  बीच  में  हस्तक्षेप

 नहीं  करना  चाहिये  क्योंकि  दुसरी  ओर  के  सदस्य  मी  उसका  उत्तर  देंगे  ऑर  इस  तरह  कार्यवाही

 चलाना  सम्भव  नहीं  हो
 सकेगा  ।  श्री  द्वि दी  को  कान्ती  से  सुना  गया  है  ।  इसलिये  माननीय

 शान्ति  से  सुन  रहे  हैं  और  अपना  अवसर  भाने  पर  जो  वे  कहना  चाहें  कह  सकते  हैं  ।

 श्री  हनुमन्तेया  राज्यपाल  ने  कुछ  aal  को  नहीं  पढ़ा  जिनमें  उनकी  आलोचना  की

 गई  थी  ।.  क्या  उनकी  ऐसा  उचित  था  ?  मैं  अपनी  राय  नवदीं  देना  चाहता  यह

 मामला  उच्च  न्यायालय  के  सामने  गया  ars

 उच्च  न्यायालय  ने  यह  निर्णय  दिया  था  कि  राज्यपाल  ने  जो  कुछ  किया  था  वह  ठ  क

 कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  ने  यह  भी  निराले  दिया  था  कि  पश्चिम  बगल  की  विधान

 सभा  के  अध्यक्ष  का  निराले  ठीक  नहीं  था  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  बया  माननीय  मित्र  इन

 निकायों  को  भी  सम्मान  की  दृष्टि  से  देखते  है  ।

 यह  सभा  समुचे  देश  के  लिये  कानून  बनाती  है  ।  हमें  यहां  घर  निष्पक्षता  से  विचार

 करना  चाहिए  ।  दत्त  सराभा  का  यह  काय  नहीं  है  कि  जब  सर्वोच्च  न्यायालय  का  नया  उसके

 पक्ष  में  न  हो  तो  वह  उसका  उध्लेख  न  किया  करें  ।  संयुक्त  मोर्चा  सरकार  जानबूझ  कर  अध्यक्ष

 की  कार्यवाही  को  उचित  ठहराना  चाहती  जिसको  उच्च  न्यायालय  ने  उचित  घोषित  नहीं

 किया  ati

 जसा  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  ने  कहा  है  कि  जहां  कहीं  मत  भेद  हम  सब  को  मिल  कर

 उनकी  दूर  करने  का  प्रयत्न  करना  चाहिए  ।  सभी  मामलों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  के  साथ

 लड़ना  ठीक  नहीं  है  .  ऐसा  करना  लोकतंत्र  के  लिए  भी  अच्छा  नहीं  मानना  मन्त्री  को

 उदासी  प्रस्तुत  करने  ताकि  star  उन्होंने  कहां  कि  यदि  वह  1972  में  सत्तारूढ
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 हो  जाते  तो  वे  अपने  मंत्रिमंडल  को  अच्छे  ढंग से  चला  सकें  ।  परन्तु  वे

 घरानों  तथा  पी  प्रकार  के  से  अपने  मार्ग  में  रुकावटें  पैदा  कर  क्यों  क  समझदार

 लोग  इन  बातों  को  अच्छा  नहीं  मनाते  ।  हो  सकता  है  कि  कुछ  स्थानों  पर  वे  इस  प्रकार  के

 से  सफल  हो  जाये  परन्तु  अन्ततः  लोग  इन  तरीकों  से  घृणा  करेंगे  |

 राज्यपाल  को  इतनी  आसानी  से  नियुक्त  अथवा  स्थानान्तरण  नहीं  किया  जा  सकता  ॥

 मामलों  कि  यदि  पश्चिम  बंगाल  को  इच्छानुसार  वहां  पर  राज्यपाल  की  नियुक्ति  कर  दी  जाती

 है
 और  फिर  यदि  केन्द्रीय  सरकार  उसको  बदलना  चाह  तो  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  होगी  ?

 संविधान  के  अन्तरगत  राज्यपाल  की  अपनी  जिम्मेदारी  होती  है  ।  वह  गृह-कायें  मन्त्री  तथा

 मुख्य  मन्त्री  से  परामर्श  कर  सकता  है  ।  संविधान  में  राज्यपाल  को  न  केवल  प्रशासन  चलाने

 अपितु  संविधान  की  रक्षा  करने  का  मी  काम  सौंपा  गया  है  ।  मैं  यही  कटना  चाहता  हूं  कि  जो

 मतभेद  उठाये  गये  वे  संवैधानिक  नहीं  है  ।

 भी  तैन्ने  विश्वनाथन  :  इस  प्रश्न  पर  चर्चा  करते  समय  हमें  दल

 गत  हितों  को  भूल  जाना  चाहिए  प्रशन  यह
 है  कि  क्या  राज्यपाल  ने  अभिभाषण  के  कुछ

 परिच्छेदों  को  न  पढ़  कर  ठीक  कार्य  किया  है  ?  परम्परा  यह  रही  है  कि  अभिभाषण  मन्त्रिमण्डल

 द्वारा  तयार  जाता  परन्तु  एक  अथवा  दो  वाक्य  अर्थात  धन्यवाद  अथवा  प्रशंसा के
 राज्यपाल  के  लिए  छोड़  दिये  जाते  हैं  |

 श्री  हनुमन्तेया  ने  कहा  है  कि  यदि  अभिभाषरा  में  यह  कहा  जाये  कि  मैं  त्याग  पत्र  देता  हूँ

 तो  क्या  राज्यपाल  इन  शब्दों  को  पढ़ेगा  ?  इस  देश  में  आज  तक  किसी  मंत्रिमण्डल  ने  ऐसा  ag

 किया  है  ।  वास्तव  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  अभिभाषण  तैयार  fear  था  और  उसके  कुछ

 परिच्छेदों  को  राज्यपाल  ने  नहीं  पढ़ा  ।  इसमें  से  एक  वाक्य  यह  था  कि  जिस  प्रकार  प्रस बेधा  निक

 तरीके  से  21  1967  को  लोकप्रिय  सरकार  को  बात  किया  था  alt  अगस्त

 निकाय  की  मंजूरी  मी  नहीं  ली  गई  थी  और  जिस  प्रकार  दलबदलुओं  की  अल्पसंख्यक  सरकार

 को  स्थापित  किया  गया  are  राज्यपाल  पद  ग्रहण  करने  से  पु  यह  शपथ  लेता  है  कि  वह

 अपनी  योग्यता  के  अनुसार  संविधान  की  रक्षा  करेगा  और  लोगों  के  कल्याण  के  लिये  काम

 करेगा  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  राज्यपाल  ने  कुछ  किया  वह  संविधान  के  अनुसार

 नहीं  था  ।  यह  ठीक  है  कि  राज्यपाल  पर  संविधान  की  रक्षा  जिम्मेदारी  होती  है  ।  परन्तु  व्या

 इस  पेरा  से  संविधान  का  उत्पन्न  होता  था ?  बया  इस  पैरा  से  लोगों  के  कल्याण  तथा

 अधिकारों  की  रक्षा  की  जिम्मेदारी  भग  होती  थी  ?  अतः  राज्यपाल  ने  जो  कुछ  क्या  वह

 असंवैधानिक  है  ।  यह  ठीक  है  कि  संविधान  के  अनुच्छेद  163  में  *राज्यपाल  स्वविवेक  में  के

 दया  दिये  गये  हैं  परन्तु  पता  नहीं  यह  शब्द  उस  अनुच्छेद  में  हो  क्यों  दिये  गये  हैं  ।  किसी  अन्य

 अनुच्छेद  में  ऐसे  vee  नहीं  हैं  ।
 यदि  संविधान  की  भावना  को  पढ़ा  जाये  मालूम  होगा  कि

 राज्यपाल  के  विवेक  पर  कुछ  wi  नहीं  छोड़ा  गया  है  ।  कोई  भी  बात  चाहे  वह  राज्यपाल  की

 इच्छा  के  अनुसार  हो  अथवा  न  हो  परन्तु  जब  तक  उससे  संविधान  का  उत्पन्न  नहीं

 राज्यपाल  को  उसे  अभिभाषण  में  पढ़ता  पड़ता  है  ।  उसको  पढ़ना  उसका  कर्तव्य  है  ।

 सच  यह  है  कि  वे  परे  संविधान  के  विरुद्ध  नहीं  थे  उनमें  कुछ  मी  असंवैधानिक  नहीं

 था  ।  वास्तव  में  यह  संविधान  का  नहीं  बल्कि  दल  का  प्रदान  है  ।  अतः  हमें  दलगत  geal  को
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 कर  यह  देखना  है  कि  राज्यपाल  के  कर्तव्य  कया  हैं  ।  यदि  आज  राज्यपाल  दा  पेरों  को  नहीं

 पढ़ता  तो  कल  वह  अन्य  दो  परों  को  मी  छोड़  सकता  है  ।  राज्यपाल  के  कैदियों  को  व्याख्या

 की  जानी  चाहिये  ।

 मैं  यह  कह  रहा  था  कि  अभिभाषण में  कुछ  भी  अलावे  मानिक  नहीं  था  ।  केन्द्रीय  सरकार

 की  आलोचना  असवंघानतिक  नहीं  है  ।  राज्यपाल  पर  केवल  संविधान  की  रक्षा  की  तथा  लोगों

 के  अधिकारों  की  रक्षा  की  जिम्मेदारी  है  जोकि  राज्यपाल  ने  जिन  परों  को  नहीं  पढ़ा  है  उनमें

 ऐसी  कोई  बात  नहीं  थी  जो  उनके  लो  गई  शपथ  के  विरुद्ध  जाती  ati  यदि  राज्यपाल

 इसी  प्रकार  काय  करते  रहे  तो  यह  सभा  चुप  नहीं  रह  सकती  |  इस  प्रकार  कोई  राज्य  सरकार

 भी  अपना  कांयं  नहीं  चला  सकती  ।  यदि  यह  घटना  केन्द्र  में  घट  जाये  तो  क्या  स्थिति  होगी  ?

 इस  पर  किया  जाना  चाहिये  ।  अतः  संसद  को  इस  कार्यवाही  को  अस्वीकार  करने  का

 qu  अधिकार  है  ।

 श्री  ६. ह  कु ०  सेन  :  मेरे  से  पहले  जो  माननीय  सदस्य  बोले  हैं

 उनमें  एक  बात  है  और  वह  यह  हमारे  संविधान  के  अन्तर्गत  राज्यपाल  एक

 संबंधी 11.0  प्राधिकारी  है  ।  आमतौर  वह  निर्वाचित  सरकार  की  जो  विधानमण्डल  के  प्रति

 उत्तरदायित्व  है  ।  नीतियों  को  घोषित  करता  है  ।  मंत्रिपरिषद  की  परामर्श  का  अनुसरण  करते

 समय  उसे  संविधान  के  अन्य  निदेशों  का  भी  पालन  करना  होता  है  ।

 संविधान  के  अनुच्छेद  261  के  अनुसार  यहां  पर  राष्ट्रपति  के  अथवा  विधिवत  रूप  से

 बनाये  गये  प्राधिकार  के  क्रिस  मी  सार्वजनिक  ara  में  पूरा  fagara  किया  चाहिये  और

 जब  तक  उस  कार्य  को  गैर-कानूनी  घोषित  न  जाये  उसका  अनुसरण  किया  जाना  चाहिये

 अन्यथा  कोई  कानूनी  सरकार  कार्य  नहीं  कर  सकती  ।  सभी  न्यायाधीश  घोषशाय्ों  में  पूरा

 विश्वास  किया  जाना  चाहिये  और  उनका  पालन  किया  जाना  चाहिये  अन्यथा  संवैधानिक  ढांचे  के

 ट्ट  जाने  का  भय  है  ।

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr)  :  What  you  have  to  say  about  the  Kamakhayas’
 case.  The  Calcutta  High  Court  bas  given  its  judgment  in  this  case  also.

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  हनुमन्तैय्या  इस  मामले  का  उल्लेख  किया  था  ।  माननीय  सदस्य

 को  जब  अवरार  दिया  जाएगा  तब  वह  इस  बारे  में  बोल  सकते  हैं  ।  उनको  बीच  में  बोलना  नहं

 चाहिये  ।  माननीय  सदस्य  किसी  विनिश्चय  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  कठिनाई  यह  है  कि  हम  केवल

 उसी  बात  वो  सुनते  हैं  जो  हमारे  पक्ष  में  हो  ।  यदि  माननीय  अवसर  मिलने  पर  यदि  कुछ  कहना

 चाहे  तो  कह  सकते  हैं  ।

 et  झ०  Fo  सेन  जबकि  ag  लिमये  यह  चाहते  हैं  कि
 उनकी  रिहाई  सम्बन्धी  सर्वोच्च

 न्यायालय  के  विनिश्चय  का  पालन  किया  जाये  तो  उनको  सर्वोच्च  न्यायालय  के  अन्य  निर्माणों  का  भी

 पालन  करना  चाहिये  ।  यदि  हम  ऐसा  नहीं  करते  तो  हमारी  सवैधानिक  सरकार  टूट  जायेगी  ॥

 युद्धकाल  हो  अथवा  शान्ति  का  समय  हो  संविधान  की  भाषा  एक  ही  रहती  है  कौर

 विवेचना  करना  न्यायालयों  का  काम  है  हमारा  नहीं  ।  संविधान  के  प्रति  जब  भी  मतभेद
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 उत्पन्न  होता  है  तो  न्यायालय  के  fata  को  ही  अन्तिम  निशांत  स्वीकार  किया  जाता  है  ।  जब

 पनी  नागपाल  ने  1967  में  अजय  मुकर्जी  के  मंत्रालय  को  बर्खास्त  करने  की  राज्यपाल  की

 कारवाही  को  चुनौती  दी  भर  कहा  कि  राज्यपाल  को  मन्त्रि  परिषद्‌  के  परामर्श  पर

 कार्य  करना  होता  है  तो  हमने  तक  दिया  था  कि  बर्खास्त  नियुक्ति  के  मामले  में  वह  अपने

 जोखिम  पर  ही  ऐमा  कर  सकता  है  क्योंकि  यदि  वह  ऐसी  सरकार  बना  देते  हैं  जिसको

 मण्डल  का  विश्वास  प्राप्त  न  हो  तो  वह  सरकार  हट  जायेगी  ।  परन्तु  बर्खास्त  होने  वाली

 सरकार  के  बरामद  को  स्वीकार  करना
 |

 संवैधानिक  दायित्व  नहीं
 है  छी  अजय  मुकर्जी  के

 मंत्रालय  को  बर्खास्त  किये  जाने  तथा  डा०  पी०  सी ०  घोष  को  मंत्रालय  बनाये  जाने  के  पश्चात

 इस  मामले  को  न्यायालय  में  ले  जाया  गया  था  |  उच्च  न्यायालय  ने  सभी  दलों  के  तर्कों  को

 सुनने  के  पश्चात  यह  निर्णय  दिया  कि  मंत्री  राज्यपाल  के  प्रसाद  पर्यन्त  अपना  पद  धारण

 राज्यपाल  के  इस  प्रसाद  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।  प्रसाद  को  वापस  लेना  राज्यपाल

 का  अपना  विवेक  है  ।

 संविधान  के  अनुच्छेद  164  (2)  के  अंतगर्त  मन्त्रिपरिषद्‌  राज्य  की  विधान  सभा  के  प्रति

 सामुहिक  रूप  से  उत्तरदायी  होगी  ।  अतः  राज्यपाल  ने  ठीक  कार्यवाही  की  है  और  उच्च

 न्यायालय  की  निन्दा  करने  में  विरोधी  दलों  का  कहना  मानने  से  इन्कार  कर  दिया  है  ।  यह

 स्थान  न्यायालय  के  निशांत  पर  हमने  के  लिए  नहीं  है  ।  हम  सभी  न्यायपालिका  का  सम्मान

 करते  हैं  ।  जब  तक  सर्वोच्च  न्यायालय  इस  निर्णय  को  रह  नहीं  कर  देता  तब  तक  राज्यपाल  को

 कप  कार्यवाही  को  अवैधानिक  घोषित  करना  आवश्यक  नहीं  है  ।  ऐसा  करना  न्यायपालिका  की

 अवहेलना  करना  होगा  ।  किसी  सरकार  के  लिए  भविष्य  सम्बन्धी  अपनी  नीति  की  घोषणा

 करने  के  बजाये  अपने  से  पहली  सरकार  को  यह  कहना  वे  ब्लेक  mg  उचित  नहीं  है  ।

 यदि  कल  कोई  दूसरा  दल  सरकार  बन'ता  है  तो  वह  यह  कहे  कि  1958  में  केरल  मंत्रालय  को

 बर्खास्त  करने  में  पंडित  नेहरू  ने  जो  निया  वह  गलत  था  तो  मेरे  विचार  में  ऐसा  कहना  उचित

 नही ंहै  ।  ऐसा  करना  संविधान  की  भावना  के  विरुद्ध  जाना  होगा  ।  संविधान  के  भन्तगंत

 राज्यपाल  के  अनेक  कर्त्तव्य  हैं  जिनका  पालन  कर  उसको  संवैधानिक  सरकार  का  संतुलन  रखना

 होता  है  ।  यदि  उसको  यह  कहा  जाये  कि  वह  इससे  पहले  को  सरकार  को  चोर  तथा  काला

 बाजार  करने  वाली  कहे  तो  बया  ऐमा  बहना  उसका  सवैधानिक  कर्तव्य  है  ।  मैं  यह  मानता  हूँ

 कि  इस  कठिन  स्थिति  में  श्री  धर्मवीर  को  वापिस  बुला  लिया  जाना  चाहिए  ।  इस  मामले  के

 gutsy  को  ध्यान  में  न  रखते  हुए  किमी  भी  सरकार  के  लिए  कार्य  करना  कठिन  यदि

 मंत्रिपरिषद  और  राज्यपाल  में  मतभेद  हो  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  से  adi  करुगा  कि

 वह  अच्छी  प्रथाओं  को  बनाये  रखे  तभी  लोकतन्त्र  चन  सकता  यदि  आप  संविधान  का

 मजाक  उड़ाना  चाहते  हैं  तो  अलंग  बात  है  परन्तु  राज्यपाल  यह  नहीं  कह  सकता  कि  न्यायालय

 ने  जिस  कार्यवाही  को  उचित  ठहराया  है  az  असंवैधानिक  यहं  असम्भव  है  ।  हमें  उचित

 सन्तुलन  बनाये  रखना  चाहिए  |  सरकारें  बनती  बिगड़ती  रहेगी  ।  एक  का  स्थान  दूसरा  दल

 लेता  परन्तु  हमें  स्वस्थ  प्रथाओं  को  बनाये  रखना  चाहिए  ।  लोकतन्त्र  इसी  प्रकार  चल

 सकता  है  ।

 हम  देश  में  साम्यव  दी  aaa  लागू  नहीं  होने  देंगे  ।  इसके  विरुद्ध  हम  आखिरी  दम  तक
 i

 लड़ेंगे  ।.
 प्त  ofessisa  को  जजा
 WAIN  ॥  MWISA4I7  च्प्द  नहीं  किया  AT  सकता  |  यही  एक  ऐसा  दस्तावेज  है
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 जो  संवैधानिक  लोकतन्त्र  की  रक्षा  करता है  ।  देश  के  न्यायालयों  और  संसद  पर  संविधान

 आधारित  है  ।  इसी  कारण  हमारा  विश्वास  बना  रहता है  और  हम  आदा  करते  रहते  हैं  कि

 यदि  आज  हम  हार  गये  हैं  तो  कल  फिर  जीत  जायेंगे  ।  यही  आशा  हमें  जीवित  रखती  है  ।

 लोगों  को  दण्ड  देने  के  विचार  को  हमें  अपने  दिमाग  से  निकाल  देना  चाहिये  और  लोगों

 को  नम्र  बनाना  चाहिये  ।

 संविधान  केवल  आज  के  लिये  नहीं  है  as  हमेशा  के  लिये  बनाया  गया  है  ।  अतः  हमें
 >  || पराजय  और  विजय  को  समान  रूप  से  स्वीकार  करना  चाहिये  तभी  संविधान  चल  सकता  ठ

 राज्यपाल  ने  उनकी  इच्छा  को  पूरा  न  कर  उचित  ही  किया  इस  बारे  में  उचित

 परम्परा  स्थापित  की  जानी  चाहिये  ।  हममें  से  कुछ  लोगों  का  विचार  है  कि  राज्यपाल  तथा

 मन्त्री  परिषद्‌  को  परस्पर  विद्रोही  रूप  में  कार्य  नहीं  करना  चाहिये

 क्रि  नारायण  दौड़कर  :  gH  खेद
 है  कि

 भारत  सरकार  द्वारा  की  गई

 कार्यवाही
 से  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  हुई  है  ।  वहां  की  स्थिति  को  देखते  हुए  राज्यपाल  ने  गत

 भअत्रतूबर  में  अपना  पद  छोड़ने  की  अनुमति  मांगी  थी  ।  राज्यपाल  को  उनके  पद  छोडने  को

 अनुमति  न  देने  से  ही  यह  विदित  होता  है  कि  area  सरकार  वहां  की  वास्तविक  स्थिति  से

 अनभिज्ञ  थी  ॥

 राज्यपाल  की  स्थिति  बहुत  कठिन  होती  है  ।  राज्यपाल  का  पद  मुसीबतों  से  मरा  होता

 दुर्भाग्यपूर्ण  सरकार  ने  राज्यपाल  का  निवेदन  स्वीकार  नहीं  किया  और  इसी  कारण  यह

 स्थिति  उत्पन्न  हुई  ।

 यह  बात  समय  में  नहीं  भाता  कि  संयुक्त  मोर्चा  सरकार  जिसे  पूर्ण  बहुमत  प्राप्त

 ऐमा  fad  waar  क्यों  अपनाया  जिसकी  मैं  इस  बात  से  सन्तुष्ट  नहीं  हू  कि  उन्होंने  न्यायिक

 निर्णय  गैर-कानूनी  या  अनुचित  लिये  हैं  तक  इसके  लिये  संयुक्त  मोर्चा  सरकार  और  भारत

 सरकार  दोनों  ही  दोषी  हैं  ।

 इस  बारे  में  उचित  निर्णय  लेना  चाहिये  ate  राज्यपाल  का  यह  गतंव्य  है  कि  वह

 मण्डल  या
 मंत्रिपरिषद

 को  सलाह  से  कार्य  करे  ।

 प्रश्न  यह  है  कि  व्या  वर्तमान  स्थिति  में  राज्यपाल  द्वारों  अपने  अभिभाषण  a  से  उन  दो

 परिच्छेदों  को  न  पढ़ा  जाना  उचित  था  अथवा  अनुचित  ।

 संयुक्त  मोर्चा  सरकार  राज्यपाल  से  यह  आशा  करती  थी  fe  वह  अपने  अभिभाषण

 में  भारत  सरकार  की  निन्दा  करें  और  स्वयं  अपने  द्वारा  को  गई  कार्यवाही  को  असुविधा  निक  कहें  ।

 )|

 राज्यपाल  से  छठ  कहलवाने  का  प्रयास  किया  जा  रेहा  था  उत  पर  दमन  भर  उठे  आरोपों

 को  स्वीकार  करने  के  लिये  जोर z SUN  बाण
 का अचान्ह  watt T  पजा  ter  कोइ  भा 2.0

 आत्मसम्मान  वाला  व्यक्ति  इसे
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 स्वीकार  नहीं  करेगा  और  मुझे  खुभी  है  कि  नाहि  वहां  के  राज्यपाल  ने  ऐसा  किया  ।  लेकिन

 उन्होंने  अपने  कार्य  के  बारे  में  कोई  न्यायोचित  बात  नहीं  कही  है  ।  ये  राज्यपाल  के  ममिमाषण

 वास्तव  में  बया  है  ?  चाहे  सरकारों  में  परिवर्तन  हो  नहीं  वे  सरकार  द्वारा  अपनाई  जाने

 बाली  नीतियों  का  समर्थन  करेंगे  ।  सरकार  की  वर्तमान  समस्याओं  के  बारे  में  उल्लेख  करेंगे  और

 उनके  समाधान  के  लिए  हलों  का  सुभाव  देंगे  ।

 यदि  जो  पैराग्राफ  राज्यपाल  ने  अपने  भाषण  में  नहीं  वे  नीति  सम्बन्धी  होते  तो  उन

 को  पढ़ना  उनका  गतंव्य  हो  जाता  था  ।  लेकिन  अभिभाषण  में  ऐसी  बात  जिससे  गलत

 बात  को  स्वीकार  किया  शर  जिसका  अभिप्राय  यह  स्वीकार  करना  हो  की  उच्च न्या या लप

 पर  थी  और  जिन्होंने  स्वयं  राज्यपाल  की  नियुक्ति  गलती  पर  यह

 कांस्य  नहीं  था  ।

 Shri  Rabi  Ray  (Puri):  |  want  10  remind  you  that  the  Chief  Minister  of  Orissa  bas

 ‘criticized  the  action  take  by  Shri  Dbarma  Vira.

 श्री  नारायण  a  उड़ीसा  के  मुख्य  मन्त्री  ने  प्रतिकूल  विचार  व्यक्त  किये  हैं  ।  दल

 में भी  भिन्न  भिन्न  मत  हो  सकते हैं  ।  हमें  समस्याओं  का  हल  स्थिति  के  अनुसार  खोजना

 चाहिये  ।  इस  सम्बन्ध  में  राज्यपाल  ने  उचित  कार्यवाही  की  है  ।  यदि  वह  ऐसा  नहीं  करते  तो

 इसका  अभिप्राय  यह  होता  कि  वे  उच्च  न्यायालय  की  निन्दा  करते  और  थे  मामले  सरकार

 की  नीति  से  सम्बन्धित  नहीं  है  ।  अतः  राज्यपाल  द्वारा  उठाये  गये  कदम  का  मैं  पूर्णतया  समझें

 करता  a  | g

 Shri  Jagannath  Rao  Joshi  द  A  serious  problem  has  arisen  by  omitting

 some  paragraphs  by  the  Governor  in  his  address.  Once  this  concession  is  given  to  the

 it  would  be  made  a  practice  and  it  would  be  misused  in  future.  है  19,  therefore,

 necessary  that  appropriate  amendments  should  be  made  in  this  regard  in  our  Constitution,

 The  relations  between  Centre  and  the  States  are  not  good.  They  should  be  improved.  It

 is  said  that  one  cannot  criticise  onrself.  But  according  to  Communist  Code  self-criticism

 and  self  condemnation  is  appreciated.  We  should  try  to  find  out  a  sclution  how  the

 tension  between  the  State  and  the  Centre  can  be  removed.

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 Mr.  Deputy  Speaker  it  the  Cactr

 we  consider  our  nation  as  one.  There  might be  difference  of  opinions  in  this

 togard.  Itis,  therefore,  necessary  that  some  new  conventions  should  be  set  up  in  this

 regard,  so  that  they  may  be  followed  वी  future.  The  problem  of  the  ommission  of  certain

 peragraphs  by  the  Governor  in  his  address,  has  been  a  controversial  issue.  Itis  not  in

 good  task.  There  is  lot  of  talk  about  Democratic  Republic.  If  Government  have  full

 faith  in  it,  it  should  itself  first  set  up  an  example  in  this  regard.
 Government

 should  set

 up  some  healthy  conventions  in  this  regard.

 The  post  of  Governor  should  not  be  18306  so  unpopular,  The  rights  and  powers  of
 ‘the  Governor  should  be  well  defined  and  interstate  disputes  should  be  settled  so  that  crisis

 It  is may  not  arise  in  future.  Appropriate  regard  should  be  shown  to  the  Constitution.

 regre‘ted  that  the  full  Council  of  Ministers  remained  sitting  when  the  Governor  entered
 ‘tthe  House.

 18 1



 March  10,  1969 Genera!  Budget  1969-70  General

 —

 थ्री  ,  एस०  कडप्पा  (  :  अब  समय  आ  गया  है  जब  राज्यपालों  पर  उचित  नियंत्रण

 किया  चाहिये  |  यदि  वे  यह  समझते  कि  उन्हें  राज्य  पर  शासन  करना  है  तो  इसका

 aq  समधन  उट्ठीं  जा  सफलता  |  मुख्य  मंत्री  ate  राज्यपाल  के  सम्बन्ध  मोदी  पूर्ण  हैं  |

 इसका  यह  अभिप्राय  कदापि  नहीं  है  कि  राज्यपाल  तानाशाही  शक्ति  अपने  हाथ  में  ले  ले

 जेसे  केवल  वे  ही  देश  भक्त  हैं  और  संविधान  की  रक्षा  करने  की  केवल  उनकी  ही  जिम्मेदारी

 लिये  नहीं  छोड़  सकते  । यह  कहा  गया है  कि  हम  राज्य  को  उसकी  मनमानी  करने के

 उन्हें  संविधान  के  अनुसार  चलाना  चाहिये  ।  वहां  ऐसा  ही  गया  है  ।  यदि

 केन्द्रीय  सरकार  का  तक  यह  हैं  कि  राज्यपाल  की  नियुक्ति  राज्य  की  गतिविधियों  के  सम्बन्ध  में

 जासूसी  करने  के  लिए  की  जाय  तो  ag  आपत्तिजनक  बात  है  ।

 यह  रोया  गलत  है  ।  यह  सोचता  agar  है  कि  सारी  देशभक्ति  केन्द्रीय  सरकार  में  है

 और  राज्य  सरकारें  देशभक्त  नहीं

 wy  की  राजधानी  में  यदि  राज्यपाल  नहीं  भी  होगा  तो  भी  राज्य  की  अखंडता  को

 कोई  नहीं  है  ।.  राज्यपाल  के  न  होने  पर  यदि  कोई  गेहानी  संकट  होता  है  तो

 मेरे  विचार  गृह  मंत्री  या  केन्द्रीय  सरकार  के  लिये  उस  सकट  को  दूर  करने  के  लिए  उचित

 कार्यवाही  करने  में  कोई  कठिनाई  नहीं  होगी  ।

 राज्य  सरकार  पर  संदेह  करना  उचित  नहीं  है  ।  यह  विचार  खतरनाक  a  और  इस

 विचार  को  दिमाग  से  निकाला  जाना  चाहिये  ।

 afe  राज्य  सरकारें  शक्तिशाली  नहीं  होगी  तो  देश  की  रक्षा  कौन  करेगा  ?  कांग्रेस
 दल

 के  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  जब  तक॑  विभिन्न  राज्यों  में  कांग्रेस  को  सरकारें  थीं  तब  तक  वहां

 कोई  Fas  नहीं  हुए  ।  यह  कोई  ओर्य  की  बात  नहीं
 है  क्योंकि  वे  सदस्य  कवल  एक  ही

 दल  के  थें  भत  उनका  ठीक  से  सरकार  को  चलाना  स्वाभाविक  ही  था  ।

 वास्तव  में  सर्दी  सरकर  लोकतन्त्र  के  सिद्धातों  का  पालन  करती  तो  पश्चिम  बंगाल  में

 उसका  व्यवहार  भिन्न  प्रकार  से  होता  ।  परन्तु  गत  दो  वर्षों  में  कांग्रेस  का  waar  यह  रहा
 है  कि  किसी  न  किसी  प्रातर  से  गेर-कांग्रेसी  सरकारों  को  हटाया  जाये  जिससे  वे  वहां  के

 हासन  की  बागडोर  उनके  हाथों  में  आ  जाये  ।  वस्तुतः  यह  कहना  अनुचित
 है  कि  वर्ष  196

 के  बाद  दल  बदलने  प्रवृत्ति  आरम्भ  हुई  है  ।  यह  प्रवृत्ति  बहत  पहले  से  चन  रहो  है  ।

 कांग्रस  दल  क  यह  दावा  गलत  हैं  कि  वह  निष्पक्ष  हैं  ।  कांग्रस  दल  केन्द्र  में  कृषि  सम्बन्धी

 उर्वरकों  आदि  पर  कई  प्रकार  के  कर  लगा  रहा  है  मध्य  प्रदेश  में  उन्हीं  के  दल

 के  प्रतिनिधि  राज्य  सरकार  द्वारा  लगाये  गये  भि  विकास  कर  का  विरोध  करने  के  लिये

 धरना  दे  रहें  हैं
 ?  सिद्धान्त  रूप  में  ag  इसका  विरोध  नहीं  कर  सकते  परन्तु  वह  ऐसा  कर

 रहे  हैं  ।  इस  प्रकार  को  कार्यवाही  से  यह  सिद्ध  होता  है  कि  उनके  मन  में  लोकतन्त्र  के  लिये

 कोई  आदर  नही ंहै  ।  हमें  सरकारों  के  अपदस्थ  होने  की  कोई  चिन्ता  नहीं  a

 कयोंकि  इससे  गैर-किंग्स  सो  सरकारों  को  और  शक्ति  मिलती  है  और  एक  समय  आयेगा  जब

 केन्द्र  में  भी  गैरकांग्रेसी  सरकार  बनेगी  ।  इस  बात  को  ag  स्वयं  मी  स्वीकार  करते  हैं  ।

 1.82
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 वास्तव  में  वर्तमान  कपड़ों  के  पीछे  कांग्रस  की  शक्ति  प्राप्त  करने  की  उत्कट  इच्छा  हैे  ।  मैं

 तो  कहता  हूँ  कि  राज्यपाल  का  पद  समाप्त  ही  कर  देना  चाहिये  ।  यदि  dar  नहीं  हो  सकता

 तो  उन्हें  विरोधी  दलों  के  साथ  बातचीत  करके  कोई  ऐसी  परम्परा  स्थापित  करनी  चाहिये  जो

 सभी  दलों  को  स्वीकारें  हो  ।

 विधि  तथा  समाज  कल्याण  मंत्रो  गोविन्द  ॥  अपने  विचार  व्यक्त  करते  हुए

 कई  वक्ताओं  ने  यह  कहा  है  कि  राज्यपाल  का  पद  समाप्त  कर  देना  चाहिये  अथवा '  उन्हें

 नियुक्त  करने  की  प्रक्रिया  बदल  देनी  यह  सम्भव  है  कि  आम  राय  जान  कर

 राज्यपाल  की  नियुक्ति  का  कोई  भौर  sear  तरीका  निकला  जा  सके  ।  यह  अलग  बात

 परन्तु  संविधान  में  यह  लिखा  हैं  कि  प्रथम  सत्र  के  पहले  दिन  राज्यपाल  gre  भाषण  दिया

 और  राज्यपाल  तथा  मंत्री  परिषद  के  सम्बन्ध  परम्पराओं  पर  आधारित  है  ।  यदि

 यह  परम्पराएं  म  तो  अनुच्छेद  176  के  अंतगर्त  राज्यपाल  का  भाषण  एक  साधारण

 भाषण  होता  जिसमें  विधानमंडल  को  बुलाये  जाने  के  केवल  कारण  बताये  जाते  ।  इन

 म्पराओं  में  कानून  की  कोई  बात  नहीं
 है  ।  पाइप  पुस्तकों  के  लेखकों  ने  समय  समय  पर  बती

 इन  परम्पराओं  की  राजनीतिक  प्रथाओं  के  रूप  में  अधिकृत  रूप  से  परिभाषा  दी  है  जो  का  तुन

 का  अग  नहीं  यदि  हम  इन  परम्पराओं  का  उल्लंघन  करते  हैं  तो  हमें  कठिनाइयों  का

 सामना  करना  पड़ता  अब  लोगों  के  मन  में  यह  भावना  है  कि  राज्यपाल  को  मंत्रिपरिषद

 की  इच्छानुसार  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।  परन्तु  इस  सम्बन्ध  में  संविधान  में  जो  कुछ

 बह  इससे  भिन्न  संविधान  के  अनुच्छेद  159  में  लिखा  है  कि  राज्यपाल  aga  लेगा  कि

 वह  संविधान  की  रक्षा  करेगा  ।  यहां  शब्द  का  विशेष  महत्व  है  ।  अन्यथा  महीप  रिन्द

 द्वारा  तेयार  किया  गया  भाषण  राज्यपाल  ज्यों  का  त्यों  पड़  दे  ।  यदि  किसी  व्यक्ति  को  राय

 में  ये  परम्परा  लागू  नहीं  होनी  चाहिये  तो  फिर  मंत्रिपरिषद  को  राज्यपाल  का  मापा

 लिखने  की  आवश्यकता  नही ंहै  ।  यह  कार्यवाही  भी  परम्पराओं  पर  आधारित  है  अन्यथा

 अनुच्छेद  176  लागू  होगा  जिसमें  लिखा  है  कि  राज्यपाल  एक  अभिभाषण  देगा  ।  हमें  aa

 संविधान  को  उन  परम्पराओं  और  राजनीतिक  प्रथाओं  के  संदर्भ  में  समझना  चाहिये  कि  जो

 site  में  बनी  और  भारत  में  उनका  अनुसरण  fear  गया है  ।  उन  परम्पराओं  में  से

 एक  यह
 है  कि  मंत्रिमंडल  मसौदे  पर  विचार  करता  है  ale  उसे  तयार  करता  है  और  फिर  उन

 मसौदे  को  इंग्लैंड  की  सम्राज्ञी  को  विचारार्थ  भेजा  जाता  भारत  में  इसे  राज्यपाल  के  पास

 भेजा  जाता  है  ।  यह  ठीक  है  कि  सम्राज्ञी  नीति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  करती  क्योंकि  वह

 कार्यवाही  असंवैधानिक  हो  जाती  है  ।  सम्राज्ञी  की  यह  राज्यपाल  को  भी  सुभाव  देने  का

 अधिकार  gat  राज्यपाल  के  पद  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उन  qual  पर  आदरपूर्वक  न्रिचार

 किया  जाता  है

 समाचार-पत्रों  में  यह  समाचार  sar  शित  हुआ  है  कि  राज्यपाल  ने  भाषण  को  पढ़ने  के

 बाद  कुछ  सुका  दिये  थे  जो  शायद  उन  पेराग्राफ ों  के  बारे  में  थे  जिन्हें  उन्होंने  नहीं  पढ़ा  था

 यदि  राज्यपाल  ने  यह  कहा  है  कि  उन  quarrel  में  कुछ  शब्द  अनुचित  हैं  और  जिन  पर  उच्च

 न्यायालय  ने  भी  विचार  फिया  था  और  उन्हें  अनुचित  बताया  था  तो  इसमें  क्या  गलत  बत  हो

 गई  ।  मेरे  विचार  में  राज्यपाल  को  यह  कहने  का  अधिकार  हैं  कि  उनके  भाषण  मे  ये  पेराग्राफ

 उचित  नहीं  है  यदि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  सरकार  द्वारा  राज्यपाल  के  सम्बन्ध
 में  लोगों

 के
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 FF  नितिन  एएए

 मन  में  नाराजगी  को  भावना  न  भरी  गई  होती  तो  परम्परा  के
 अनुसार

 उनके  सुझावों  पर

 आदर  पूर्वक  विचार  किया  जाता  ।  सारी  गड़बड़  इस  कारण  हुई  है  कि  एक  राज्य  के  अध्यक्ष

 को  जो  आदर  मिलना  चाहिये  था  वह  इन  मंत्रियों  द्वारा  उन्हें  नहीं  दिया  गया  ।  मंत्रिगण  इसी

 लिये  उनके  पास  जाकर  शपथ  लेते  क्योंकि  वह  राज्य  का  सवैधानिक  अध्यक्ष  ।  हुंग  पता

 चला  फि  राज्यपाल  द्वारा  भाषण  पढ़े  जाने  से  पुत्र  ओर  उसका  कुछ  अ  श  न  पढ़ने  से  पूर्व

 विधानमंडल  के  कुछ  जिनमें  मंत्री  और  मुख्य  मंत्री  मी  सम्मानित  अपने  स्थान  पर

 ही  बैठे  रहे  भर  वे  राज्य  के  अध्यक्ष  के  सम्मान  में  नहीं  उठे  यह  अनुचित  कार्य

 वाही  है  ।  यदि  उन  पैराग्राफ ों  को  न  पढ़ने  के  बाद  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  की  जाती  तो  यद

 बात  ane  में  आ  सकती  थो  ।  परन्तु  यह  बात  उससे  बहुत  पहले
 हो  गयी  मंत्री  मिल  के

 सदस्यो ंमें  राज्यपाल  के  प्रति  नाराजगी  थी  उनके  सम्मान  की  कोई  परवाह  नहीं  को  इस

 गड़बड़  का  यही  कारण  है  ।  जो  संविधान  और  उसके  साथ  सम्बद्ध  परम्पराशों  की  बातें  करते

 >  । उन्हें  यह  पता  होना  चाहिये  कि  परम्परा  एक  नहीं  वह  सिद्धान्तों  का  संगीत

 यदि  इन  बातों  का  ध्यान  रखा  जाता  तो  यह  गड़बड़  होती  ही  नहीं  ।  अतः  मेरा  निवेदन है है  कि

 6  ara  की  परिस्थितियों  को  ध्यान  में  रखते  हुये  राज्यपाल  ने  जो  कार्यवाही  को  थी  उसकी

 निन्दा  इस  सभा  में  नहीं  को  जानी  चाहिये  ।

 ो थ्री  ही०  ना  मुकदमों  :  मैं  विधि  मंत्री  क  यह  याद  दिलाना

 चाहता  हूं  कि  हम  एक  संसदीय  गणतन्त्र  के  नागरिक  हैं  ।

 ..' 1  नारायण  )  :  हम  उनकी  बात  नहीं  सुनेंगे  ।  उन्होंने  पिछली  बार  बहुत

 शोर  मचाया  था  (  व्यवधान  )

 ध्रिच्यक्ष  महोदय  पो ठा सोन
 Mr  Speaker  in  the  Charr

 J

 |  मुकर्जी  ने  कमी अघ्यक्ष  महोदय  :  क्या  श्री  शिव  नारायण  ने  कभी  देखा
 है

 दोर  मचाया  हो
 ?

 हमें  उनका  आदर  करना  चाहिये  |

 थ्री  glo  नाठ  मुकर्जी  :
 6  मार्च  को  पश्चिम  बंगाल  के  राज्यपाल  ने  गृह  मंत्री  के  समर्थन

 और  सहायता  से  जो  कार्यवाही  की  है  उससे  संविधान  की  प्रतिष्ठा  को  घबरा  लगा  दै  ।  विधि

 मंत्री  द्वारा  दिये  गये  उद्धरणों  से  पता  चलता  है  कि  राज्यपाल  का  भाषण  इंग्लैंड  की  सुराजो

 के  भाषण  की  तरह  है  ओर  राष्ट्रपति  का  भाषण  मंत्रिमंडल  द्वारा  तयार  किया  गया  होती

 सम्बन्धी  दस्तावेज  होता है  ।  अब  set  यह  है  कि  इस  दस्तावेज  को  किसे  तयार  करन

 चाहिये  ।  श्री  न्यायाधीश  ने  लिखा  है  कि  राज्यपाल  छटी  भ्रनुसूती  में  आसाम  से  सम्बन्धित

 कुछ  मामलों  को  छोड़कर  अपनी  इच्छानुसार  कोई  कार्य वा  नहीं  कर  सकता  ।  उन्हें  केव

 राज्य  के  संवैधानिक  अध्यक्ष  के  रूप  में  कार्य  करना  है  |

 यह  कहा
 है  कि

 राज्यपाल  द्वारा  संयुक्त  मोर्चा  सरकार  को  पदस्थ  किये  जाने  के

 eq  में  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  द्वारा  नीरज  दिया  गया  है  और  इम  सम्बन्ध  सम्भवत

 जात्मपाम्ना
 कुछ  नहीं  कहा  जा

 सकता  ।
 सम्भव  है  कि  वह  इस  त  कसे ह  MEAT  हों  परन्तु  आम  जनता  पर
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 उसका  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ता  ।  फिर  यड़  मानना  अमी  सर्वोच्च  न्यायालय  के  जीविकाहीन  है  ।

 पह  एक  अलग  बात  है  कि  संयुक्त  मोर्चा  सरकार  ने  जिम  मापा  का  प्रयोग  किया  था  वह

 > no  वह  उनका उचित  थी  या  नहीं  परन्तु  उन्होंने  अपने  मामले  को  जिस  प्रकार  प्रस्तुत  किया

 अधिकार  है  ।  राज्यपाल  का  कर्तव्य  है  कि  मन्नी  परिषद  द्वारा  उसे  जो  भाषण  dare  करके

 दिया  गया  है  वह  उसे  पढ़े  ।

 विधि  मंत्री  ने  हमें  बताया  है  कि  पश्चिम  बंगाल  के  राज्यपाल  ने
 कुछ  मालों  को  मंत्रि

 द्वारा  पुन  विचार  करने  के  लिये  वापिस  भेजा  है  ।  हमें  यह  पता  नहीं  कि  उन  मामलों

 पर  उसी  सम्मान  के  साथ  पुर्निवचार  किया  गया  यथा  नहीं  ।  परन्तु  राज्यपाल  ने  इस  प्रकार  का

 व्यवहार  किया  था  जिसे  जनता  सहन  नहीं  कर  सकती  ।  राज्यपाल  के  सुझावों  पर  शायद  डस  लिये

 सम्मानपूर्वक  विचार  नहीं  किया  गया  क्योंकि  र  ज्वाला  इस  योग्य  ही  नहीं  हैं  कि  उनका  सम्मान

 फिया  जाये  ।  क्या  सरकार  लोकतंत्रात्मक  सरकार  के  विरुद्ध  बदले  की  भावना  से  इस  प्रक।र

 की  कार्यवाहियों  को  प्रोत्साहन  दे  रही  है  ?

 मैं  कहना  चाहता हूँ  क्रि  केन्द्रीय  सरकार  ऐसी  स्थिति  खड़ी  चाहती  है  कि

 नियमों
 केन्द्र

 तथा  राज्य  के  सम्बन्ध  ठीक  न  रहें  ।  मैं  यह  भी  ताना  चाहता  हूं  कि  हमारे  देश

 में  संघीय  प्रणाली  है  ।  हो  सकता  है  केन्द्र  कुछ  राज्यों  को  पसन्द  न  करे  ।  परन्तु  लोकतन्त्र  के

 लिये  हमें  संविधान  का  पालन  करना  है  ।  सम।चार-पत्रों  में  अनेकों  बातें  प्रकाशित  होती  हैं  ।

 कुछ  लोगों  ने  राज्यपाल  की  सराहना  को  है  ।

 मुक्त  यह  बताया  गया  है  कि  परिचित  बंगाल  सरकार  के  मंत्री  जब्र  दीवानी  आये  तो

 उस  समय  सादे  कपड़ों  ड में पुलिस  वालों  केन्द्रीय  सरकार  ने  उनका  पोछा  करते  के  लिए

 भेजा  था  ।

 गृह-कार्य  मंत्रो  aaa  राव  :  यह  गलत है
 ।

 श्री  ही०  ना०  यदि  ऐसा  है  तो  बहुंत  अच्छा  है  ।  मुरे  इत  सम्बन्ध  में  कुछ

 पत्रकारों  ने  बताया  था  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  राज्यपाल  ने  मंत्रिपरिषद  की  बात  का  उल्लंघन  करके  एक  असंध

 निक  कदम  उठाया  है  ।  यह  सर्वथा  अनुचित  है  ।  अतः  इस  बारे  में  आवश्यक  कार्यवाही  को

 जानी  चाहिये  ।  मेरे  विचार  में  तो  उन्हें  ठोकर  मारकर  बाहर  किया  जना  चाहिये  |

 धी  जी०  भा०  कृपा ला नो  :  मैं  कोई  बड़ा  अधिवक्ता  नहीं  परन्तु  मैं  संविधान

 समा  का  सदस्य  रह  चुका  हूं  ।  अब  हमारे  समक्ष  यह  प्रश्न  नहीं  हैं  कि  राज्यपाल  की  कुछ

 शक्तियों  हैं  अथवा  नहीं  ।  और  क्या  राज्यपाल  महोदय  ने  उनका  टीक  प्रकार  से  प्रयोग  किया

 है  अथवा  नहीं  ।  राज्यपाल  ने  दो  पैरों  को  न॑  पढ़कर  ठीक  किया  अथवा  नहीं  ?  मुख्य  set  तो

 यही  है  ।  इसमें  भारत  सरकार  भावरा  गृह  मंत्री  क्या  किया  अथवा  कर  सकते  थे  अलग

 बात  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कानून  नहीं
 है  ।  जहां  पर  कानून  नहीं  होता  वहां  समान्य  ज्ञान

 को  समक्ष  रखा  जाता  है  ।  इस  मामले  में  हमें  इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  सोचना  चाहिये  ।
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 इस  प्रकार  का  प्रश्न  पटले  किसी  लोकतन्त्र  में  खड़ा  वै  ys  सस
 |  24  प्रकार  का  एक Tint  oul  ्  ए

 नया  मामला  है  ।

 मैं  संयुक्त  मोर्चे  की  सरकार  की  सराहना  करता g
 कि  उन्होंने  राज्पयाल.को  पीटा  नहीं

 मौर  उसका  घेराव  नहीं  किया  ।  साथ  ही  मैं  राज्यपाल  को  भी  बधाई  देना  चाहता  हूं  जिन्हों ने

 विरोधी  वातावरण  में  भी  अपना  अभिभाषण  पढ़ा  ।  भारत  में  सरकार  एक  संविधान  के

 अनसार  कार्य  करती  उनके  अन्त पंत  ही  का  गुनी  कार्यवाही  को  जा  सकती  है  ।  यदि

 घान  में  कोई  त्रुटि  है  तो  उसे  संशोधन  द्वारा  ठोक  फिया  सकता  है  ।  इंस  प्रकार  की  स्थिति

 कोई  भी  राज्यपाल  होता  वह  ऐसे  ही  करता  जैसे  पश्चिम  ama  के  राज्यपाल  श्री  घ्मंवीर  ने

 किया  है  ।

 हमारे  मित्र  परम्परा  की  बात  करते  हैं  परन्तु

 ह

 एक  राज्यपाल  से  यह
 आशा

 हीं की  जा

 सकती  कि  ag  tid  अपनी  निन्दा  की  बातें  पढ़े

 राज्यों  के  राज्यपाल  नियुक्त  करते  समय  सम्बन्धित  राज्यों  से  सलाह  की  जाती है
 ।  इनकी

 नियुक्ति  भी  उस  समय  की  सरकार  की  सलाह  से  की  गई  होगी  ।  अतः  इसका  इस  समय  कोई

 महत्व  नहों
 है  ।

 गुह काय  मंत्री  ने  इम  मामले  में  क्या  किया  ?  इस  प्रश्न  का  अब  हमारे  सामने क  महत्व

 नहीं  है  ।  यदि  किसी  को  उनके  विरुद्ध  शिकायत है  तो  उनके  बि र्द्ध
 भविष् वास

 प्रस्तावਂ  लाया

 जा  सकता  है  ।

 जहां  तक  इस  मामले  का  सम्बन्ध  है  राज्यपाल  से  अपनी  ही  नित्या  करवाना  अनुचित

 था  |  एक  अपराधी  मी  अपने  मह  से  अपनी  निन्दा  नहीं  करता  ।  अतः  मेरे  विचार  में  जो

 कुछ  भी  राज्यपाल  ने  किया  है  ठीक  किया  है  ।

 थ्री  शिवाजी राव  दां  ०  देशमुख  :  श्री  मुकर्जी ने  गृह  मंत्री  को  दोषी  ठट
 ra

 हुए  fata  के  उदाहरण  दिये हैं
 ।  हमें  समय

 लेना  चाहिये  कि  हम  बीसवीं  शताब्दी  में  रह र रहे

 हैं  और  ब्रिटेन  के  अनेक  शत हिंद पों  पहने  के  उदाहरण  अब  लागू  नहीं  होते  ।  पशिचम  बंगाल

 सरकार  राज्यपाल  को  महत्व  नहीं  देना  चाहती  थी  परन्तु  उसका  संविधान  के  अनुसार

 विशेष  स्थान  है  ।  संविधान  की  धाराप्रों  का  पालन  करना  उसका  कर्तव्य  है  ।  जो  कुछ  राज्य

 पाल  महोदय  ने  बिलकुल  उचित  है  ।  उन्होंने  संविधान  की  मर्यादा  में  रहते  हुए  अपने

 कत्तव्य  का  पालन  किया  gi  मंत्रिपरिषद  उनके  द्वारा  ऐसी  बात  असंवैधानिक  कहलाना

 चाहती  थी  जिये  उच्च  न्यायालय  ने  पं बंधा निक  घो  मत  किया  था  ।  मंत्रिपरिषद  ने  तो  यह  भी

 कहा  है  कि  जो  दो  राज्यपाल  ते  नहीं  पढ़े  वे  भी  समा  की  कार्यवाही  का  भाग  हैं  ।  य

 कसे  हो  सकता  है  ।  जो  बात  सदन  में  कही  ही  न  गई  हो  वह  कार्यवाही  का  माग  कसे  हो
 सकती  है  |

 मैं  पश्चिम  बंगाल  के  राज्यपाल  को  बाई  देना  चाहता  हू  कि  उन्होंने  न  केनल  संविधान

 के  अनुसार
 की

 किया है  बल्कि  ऐसी  परिस्थितियों  में  अपना  कर्तव्य  निभाया  है  जिसमें  az
 ।  रप  सरक  को  उनकी  सराहना  में  वात स्वयं  खतरा ह े  सकता  था  |  अ  लूप  है  फ  SENG?  at  ब क  करनी  चाहिये  ।
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 प्रेम  बंगाल  सरकार  संविधान  में  अधिक  आस्था  नहीं  रखती  ।  उससे  हमें  बहुत  कम

 आशाए  हैं  ।  राज्यपाल  के  समक्ष  उन्होंने  संविधान  के  पालन  को  शपथ  ली  है  ।  फिर  उसी

 राज्यपाल  से  गल  बात  कहलाना  उचित  नहीं  था  ।  राज्यपाल  को  यह  अधिकार  प्राप्त  है  /  क

 वह  देखे  कि  सदाचारी  दल  को  विधान  सभा  में  बहुमत  प्राप्त  है  अथवा  नहीं  ।  यदि  ag  देखता
 प्ले

 ध  कि  ऐसा  नहीं  है  तो  वह  मंत्रिपरिषद  को  समाप्त  कर  सकते  हैं  ।

 इत  मामले  में  राज्यपाल  ने  कोई  ऐसा  कार्प  नहीं  किया  जो  संविधान  के  विरुद्ध  gar  ही  ।

 इस  सभा  को  चाहिये  कि  राज्यपाल  की  सराहना  करे  ।  राज्यपाल  जो  कुछ  किया  ठीक

 किया  है  ।  उन्हें  तो  केवल  वही  पढ़ना  था  जो  नीति  और  कार्यक्रम  से  सम्बन्धित  था  ।  अनुचित

 बात  का  छोड़कर  उन्होंने  ठीक  ही  किया  है  ।

 थी  प०  राममूर्ति  :  यह  बात  कही  गयी  हैं  कि  संयुक्त  मोर्चा  सरकार  राज्यपाल  से

 चाहती  थी  कि  वह  अपनी  स्वयं  निन्दा  करें  ।  परम्परा  के  अनुसार  राज्यपाल  का  अभिभाषण

 सरकार  की  बात  माना  जाता  है  यदि  उस  अभिभाषण  में  उनके  विरुद्ध  कुछ  कदा  गया  हो  तो

 वह  मंत्रिपरिषद्  की  बात  होगी  ।  अतः  अपनी  नित्या  का  प्रशन  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 fafa  मंत्री  ने  कट्टा  है  कि  राज्यपाल  के  भाषण  सरकार  की  नीति  स्पष्ट  की  जानी

 चाहिये  ।  मैं  यह  बताना  चाहता  हूँ  कि  बह  नीति  वक्तव्य  के  अतिरिक्त  कुछ  नहीं  था  i  यह  इस

 नीति  की  घोषणा  थीਂ  कि  सरकार  ऐसी  सभी  कार्यवाहियां  करने  के  लिये  हम  सकल्प  है  जिन  में

 ह  सुनिश्चित  हो  कि  ऐसे  लोग  जिन्हें  संविधान  के  अनुसार  काय  करना  लोगों  की

 इच्छा  की  अवहेलना  न  करें  ।

 कोई  धौर  तक  न  होने  के  कारण  लोग  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  की  बातें  कर  रहे  मैं

 यह  बताना  चाहता  हु  कि  मामला  किसी  अन्य  व्यक्ति  द्वारा  नागरिकों  के  मूल  अधिकारों  की

 अवहेलना  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  1967  की  घटनाओं  के  सम्बन्ध  में  प्रश्न  जनता  at

 प्रभुसत्ता  का  मुलभुत  प्रश्न  है  ।  प्रभुसत्ता  का  अर्थ  यह  है  कि  लोगों  पर  उन्हीं  चुने  हुए  प्रतिनिधियों

 का  शासन  ct  जिन  पर  उन्हें  विश्वास  परन्तु  नवम्बर  में  इस  राज्यपाल  ने  ऐसे  लोगों  को

 सत्तारूढ़  जिनको  जनता  को  विश्वास  प्राप्त  नहीं  संविधान  का  उत्पन्न  किया  है  ।

 हाल  ही  के  चुनाव  में  इसी  प्रश्न  पर  लोगों  ने  बहुमत  से  यह  निर्णय  दिया  कि  राज्यपाल  ने

 जो  कुछ  किया  वह  जनता  की  प्रभुता  का  उल्लंघन  है  ।  जनता  को  प्रमुखता  के  मा  मले  में

 जनता
 की

 राय  से  ऊपर  कोई  न्यायालय  नहीं  है  ।

 आज  के  समाचारपत्रों  से  पता  चलता  है  कि  कई  कांग्रेसी  सदस्य  भी  नवम्बर  की  घटनाओं

 को  उचित  ठहराने  के  लिये  तेयार  नहीं  है  ag  सरकार  जानती
 थी  कि  ऐसा  राज्यपाल  मन्त्र

 wea  के  साथ  कार्य  नहीं  कर  सकता  ।  इसलिये  उन्हें  सब  से  पहले  यह  करना  चाहिये  था  कि  जसे

 ही  यह  मंत्रिमण्डल  उन्हें  एक  वक्तव्य  देना  चाहिये  था  कि  राज्यपाल  को  वापस  बुलाया

 जा  रहा  है  परन्तु  वे
 ऐसा  करने

 के  जिये  तैयार  नहीं  थे  ।  उन्होंने  कटा  है  कि  राज्यपाल  ने  किसी
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 अन्य  राज्य  में  जाने  की  इच्छा  व्यक्त  की  है  और  खन  प्रार्थना  पर  सक्रिय  रूप  से  विचर  किया

 जा  रहा  है  ।  समय  मिनटों  आता  कि
 इसका

 क्या  अर्थ  है  ।  अत्र  तो  Ys  सम्मान  पर  नहीं

 रहना  चाहिये  |

 Shri  Janehwar  Mishra  (Bhulpur):  Mr.  Speaker.  Sir,  this  morning  was  talking  to
 an  hon.  and  old  Member,  asked  him  why  the  people  cal  ed  him  Governor  ?  He  said
 **lhose  who  are  appointing  me  as  Governor  as  joking  with  me**.  |  do  not  know  that"?

 However,  those  who  have  appointed  Shri  Dharma  Vir  as  Governor  as  making  a  joke  on

 the  Constitution,

 Shri  Om  Prakash  Tyagi  (Moradabad)  On  a  point  of  Order,  The  words  **
 are

 unparliamen.ary,

 न्यू  महोदय  :  माननीय  सदस्य  को  भाषण  ज  री  रखने  दिया  जाये  ।

 Shri  Tulshi  das  Jadhav  :  Itis  not  proper  to  use  such  words  in  this  august  House.

 We  are  prepared  to  tisten  to  his  maiden  speech,  But  if  he  uses  such  words,  we  will  not

 allow  him  to  proceed.

 Shri  Janeshwar  Mishra  :  Shri  Dharamvir  has  violated  the  constitution  in  Bengal

 and,  therefore,  |  condemn  it.  It  is  a  very  bad  act.

 The  Central  Government  is  using  the  office  of  Governor  for  violating  the  provisi«

 ons  of  the  Constitution  and  make  a  mockery  of  the  wishes  of  the  people,  The  House

 should  consider  ihe  propoxal.  for  curtailing  the  powers  of  the  Governor.  Even  if  the

 office  of  Governor  is  abolished,  it  will  not  be  wrong.

 The  Governor  are  adopting  double  standars.  It  appears  that  the  Cettral  Govern:

 ment  is  maintaining  8  **  inthe  shape  of  Governor  in  orJer  | मैड  violate  the  (.09%11111 1:01

 and  make  a  mockery  of  the  desires  and  ambutious  of  the  people.

 थ्री  रराधीर  fag  :  माननीय  सदस्य
 राज्यपाल

 को  363%  रह  रहे  यह  बहुत
 हदी

 आपत्तिजनक  है  ।

 Shrimati  Sushila  Rohatgi  (Bilhaur):  This  woid  is  cot  Parliamentary  and  the  hon.

 Member  should  not  use  such  a  wOCs,

 Shri  Janeshwar  :'  The  Governor  has  been  vested  with  powers  under  sche-

 dule 6  and  Article  336  and  700  of  the  ( 111-111111 1011,  The  discretionary  powers  of  the

 Governor  have  been  well  delined,  Huw-ver,  now  here  in  the  Constitution  it  has  beea

 stated  that  the  Governor  can  leave  ceriain  portions  of  his  address,  which  is  a  policy
 statement  of  the  State  Government.  Even  in  accordance  to  the  this  regard,

 ##  अध्यक्ष पीठ  के  कादेदा।नुसार  काव  el  वृत्तान्त
 से  निकाल  दिया  गया  ।

 कीक  Expunged  as  ordered  by  the  chair.

 डेली  ध्यक्षपीठ  के  श्रीदेवी  कर  कार्यवाही  वृत्तान्त  से  निकाल  दिया  गया  ।

 सी  की  Ex  chair. nged  as  orderea  by

 en  अध्यक्ष पीठ  आदेशानुसार  कार्यो  ह  aia  से  निकाल  दिया  गया  ।

 Expupged  as  orde  by
 the

 chair,
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 the  Governor  is  supposed  to  read  the  whole  text  of  the  address  prepared  1८1  nen
 by

 the
 Cabin

 61.0

 It  appears  to  me  that’  the  Congress  Party  is  loosing  in  the  States  and  they  are
 irying  10  sue  ch  the  Constitution  in  order  to  conceal  their  defeat  and  save  their  face  and

 for  this  purpose  the  Governor  and  other-  officers  are  being  clothed  with  wide  powers.
 Alter  my  election  |  bad  said  in  a  public  meeting  in  my  constituency  that  this  victory  is
 a  victory  for  putting  an  end  to  Congress  Party  10  1972,  But  now  it  appears  that  pecple
 will  not  tolerate  thein  even  for  a  moment.

 After  the  Governor  of  est  Bengal  had  skipped  over  certain  pass1  res  of  ddress
 10  the  Assemble,  he  should  have  been  recalled  by  the  Governor,  [  would  like  to  kn  ल
 what  would  be  the  policy  of  this  Government  if  the  President  skips  over  a  few  lines  of  tae
 Address  prepared  by  the  present  (0१५८६ ॥0.11९॥॥,  You  shall  consider  (his  questiuu.  (1  [  1:

 Goveraoor  had  0९६४०  recalled,  that  would  have  enhanced  the  prestige  of  th:  (11112  it

 The  Governor  is  the  ageat  of  the  President  who  appoints  him  of  the  advice  of  the

 Central  Government:  Assuch,  the  Central  Government  shoulu  05  held  responsible  for

 bis  acts  of  ए01115%510 415 - 8011  commissions  and  therefore,  the  (01070.  Goverament  should  be

 dismissed.

 श्री  रा०  to  भण्डारे  :  नियम  390  के  अन्तर्गत  शब्द  गद्दार  ध्या  ##  कार्यवाही  वृत्तान्त

 में  निक,ल  दिये  जाने  चाहिये  ।  के  बारे  में  **
 कहा  गया  ।  ag  तीनों  शब्द  निकल

 दिये  जाने  चाहिये  ।

 श्री  मनु भाई  पटेल  :
 शब्द भी

 निकाल  दिया  जाना  चाहिये  ।

 झ्चध्यक्न  महोदय  :  तो  वास्तव  में  खराब  है  और  उसे  निकाल  दिया  जायेगा  ।

 दूसरे  शब्द  के  बारे  में  मैं  नहीं  जानता  कि  उसे  राज्यपालों  के  लिये  सामान्य  रूप  से  प्रयोग  कियां

 गया  है  अथवा  किसी  विशेष  राज्यपाल  के  लिये  यदि  किसी  विशेष  राज्यपाल  के  लिये  है  तो

 उसे  भो  निकाल  दिया  जाना  चाहिये  ।

 Shri  Prakashvir  Shasici  (Hi  pur):  Let  me  say  that  there  was  a  time  when  a  class  of

 leaders  «merged  in  West  Bengal  who  guided  not  only  the  Bengal  but  also  India

 as  a  whole.  Bengal  had  leaders  like  R.  Dass,  Subha-h  Chandra  B  se  Dr,  Shyam

 Prashad  Mukerj-e.  Bengal  has  her  own  traditions  The  reason  for  the  present  state  of

 alfairs  is  largely  due.to  this  fac.  that  there  is  no  leader  at  present  in  Bengal of  that  status,

 1  do  not  blam:  Bengal  for  this  but  ह  huld  the  people  responsible  the  present  vacuum  ip

 leadership.

 The  second  thing  1  want  to  suggest  to  the  leaders  of  Central  Government  that  while

 appointing  th:  Governors  they  forgot  that  atime  might  come  when  there  would  be  non-

 Congress  Governments  in  some  States  and.it  is  imperative  to  have  consultation  with  them

 Had  the  Government  o7served  the  convention  of  the  Constitution  at  that on  this  issue.

 time  then  West  Bengal  would  have  no  rea;ou  to  complaint.

 के  अध्यक्ष पीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  वृत्तान्त  से  निकाल  दिया  गया  ।

 धव  Expunged  as  ordered  by  the
 chair,
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 would  like  to  mention  few  occasions  when  the  posts  of  Governors  were  misused.
 Kajusthan  can  be  quoted  as  an  example.  The  Governor  of  that  state  remained  pious  the
 whole  1116  but  his  post  was  misused  to  place  the  Congress  io  majority.  The  Congress
 should  search  their  beart

 to
 see  if  they  are  not  at  Sault.

 1  want  to  mention  specifically  about  the  United  Front  Goveinment  and  the  Gover-
 nor  of  West  Bengal.  Actbe  tune  of  drafting  the  Constitution  it  was  said  regarding  the
 Governor  that  he  should  be  a  elected  representative.  But  the  members  of  the  Coustituent

 asseruoly  protesced  this  on  the  21000  that  the  hands  of  the  Centre  would  be  weakened.

 So  it  was  decided  that  the  President  would  appoint  the  (0४८11,  Now  the  Secretary  of

 the  (011 11111115 1  Marxist  party  Shri  Sunderya  had  said  that  the  Governor  should  be  elected.

 tnink  the  intention  of  shri  sunderaya  is  to  weaken  t  e  hand;  of  the  Centre,  His  target
 ig  DOU  the  Goverpor  but  the  Centra!  Goveroment  and  the

 Constituti
 n  of  India.

 The  second  important  thingis  the  two  paragraphs  of  the  statement  which  the

 Governor  of  West  Bengal  did  not  read  out  or  skipped.  Now  the  House  will  decide  whether

 | ३३  15  right  or  not  on  his  part  in  doing  so.

 The  Assemhb  y  of  est  Bengal  passed  a  motion  af  Thanks  on  the  Address  of  the

 Governor,  But  it  was  added  in  the  motion  that  this  House  thanks  the  Governor  with
 This  is  not  understandable, repret,  On  the  one  hand  the  Honse  is  thanking  the  Gove-

 11.01  and  on  the  other  hand  he  is  being  criticized  by  the  House.

 1  want  to  say  that  the  disconten  ment  against  the  Governor  of  West  Bengal  was

 herself,  Some inviled  by  the  Prime  Minister  one  asked  her,  when  she  was  io  Shanti

 Niketan  University  to  deliver  a  convocation  speech,  what  she  would  like  to  say  regarding
 The  Prime  Minister  told the  removal  of  the  Governor.  that  nobody  had  yet  sent  the

 request  in  writing.  Had  the  Prime  Minister  said  that  the  Governor  was  a  elected  repre-
 This  Government gent  tative  of  the  President  then  the  picture  would  have  been  dilferent,

 have  created  such  unhealthy  conventions  in  this  way  from  time  to  time.

 At  the  time  of  election  of  the  Prime  Minister  81!  the  Chief  Minister  were  called

 [f here.  Their  influence  wa:  utilized  in  the  election  and  the  members  were  neglected.

 you  remove  the  Governor  of  West  Bengal  at  the  instant  of  Government  of  West  Bengal

 then  the  result  will  not  be  good,  You  had  to'd  tnat  there  was  na  intention  of  the  Govern-

 inent  to  remove  him  from  his  office  upto  6  march.  You  should  have  spoken  categori-
 the  deadline  be  fixed.  Instead  of  this  he  had  said  that  ‘there cally  that  how  could

 was  intention  of  ter  oving  him  upto  4th  march,  I  want  ‘o  say  to  the  Government  that

 11  they  remove  the  Governor  at  the  instance  of  the  Government  of  the  West  Bengal  then

 it  would  be  a  very  bad  rrecedent.  This  will  create  Such  demands  are

 going  to  take  place  in  Machya  Pradesh  and  Bihar  I  would  like  to  submit  to  the  Presi-

 dent  that  if  he  is  unable  to  protect  the  dignity  and  honour  of  his
 representatives

 in  the

 states  these  posts  of  the  Governors  should  be  abolished,

 गृह-कार्य  मन्त्री  यथावत  गाव
 :

 वाद-विवाद  इस  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण

 रही  है  इनमें  संविधान  के  अन्तर्गत  राज्यपाल  की  स्थिति  के  बारे  में  कहा  गया  है  ate

 पश्चिमी  बंगाल  के  राज्यपाल  द्वारा  वक्तव्य  के  दो  अ  श  छोड़  देने  के  बारे  में  चर्चा  की  गई  है  ।

 मैं  इत  बाद-विवा।द  को  सुनने  इसलिए  ara  हू  क्योंकि  हम  किसी  स्थिति  पर  पहुंचना

 चाहते  निश्चय  ही  सरकार  के  पास  अपने  तक  हैं  परन्तु  मैं  व्यक्तिगत  रुप  से  यह  देखने  आश

 afian व्  बढ  |  निर्णय  निकल  सकता  जो  चर्चा  हम  कर  रहे  है g  कि  क्या  इस  वाद-विवाद  से
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 ag  निश्चय  ही  राजनीतिक  नहीं  है  मामला  यह  कि  1967  में  पश्चिमी  बा  के

 पाल  ने  जो  कार्यवाही  की  थी  वह  संवैधानिक  थी  या  इस  पर  कलकत्ता  के  उच्च  न्यायालय

 ने  अपना  निगाह  दे  दिया  था  ।  इस  fama  के  सड़ी  या  गलत  होने  के  बारे  में  चुनौती  केवल

 उच्चतम  न्यायालय  में  को  जा  सकती  है  ।

 संविधान  में  संशोधन  करने  का  अधिकार  इम  सभा  को  2  न  कि  विधान  समा  को  ।

 विधान  सभाओं  की  अ्रपनी  शक्तियां  होती  हैं  और  वेबपेज  ही  क्षेत्र  में  सर्वप्रभुव्व  संपत  होती  हैं

 परन्तु
 संविधान  को  व्याख्या  करने  और  संशोधन  करन  का  उनको  सेमानिक  अधिकार  नहीं

 इस  मामले  में  संवैधानिक  स्थिति  स्पष्ट  राज्यपाल  के  मुह  मे  ये  दाऊद  कद़लवाकर  वे

 संविधान  की  मनमानी  व्याख्या  क  स--यह  पूरण  तथा  असंवैधानिक  स्थिति  है  |

 विधान  मण्डल  का  अधिवेशन  आरम्भ  करने  के  अवसर  पर  राज्यपाल  ने  जो  अभिमाषरा

 उनके  स्प  कौर  प्रकृति  के  संवैधानिक  पहलू  पर  विचार  किया  गया  था  ।  यह  नीति

 की  सावज  निक  arr  थी  जिसका  कि  आगामी  वर  में  अनुसरण  करना  था  अगर  हम  तूरा

 बताया  पढ़  जाते  तो  यह  गत  ait  के  कार्यों  के  वारे  में  सम्बन्धित  होता  परन्तु  प्रमी-भाषण

 क  उदय  मारिया  और  वर्तमान  के  कार्यो  के  बारे  में  कहना  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  इसका  निरा य  किसको
 करना  है  ?

 थो  यश जन्तरात्र  चव्हाण  इनका  संविधान  में  निए य  कर  लिया  गया  है  ।  इस  वक्तव्य

 में  अ/ह्लान  के  कारणों  को  दिया  गया  है  स्वभाविक  रुप  से  इसमें  वर्तमान  और  सम विष्य  के  बारे

 में  कहा  गया  है  ।  राज्यपाल  से  यह  आशा  नहीं  की  जाती  है  कि  az  इतिहास  संविधान

 में  इसके  बारे  में  स्पष्ट  दिया  हुआ  है  ।

 मैं  ऐसी  कोई  बात  नहीं  कहना  चाहता  जिससे  पश्चिमी  बंगाल  की  नवनिर्वाचित  सरकार

 और  केन्द्रीय  सरकार  के  मध्य  वैमनस्य  उत्पन्न  हो  ।  मैं  ऐसा  वक्तव्य  थी  नहीं  देना  चाहता

 जिससे  दोनों  के  मध्य  कटुता  की  भावना  आये  ।  राज्यपाल  के  विरूद्ध  कई  अनुचित  बातें  कहीं

 गई  हैं  परन्तु  मैं  उनको  दोहराना  नहीं  चाहता  |  पश्चिमी  बंगाल  की  संयुक्त  मोर्चा  सरकार  के

 अपने  संवैधानिक  अधिकार  हैं  और  इसी  संवैधानिक  अधिकार  के  अंतगर्त  उनको  पश्चिमी  बंगाल

 के  विकास  के  उस  परमादेश  का  प्रयोग  करना है  ।  ऐसा  करने  का  उन्हें  अधिकार  है  परन्तु  मैं

 इस  बात  को  नहीं  समय  पा  रहा  हूँ  कि  उनमें  हार  की  भावना
 क्यों  हैं  जबकि  उन्होंने  विजय

 प्राप्त  को  वे  राज्य  प्रमुख  को  इस  प्रकार  क्यों  न॑  चा  दिखा  रहे  हैं  ?  वास्तव  में  राज्यपाल

 ने  भारत  सरकार  कौर  प्रधान  मंत्री  से  अनुरोध  किया  था  कि  वह  व्यक्तिगत  कारणों  से  इसमें

 परिवर्तन  चाहते  हैं  और  यह  कहा  गया  कि  भारत  सरकार  उनके  अनुरोध  पर  विचार  कर

 रही  है
 ।.

 डा०  सुर्य  प्रकाश  पुरी  :  यह  अनुरोध  प्रधान  मंत्री  को  न  कर  राष्ट्रपति  को

 करना  चाहिए  art
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 नन भा dae  तनाव  चारा  प्रधान  मंत्री  सरकार  का  प्रतिनिधित्व  करती  है  और  सरकार

 की  सलाह  पर  राष्ट्रपति  कार्य  करता है  ।  संविधान  में  ऐसो  बहा  इम  प्रकर  का

 व्यक्तिगत  तनाव  व  कटता  उत्पन्न  करना  अर्भाष्ट  नहीं  है  ।  यह  जो  पचित  उठ  खड़ा  हुआ  है

 इस  सरकार  तथा  सभा  के  लिए  mada  नहीं  यह  एक  कटु  घटना  हुई  है  और  मैं  चाहता

 g  fe  सभा  इसको  भुल  इस  मामले  का  संवैधानिक  पक्ष  स्पष्ट  है  परन्तु  मैं  इस  मामले  के

 राजनीतिक  पहुच  पर  बान  कर  रहा  कई  सदस्यों  ने  इसकी  fara-fary  रूप  से  व्याख्या  की

 श्री  हिरेन  पुरानी  एडवर्ड  आदि  के  मध्य्कालोन  युग  की  बात  कर  रहे  हैं

 परन्तु  हमें  वर्तमान  और  भविष्य  को  देखना  चाहिए  |

 मैं  एक  बात  कहना  चाहता  आप  ने  विजय  प्राप्त  की  है  अतएव  इसको  बंगाल

 की  भलाई  व  उत्थान  मे  लगाइये  और  अन्य  राज्यों  के  साथ  ama  के  सम्बन्ध  को  मजबूत

 बनाइये  और  अनन  में  इस  देवा  की  एकता  तथा  प्रजाति  में  हफ़्ता  आयेगी  ।  मैं  यह  कहना  चाहूँगा

 कि  संयुक्त  मोर्चा  सरकार  विजयी  होकर  भी  हार  की  भावना  को  छोडना  नहीं  चाहती  ।  उनमें

 विजेता  होने  का  भाव  आना  क्यों  वे  इस  तरह  के  महत्वहीन  स्वाद  को  आरम्म  करते

 हैं  ।  हमें  रचनात्मक  कार्यक्रम  अपनाना  चहिए  और  ara  के  लोगों  की  मलाई  में  लगना

 चाहिए  अनावश्यक  रूप  से  अन्य  पहलुओं  में  नाना  तथा  और  अधिक  कटुता  विपदा  करने
 वाली

 बातों  को  दूर  करना  चाहिए  ।

 थी  gao  पचपन  अगर  राज्य  सरकार  यह  कहती  है  कि  संविधान  में  संजो

 eq  करना  चाहिए  तो  निश्चय  ही  उसको  यह  अधिकार  नहीं  है  कि  स्वयं  इसमें  संशोधन  करे

 परन्तु  ag  इसके  लिए  अनुरोध  कर  सकती  है  ।  बया  ऐसा  करना
 अनुचित

 है  ?

 घी  यड्पन्तराव  चव्हाण  ऐसा  मैंने  कमी  नहीं  कहा  कि  राज्य  को  अनुरोध  करने

 का  अधिकार  नहीं  है  ।  मेरा  यही  कहना  था  कि  राज्य  विधान  सभा  संविधान  में  संशोधन  तथा

 उसकी  व्याख्या  नहीं  कर  सकती  ।  क्या  आप  विशेषकर  राज्यपाल  के  पद  के  ब्यक्ति  से  az  आयशा

 घर  सकते  हैं  वि  ag  भागे  आकर  यह  कहे  कि  मैंने  यह  सारी  गीतियां  की  थी  ।  यह  समय  में

 न  आनेवाली  बात  है  । a

 जैसा  कि  मैंने  बहा  है  कि  मैं  इस  मामले  में  और  अघिक  कहकर  संयुक्त  मोर्चा  शिकार

 केन्द्रीय  सरकार  के  सामने  समस्याए  नहीं  खड़ी  करना  चाहता  ।  मैं  माननीय  प्रस्तावक  से

 कहुंगा  कि  वे  इस  प्रस्ताव  को  वापिस  ले  लें  और  अगर  विरोधी  सदस्य  ऐमा  नहीं  करते  तो

 माननीय  सभा  से  इसे  प्र स्वीकार  करने
 का  अनुरोध  करूगा

 |

 थ्री  सुरेद्र  नाथ  अगर  गृह  मंत्री  महोदय  वाद-विवाद  में  उठाये  हुए  बातों  का

 उत्तर  देते  तो  यह  फ्रमावदाली  होता  परन्तु  उन्होंने  एक  राजनीतिक  वकील  सम्भवतः

 ख़तके  पास  इसका  सत्तर  देने  के  लिए  कुछ  न  था  ।  gh  यह  भाषा  थी  संविधान  के  ज्ञाता

 श्री  अ०  बु ०  सेन  यह  बतायेंगे  कि  संविधान  में  यह  कहां  है  कि  राज्यपाल  इस  प्रकार  से  मनमाना

 प्रयोग  कर  सकता  है  और  न  किसी  ने  यह  बताया  है  संविधान  के  अन्तरगत  राज्यपाल  के  पास

 झा  को  निकाल  देने  अथवा
 छोड़

 देने  का  अधिकार  है  ।
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 श्री  मोरीसन  का  उद्धरण  देते  हुए  श्री  गोविन्द  मेनन  ने  यह  स्वीकार  किया  कि  मंत्रिमंडल

 को  तैयार  करता  है  और  यह  राज्यपाल  के  पास  सुभाव  के  लिए  भेजा  जाता  यही

 उन्होंने  कहा  है  ।  परन्तु  उन्होंने  यह  कहीं  नहीं  बताया  है  कि  किस  अधिकार  के  अन्तर्गत  यह

 माता  है  कि  राज्यपाल  वक्तव्य  में  कोई  आपत्तिजनक  बात  होने  पर  उसे  पढ़  या  छोड़  सकता

 इसके  अलावा  उन्होंने  ag  अशं  छोड़  ही  दिया  कि  राज्यपाल  मंत्रिमंडल  द्वारा  तेयार  मसौदे

 में  आपत्तिजनक  बात  होने  पर  मी  उसे  छोड़  या  बदल  नहीं  सकता  मगर  मंत्रिमंडल  ऐसा  करमा

 न  चाहती  इस  सारे  प्रश्न  पर  विचार  करना  st  सबको  इस  प्रश्न  पर  गम्भीरता

 से  बिचार  करना  चाहिए  कि  कया  राज्यपाल  का  पद  ऐसे  कार्यों  के  लिए  प्रयोग  में  लाया  जाये

 अगर  नहीं  तो  हम  संविधान  के  अन्तर्गत  उन्हें  दी  गई  गरिमा  व  पद  को  कसे  बनाए  रख  सकते

 s ol  |

 मैं  यह  याद  दिलाना  चाहूंगा  कि  निर्वाचन  अधिकारियों  के  सम्मेलन  ag  कहा  गया  था

 कि  विधान  सभा  अथवा  विधान  मंडल  को  छोड़कर  अन्य  को  fart  बहुमत  की  परीक्षा  किये

 निर्वाचन  सरकार  को  बर्खास्त  करने  का  अधिकार  नहीं  है  ।  यही  निर्वाचन  अधिकारियों  के

 सम्मेलन  का  फैसला  है  जिसमें  सभी  विधान  सभाओं  के  अध्यक्षों  ने  माग  लिया  ।  मैं  इस  बात  को

 दोहराना  चाहता  हूँ  कि  राज्यपाल  ने  यह  गलती  की  थी  ।  राज्यपाल  के  लिए  यह  अनावश्यक  है

 कि  वह  इस  प्रकार  कार्य  करे  मानो  कि  वह  केन्द्र  के  राजनीतिक  व्यवस्था  का  सरंक्षक  उसे

 अपने  पद  की  गरिमा  बनाये  रखने  के  लिए  ऐसे  कार्य  नहीं  करना  चाहिए  जिससे  कि  संविधान

 का  उल्लंघन  होता  है  ।

 इस  वाद-विवाद  का  यही  सारांश  निकलता  है  कि  इसमें  उठाये  गये  प्रश्नों  का  उत्तर  नहीं

 दिया  गया  जब  तक  हम  इस  प्रकार  के  आचरण  का  विरोध  नहीं  करेंगे  तब  तक  सरकार  यह

 अनुभव  नहीं  करेगी  कि  ag  संविधान  का  उल्लंघन  कर  रही  है
 ।

 अतः  मैं
 उनके  प्रस्ताव

 वापिस  लेने  के  अनुरोध  को  स्वीकार  नहीं  करता  हूं  आशा  दै

 कि  सभा  मेरे  प्रस्ताव  को  स्वीकार  करेगी  ।

 घष्पकष  महोदय  :  क्या  मैं  श्री  मुकर्जी  का  प्रस्ताव  समा  में  मतदान  के  लिए  पेदा  कर

 सकता हूँ  ?

 थो  glo  ato  मरीजों  :  चुकी  प्रस्तावक  ने  एक  अन्य  स्थानापन्न  प्रस्ताव  स्वीक।र  कर

 लिया
 है

 मैं  अपने  प्रस्ताव  पर  मतदान  नहीं  कराना  चाहता  हूं  ।

 स्थानापन्न  प्रस्ताव  सभा  की  अनुमति  से  वापिस  लिया  गया

 The  Substitute  motion  was,  by  leave  withdrawn

 झष्यक्ष  महोदय  :  क्या  श्री  रहीं  राय  अपने  स्थानापन्न  प्रस्ताव  पर  मतदान  चाहते  हैं  ?

 थो  रवि  राय  :  जी  नदीं

 स्थानापन्न  प्रस्ताव  सभा  ध्रुमिर  से  वापिस  fear  गया  ।

 The  Substitate  motion  was,  by  leave,  withdrawn
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 अघ्यक्ष  महोदय  :  श्री  जाज  फरनेन्डीज

 श्री  art  फरनेन्टोज  :  मैं  भी  अपना  स्थानापन्न  प्रस्ताव  वापिस  लेता
 हुं

 ।

 स्थानापन्न  प्रस्ताव  सभा  की  अनुमति  से  वापिस  लिया  गया

 The  Substitute  motion  was,  by  Leave,  withdrawn.

 पाया  महोदय  :
 में  अब  श्री  तैन्ने  विश्वनाथन  का  स्थानापन्न  प्रस्ताव  सभा  कके  मतदान

 के  लिए  रखता  हूं  ।

 स्थानापन्न  प्रस्ताव  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  धस्वीक्ञृत  छुपा
 The  substitute  motion  was  pul  and  segatived

 काय  मंत्रणा  समिति

 BUSINESS  ADVISORY  COMMITTEE

 इकत्तीसवाँ  प्रतिवेदन

 संसद  कायथ  तथा  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  ॥  मैं  कार्य  मंत्रणा  समिति

 की  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हूं  ।

 mena  महोदय  :  सभा  अब  कल  11  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  होती
 है  ।

 इसके  पश्चात  लोक-सभा  11  1969/20  फाल्गुन  1890

 के  11  बजे  तक  के  लिए  स्थगित  हुई

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till  Eleven  of  the  clock  on  Tuesday,
 March  11,  1969/Phalguna  20,  1890  (Saka)
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